


अस्तावना। 


गत वर्ष भारत को बहुत-सी और गंभीर समस्याओं का 
मुकाबला करता पड़ा । राजस्व की न्यूनता. खाद्यान्न की कमी 
उुपये के अवमूल्यन, पूर्वी बंगाल से शरणाथियों के आगमन और 
दूसरी कठिनाइयों के कारण भारत की प्रगति में बाघा पड़ी । 


प्रस्तुत पुस्तक में भारत सरकार, राज्यों की सरकारों तथा 
समूचे देश के कार्यो का तथ्यपूर्ण विवरण हैं । पहले खंड में 
भारत सरकार की विविध प्रवृत्तियों का वर्णन है, दूसरे खंड में 
राष्ट्रीय विकास के विविध पक्षों पर सुप्रसिद्ध लेखकों की लेखनी 
से लिखे गए लेखों का संकलन है ; तीसरे भाग में राज्यों में जो 
प्रगति हुई है, उसका संक्षिप्त विवरण है । प्रथम तथा द्वितीय खंड 
सरकारी रिपोर्टों के आधार पर हैं । 


आरंभ में ऐसा विचार था कि राज्यों संबंधी भाग को 
द्वितीय खंड में ही सम्मिलित कर दिया जाब । परिस्थितियों के 
कारण इस योजना पर अमल नहीं हो सका । इसके अतिरिक्‍त 
यह खंड अपूर्ण भी है; क्योंकि कुछेक राज्यों ने ठीक समय पर अपनी 
रिपोट नहीं भेजी । 


इस अवसर पर हम उन सवबों को धन्यवाद देते हें, जिन्होंने 
इस कार्य में सहयोग दिया हें और उनकी संख्या इतनी अधिक हैं, 
कि उनके नामों का यहां उल्लेख करना संभव नहीं । 
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विपय-स्तची 


पहिला एड 


को्ंस (ज्यूस्सिश्विणन) आडिनैन्स १९०० खास फीजदारी अदा- 
लतों को उन अपराधों के मुकदमे सुनने का अधिकार प्रदान करता 
है. जो कि संविधान की संघ-सूची में गिनाये गये कानूनों के विरुद्ध 
किए गए हों; एक तीसरा बिल अदालत की मानहानि के कानून में 
संभोधन करने वाठा बिल (कन्टम्पट आफ़ कोर्ट (अमन्डमेट) बिल) 
पार्लमेंट के आगामी अधिवेशन में पेश करने का विचार है । इसके 
दारा उच्च न्यायालयों (हाईकोर्टी) को अधिकार हो जायगा कि 
वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की हुई अदालतों की मानह्ानियों 
के भी मुकदमें सुन सके । 


समाचारपत्र सम्बन्धों फ़ानूद 


सरकार की जब जब समाचार पत्नों के विरुद्ध कारेबाई करने 
की आवश्यकता अनुभव हुई हैं तब तब उसने सदा, विना अपवाद के, 
प्रेस परामर्शदायी (एडबाइजरी) कमेटी से सलाह छी है । जहां जहां 


€ु 


कमेंटियां पहले नहीं थीं, वहाँ वहां अब स्थापित कर दी गई हैं। 
पुलिस संगठन 


भारत सरकार ने राज्यों की सरकारों को अपनी पुलिस के लिए 
शस्त्रास्त्र, गोलाबाखूद और बेतार के यन्त्र खरीदने में सहायता दी । 
उसने राज्यों की सरकारों को सलाह दी कि वे अपनी पुछिस को नवीन 
बास्त्रास्त्रों और गोला बारूद आदि से सज्जित करके अधिक समर्थ 
बनायें । 


देहली की पुलिस को पुनर्गठित करने की योजना तैयार हो रही 


है। इसका लक्ष्य पुलिस की सशस्त्र और अशस्त्र दोनों शाखाओं 
को मजबूत बनाना है और इसमें खुफिया पुलिस, सशस्व रिजर्व, 


गई । इस कमेटी ने अब तक दो रिपोर्ट दी है और उन पर वित्तार 
किया जा रहा है । 


सेन्दुल पुलिस ट्रेनिंग फालिज 


भारत सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा में भरती किये गए भफ 
सरों को काम सिखाने के छिए आब में एक सेंन्ट्रल पुलिस ट्रेनिंग 
काडिज जारी किया था। इसका उद्देश्य अफसरों को कुशल प्रशि- 
क्षण देना और उनमें आल-इन्डिया सविस का सदस्य होने केः नाते 
अभिमान और उत्साह अनुभव करने की भावना जागृत करना हैं । 
इस उद्देश्य में इस संस्था ने सन्‍्तोषजनक सफलता भी प्राप्त की है । 
अब तक इसमें ७८ इन्डियन पुलिस सविस के अफसर प्रश्निक्षण 
समाप्त कर चुके है । 

तमगे और विल्‍ले 

सरकार का विचार पुराने किग्स पुलिस मेडल, फ़ायर स्विसिज 
मंडल और इन्डियन पुलिस स्विस मैडल के स्थान पर नए पदक जारी 
करने का है । पुलिस अफ़सरों के पद-सूचक बिल्‍्लों में ताज के स्थान 
पर राज्य का चिन्ह सिंह-स्तम्भ रखा जा चुका है । उसमें आदर्- 
वाक्य कोई नहीं है । पुलिस औौर सेना के अफ़सरों में भेद करने के लिए 
पुछिस को केवल सफेद धातु के बिल्‍्के दिए जाएंगे । उनकी आकृति 
सादी होगी और उसके दीच में कोई खांचा नहीं रहेगा । 


गणराज्य दिवस पर एक भारतीय स्वतंत्रता-पदक आरंभ करन 
का सिदचय किया गया था। यह पदक १० अगस्त १९४७ के पदचात 
भरती किये गये भारतीय पुलिस और सेनाओं के सदस्यों को दिया 
जायगा । 


बन्दियों को श्रभय-वान 


२६ जनवरी १९७५० को सरकार ने कीदियों के लिए एक अभेय- 
दान का ऐलान किया । जिन कैदियों को ३ मास की अवया :ससे कम 
की सजा मिली थी वे और १० वर्ष अबबा इससे कम की सजा 
पाए हुए जिन कैदियों ने छूट को मिलाकर अपनों आशा सजा 
भुगत छी थी वे छोड़ दिय गये । इस प्रकार दम वर्ष मे अधिक 
या आजन्म कँद की सजा पाए हुए थे कंदी छोड दिगे गय 
जिन्होंने कि छृट को मिलाकर कम से कम पांच वर्ष की राजा भुगत 
ली थी | जो छूट पाने के अधिकारी नहीं थे उनको विशेष छट़े 
दी गयीं । 


बास्त्र-फानून 


सरकार ने आत्म रक्षा के लिए दास्वास्त्रों के छाईसेस उदारता- 
पूर्वक देने की अपनी नीति में परिवर्तत नहीं किया है। सरकार 
एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिससे कि कुछ प्रकार 
के बारूदी शस्त्र हिन्दुस्तान में ही बन सकेंगे और वैसा हो जाने पर 
नागरिकों को आवश्यक शस्त्र और गोला बारूद दिया जा सकेगा। 
विदेशों से व्यापारी जो शास्त्रास्त्र मंगाते हे उनको यथाणक्ति 


समान रूप से और बिना पक्षपात के वितरण करने का यत्न 
किया जाता है 


भविष्य में केवल संघ के राष्ट्रपति, राज्यों के प्रमुखों, कुर्ग निवा- 
सियों, भूतपुवे भारतीय रियासतों के राजाओं और उनके वंशजों, 


0० डी० सी० और निजी अंगरक्षकों को ही लाइसेंस के नियमों से 
मुक्त रखा जायगा । 


न्याय-विभाग 


नए संविधान पर अमल आरम्भ हो जाने के पश्चात फैंडरल कोर्ट 
का स्थान सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट ) ने ले लिया है। इस समय 
इसमें एक प्रधान न्‍्याबाबीम और पांच न्यायाघीश है । जम्मू और 
काश्मीर के सिवाय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्याया- 
रूय (हाई कोर्ट ) की व्यवस्था है । शेष सब राज्यों में संविधान के अनु - 
सार एक एक उच्च न्यायालय रहेगा। इस वात को द्रप्टि में रख कर 
विविध पुराने उच्च न्यायालयों (हाई कोर्टों) के जजों की संख्या पर 
विचार किया गया था और उनमें से बहुत से अस्थायी पदों को स्थायी 
कर दिया गया । 


सर्वोच्च न्यायालय के अन्यतम न्यायाधीण जस्टिस एस० आर० 
दास के समापतित्व में एक कमेटी विविब उच्च न्यायालयों में बचे 
हुए पीछे के काम की जांच करने और उसका शीघ्र भुगतान करने के 
उपाय सुझाने के लिए नियत की गई थी । 


केसर द्वारा शासित प्रदेश 


सरकार ने केन्द्र हरा शासित प्रदेशों के भविष्य पर भलीभांति 
विचार किया है कुर्ग के शासन के विपय में नवम्बर १९४९ में यह्‌ 
फैसला किया गया कि अभी उसको यथा पूर्व चलने दिया जाय | जिस 
(कान्फ्रेन्स) सम्मेलन में यह निर्णय किया गया उसमें कुर्ग का भी एक 
प्रतिनिधि उपस्थित था । पंतपिपलोदा को मध्य भारत के राज्य में 
मिला दिया गया । अजमेर की स्थिति यथा पूर्व रखी गई । राजधा- 
नियों के अन्य नगरों के समान देहली को स्थानीय शासन के मामलों 
में अधिकतम स्वश्ञासन देने का विचार है। इसके लिए आवद्यक 
कानून वन रहा है । 


८ 


अण्डमान और निकोबार द्वीपों के चीफ कमिम्नर को १ करोड़ 
१० लाख २७ हजार रुपयों का एक अनुदान दिया गया। इसमें १ लास 
६६ हजार का अतिरिवत अनुदान भी सम्मिलित है । १९५०-०१ 
के वर्ष में सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर और खेती की भूमि मेः 
विकास और मोटर गाडियों आदि पर १ करोड़ २० छा ७६ हजार 
२०० रुपये ख करने का विचार है । 

१०४९-५० में इन द्वीपों की सरकार को १ लाख रुपसे इसलिए 
दिए. गए कि जिन लोगों ने द्वीपों पर जापानी शासन के समय 
जायदादी नुकसान उठाया था उन्हें बिना ब्याज के ऋण दिया 
जा सके । 


७३२ शरणाधियों के परिवारों को दक्षिणीं अण्डमान द्वीपों में 
बसाया गया। उनको जमीन-लरूगान की छूट, पूजी, बीज, छोटे छोटे 
खेती के औजार और खाद की सहायता विना मूल्य दी गई । इसके 
अतिरिक्त कलकत्ता से पोर्टब्लेयर तक यात्रा का व्यय और मकान 
बनाने के लिए जमीन और आ्थिक सहायता भी दी गई । दिसम्बर 
१९४९ के अन्त तक १२०० एकड़ भूमि खेती करने वाले परिवारों को 
दी जा चुकी थी। शरणार्थी किसानों को उघर आकऋरित करने के लिए 
सरकार ने प्रत्येक किसान के परिवार को दस एकड़ जमीन मुपत देने, 
२ वर्ष तक जमीन-छगान न लेने, मकान बनाने के लिए सरकारी 
जंगल से ऊूकड़ी मुफ्त काटने देने, १७९० रुपया का ऋण और अपने 


स्थान से अण्डमान तक मुफ्त यात्रा की सुविधाएं देने का निश्चय 
किया है। 


इन द्वीपों के चीफ कमिश्तर को शासन-संबंधी मामलों में सलाह 
देने के लिए ५ सदस्यों की एक सलाहकार कौंसिल रहेगी । 


छू 
न्‍ 


5, 


पो्टक्देयर में एक सैनन्‍्ट्र वैलफेर कोमापरेंटिव सोसाइटी 
(केन्द्रिय सुख-सुविधा सहकारी संस्था) कपड़े अन्न और अन्य जीव- 
नापयोगी सामानों के वितरणांय बना दी गई है । हाछ में पुलिस मेः 
खिए बेसार से संदेश भेजने और मंगाने की व्यवस्था का पुनर्गठन किया 
गया है । पोर्टब्लेयर और भारत के मध्य रेडियो सन्देश के मादान- 
प्रदान की सुविधाओं का संगठन किया गया है। घरणाथियों के पुन- 
बॉस के अतिरिक्त आगामी वर्ष के लिए कुछ नयी योजनाएं मंजूर की 
जा चुकी है । उनमें से कुछ ये है (१) इन द्वीपों और मुख्य भूमि के 
वीच में जाने जाने के लिए दूसरे जहाज की मंजूरी (२) द्ीपों केः 
स्वास्थ्य का सवे (३) आग बुझाने के इंजनों की खरीद 
(४) ट्रैक्टरों और दूध के पशुओं की खरीद (५) राष्ट्रीय सैनिक 
दल ( मैशनल कैठेट कोर ) और इसी प्रकार की अन्य इकाइयों 
का आरंभ । 


गत वर्ष जो दरगाह रवाजा साहिब कमेटी बनाई गई थी उसने 
अपनी रिपोर्ट दे दी है। दरगाह की चलाने और उसका इन्तजाम करने 
के लिए यथा समय आवश्यक कानून पेश किया जायगा । तब तक के 
लिए आईिनेंस द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को दरगाह का प्रवंध- 
कर्ता नियुक्त कर दिया गया है । 


राष्ट्रपति और राज्यपालों के झंडे 


न 
ड़ 


लिशचय किया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज-, 
अमखों के अपने अपने झंडे रहे । 


>> 


राष्ट्रपति का झंडा आयताकार है । उसके चार भाग करके आमने 
सामने की जमीन सिन्दूरी और छाछ रंग की रखी गई है, और चारों 
भागों में क्रमशः अशोक स्तम्भ, एक तराजू, अजन्ता के चित्रों के 


८ 


अण्डमान और निकोवार द्वीथों के चीफ कमिश्नर को १ करोड़ 
१० छाख २७ हजार रुपयों का एक अनुदान दिया गया। इसमें १ लाख 
६६ हजार का अतिरिक्त अनुदान भी सम्मिलित हैं । १९५०-५१ 
के वर्ष में सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर और खेती की भूमि के 
विकास और मोटर गाड़ियों आदि पर १ करोड़ २५ लाख ७६ हजार 
२०० रुपये खर्चे करने का विचार है । 


१९४९-५० में इन द्वीपों की सरकार को १ लाख रुपये इसलिए 
दिए गए कि जिन हछोगों ने द्वीपों पर जापानी शासन के समय 
जायदादी नुकसान उठाया था उन्हें बिना ब्याज के ऋण दिया 
जा सके । 


७३२ शरणारथियों के परिवारों को दक्षिणीं अण्डमान द्वीपों में 
बसाया गया। उन्तको जमीन-लगान की छूट, पूंजी, वीज, छोटे छोटे 
खेती के औजार और खाद की सहायता बिना मूल्य दी गई। इसके 
अतिरिक्त कलकत्ता से पोर्टब्लेयर तक यात्रा का व्यय और मकान 
बनाने के लिए जमीन और आर्थिक सहायता भी दी गई । दिसम्बर 
१९४९ के अन्त तक १२०० एकड़ भूमि खेती करने वाले परिवारों को 
दी जा चुकी थी। शरणार्थी किसानों को उधर आकर्षित करने के लिए 
सरकार ने प्रत्येक किसान के परिवार की दस एकड़ जमीन मुफ्त देने, 
२ वर्ष तक जमीन-लगाव न लेने, मकान बनाने के लिए सरकारी 
जंगल से लकड़ी मुफ्त काटने देने, १७९० रुपया का ऋण और अपने 
स्थान से अण्डमान तक मुफ्त यात्रा की सुविधाएं देने का निश्चय 
किया है। 


पा 
ना 
|! 
च्ट्र 
्थ्भ 
हि । 
ल्‍्था 
24 | 
शप 
, 
जज 
22) 
ना 
न्य्य 
ट। 
या 
गा 
पं 
ट 
तन 
ध। 
3, 
5/7 
श्री 
| 
लि | 
28 
घ्फ 


9 
है 


है] 


पोर्टक्लेयर में एक सैन्ट्रल वेऊफेर कोआापरेंटिव सोसाइटी 
(केस्द्रिक सुख-सुविधा सहकारी संस्था) कपड़े अन्न और अन्य जीव- 
नपयोगी सामानों के वितरण बना दी गई है । हार में पुछिस के 
सिए वेतार से संदेश भेजने और मंगाने की व्यवस्था का एनर्गठन किया 
गया है । पोर्टब्लेयर और भारत के मध्य रेडियो सन्देश के आदान- 
प्रदान की सुविधाओं का संगठन किया यया है । घरणाधियों के पुन- 
बॉस के अतिरिक्त आयामी वर्ष के लिए कुछ नयी योजनाएं मंजूर फी 
जा चुकी है । उनमें से कुछ ये हैं (१) इन द्वीपों और मुख्य भूमि के 
बीच में आने जाने के लिए दूसरे जहाज की मंजूरी (२) दीपों के 
स्वास्थ्य का सवे (३) आग बुझाने के इंजनों की खरीद 
(४) ट्रैक्टरों और दूब के पशुओं की खरीद (५) राष्ट्रीय सैनिक 
दल ( नैशनल कीडेट कोर ) और इसी प्रकार की अन्य इकाइयों 
का आरभ । 


हद 


486. 


गत वर्ष जो दरगाह रवाजा साहिब कमेटी बनाई गई थी उसने 
अपनी रिपोर्ट दे दी है । दरगाह को चलाने और उसका इन्तजाम करने 
के लिए यथा समय आवश्यक कानून पेश किया जायगा | तब तक के 
लिए आईिनेस द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को दरगाह का प्रवबंध- 
कर्ता नियुक्त कर दिया गया है । 


न 


राष्ट्रपति और राज्यपालों के झंडे 
लिइचय किया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज-, 
प्रमुखों के अपने अपने झंडे रहे । 
राष्ट्रपति का झंडा आयताकार है । उसके चार भाग करके आमने 
सामने की जमीन सिन्दूरी और छाल रंग की रखी गई है, और चारों 
सायों में क्रमणः अग्योक स्तम्भ, एक तराजू, अजन्ता के चित्रों के 


श्ड 


स्थान पिछड़ी हुई जातियों के लिए सुरक्षित कर दिये गए है । कुछ 
नौकरियों में कुछ स्थान एंग्लोइण्डियनों के लिए भी सुरक्षित रखे 
जाएंगे । 


अस्थायी कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के छिए १९४५९ 
में गृह-मंत्रालय ने सैन्द्रछ सिविल सविस (टैम्पोरेरी सविस) रूलस 
जारी किए थे । ऐसा निव्चय किया गया है कि जो व्यक्ति किसी ग्रेड 
में कम से कम तीन वर्ष काम कर चुके हैं और उस ग्रे ड पर रहने के 
लिए अन्य प्रकार योग्य और उपयुक्त हैं, उनको अध-स्थायी स्थिति 
प्रदान कर दी जाय। परन्तु अर्धस्थायिता के ये प्रमाणपत्र यूनियन 
पब्लिक सविस कमीशन की अनुमति से दिए जाएंगे । 


शरणांर्थी सरकारी कर्मचारियों और युद्ध में सेवा किए हुए कमै- 
चारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है । 


राजनंतिक पीड़ितों के लिए रियासत्तें 


ऐसा निश्चय किया गया था कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय आन्दोलन में 
भाग लेने के कारण नौकरी से अलग या बर्खास्त कर दिए गए थे उन्हें 
सरकारी नौकरी में पुन: नियुक्ति के योग्य माना जाय। यदि वे अन्य 
प्रकार योग्य हों तो उनके साथ आयु की सीमा के संबंध में रियायत 
की जा सकती है । उनकी तनख्वाह, पैन्शन और पद की उच्चता का 
निश्चय करते हुए उनका पहला सेवा-काल ध्यान में रख/ जायगा। यह 
निदच्य किया गया है कि जो राजनीतिक पीड़ित अस्थायी कमेचारी 
थे और जिन्हें फिर काम पर नहीं माया गया उनको सेवा के पूरे 
किए हुए प्रत्येक वर्ष के पीछे आये महीने की तनख्वाह के हिसाव से 
पारितोपिक दे दिया जाय । 


५५ 


की 


रु 


एक योजना तैयार की गई है जिसके अनुसार यूनियन पब्लिक 
सविस कमीशन टैक्निकलछ पदों की विविध श्रेणियों की एक सूची 
सैयार करेगा और उन पदों के लिए प्रार्यना पत्र भेजने के छिए उस 
सूची का व्यापक प्रकाशन करेगा। यह सूची प्रति वर्ष दोहराई जायगी 
और सर्वत्कृष्ट उम्मीदवारों का चुनाव कर छिया जाएगा । 


शरणार्थी 


गृह-मन्त्रालय के संयुक्त सेज्रेटरी और डिप्टी सैक्रेटरी और 
ट्रांसफर व्यूरो के एक अधिकारी की एक कमेटी योग्य शरणांर्थी सर- 
कारी कमंचारियों के मामछों पर विचार करने और अपनी सिफा- 
रिश्यों पेश करने के लिए नियुक्त की गयी थी । इस प्रकार शरणार्थी 
कर्मचारियों को पुनः उपयुक्त स्थान न मिलने के अपने मामछे ग्रह- 
मन्वालय के ध्यान में छाने का एक अवसर प्रदान किया गया था | 


>+४9० 


आत्म-निर्भरता की ओर 


१९४९ के आरम्भ में भारत सरकार ने अपने इस निर्णय की 
घोषणा की कि वह दिसम्बर १९५१ के पश्चात विदेशों से खाद्यान्ञ्नों 
का आयात करना स्वथा बन्द कर देगी । इसकी पूर्ति के लिए एक 
व्यक्ति को केन्द्र में खाद्य-उत्पादन के कमिश्नर के पद पर नियुक्त 
किया गया और उसको व्यापक अधिकार दिये गए। उसके नियंत्रण 
में एक तात्कालिक आवश्यकता पूर्ति विभाग संगठित किया गया 
जिसका काम विविध राज्यों में खाद्य-उत्पादन की योजनाओं का 
समन्वय करना, आश्थिक, टैक्निकल और अन्य प्रकार की सहायता 
की व्यवस्था करना और साधारणतया देश भर में खाद्य-उत्पादन 
के कार्यक्रमों का निरीक्षण करना हैं । 


भारत सरकार ने राज्यों की सरकारों को प्रेरित किया कि वे 
खाद्यान्त्रों का अपना अपना भाग उत्पन्न करने के लिए खेती की 
अधिक अच्छी विधियों और खेतों में पैदावार बढ़ाने के उपायों का 
अवलम्बन करें। विविध राज्यों का भाग प्रत्येक राज्य से यह जान 
छेने के बाद कि वह कितना उत्पादन वढ़ा सकता ह्‌ नियत कर दिया 
गया । 


भूमि का पुनग्रेहण 


अमेरिका से जमीन तोड़ने वाले ३७५ नये भारी टेक्टर और 
अन्य सामान खरीदने के लिए अन्तर्राप्ट्रीय वेक ने एक करोड़ डालर 
का ऋण भारत को देना स्वीकार किया। इनमें से कुछ ट्रैक्टर यहां 
पहुच चक्के ह और ऋछई राज्यों में जंगली घास से दकी हुई जमीनों को 


१९४ 


साफ करने के छिए काम में छाए जा रहे है। फेन्द्रिय सरक्गर की 
योजना के अनुसार जाथा है कि १९५१ के अन्त तक ८ छारा एकः5 
जमीन साफ़ की जा चकेगी और उससे देश में छगमग ३ लारा टन अन्न 
का उत्पादन बढ़ जायगा । 


सन १९४९ में १ छाख ३५ हजार ६३५ टन अमोनियम सल्फेट 
विदेशों से मंगाया गया और लगभग ६४ हजार टन भारत में तैयार 
किया गया। इसमें से १ झाख २३ हजार ८७० टन विविध राज्यों 
को बिना कोई लाभ लिए बांट दिया गया । कृषि-मंत्रालय ने ७१ 

हजार टन अमोनियम सल्फेट चाय, जठ, कपास, और काफी आदि 
की खेती के लिए भी दिया । 


इसके साथ ही भारत सरकार ने एक केन्द्रिक फौस्फटिक पूछ 
(संग्रह-केत्द्) बना कर उसे उचित मूल्य पर फौरस्फटिक खादें बांटने 
का काम सौंप दिया है । 


१९४९ में राज्यों की सरकारों को खाद्य-उत्पादन के लिए 
आवश्यक सामग्री बिना विलम्ब दी गई | विविध राज्य सरकारों हारा 
मांगे गए लोहे और इस्पात का छगभग ५० प्रतिश्मयत, सीमैन्ट का ७५ 
प्रतिशत और कोयले की मांग का शत प्रतिशत पूरा किया 
गया। 


आयात 


१९४९ में ४४ लाख २० हजार टन खाद्यात्र देश में ही संग्रह 
कर लेने पर भी १४८ करोड़ रुपये के खाद्यान्न विदेशों से मंगाने पड़े । 
इस राशि में से लगभग १४ प्रतिशत मूल्य डालर-क्षेत्रों को 
गया । 


श्८ 


सोवियत रूस और अर्जेन्टाइना के साथ वस्तुओं की अदलू 
बदल का एक समझौता किया गया । सोचियत रूस ने ५५ हजार 
टच चाय और कच्चा जूट और एक हजार टन एरंड का तेल लेकर 
८१ हजार मैद्रिक टन (२,००० पौंड का टन) गेहूँ देना स्वीकार 
किया । यह सब गेहूँ भारत पहुँच चुका है । अरजेन्टाइना ने 
५०,००० टन हैसियन के बदले ३ छाख ९० हजार टन गेहे देता 
स्वीकार किया | अन्य प्रथक समझौतों के अनुसार भारत ने 
जूट के बोरे, कच्चा जूट और चाय देकर सोवियत रूस से २० हजार 
टन मकई, मोरखवको से ३६ हजार टन जौ, युगोस्लाविया से २० 
हजार टन मकई और मिश्र से ४० हजार टन चावरू मंगवाया । 


भारत ने पाकिस्तान को २१ हजार टन गेहूँ का मैदा देकर इसी 
परिमाण में गेहूँ के वीज लिए । 


खाद्य-मंत्राऊय ने अपना एक अधिकारी ईराक और मिश्र 
भेजा कि वह वहां क्रमश: जौ और चावरू की खरीद और लदान का 
निरीक्षण करे । उसे ईराक से जौ का जहाज-भाड़ा ५० प्रतिशत 
कम करवाने में सफलता हो गई और इससे ६ लाख रुपये की बचत 
हुई । उसने खरीदने वाले एजेस्टों के कमीशन और निगरानी के 
खर्चो में कमी करवा कर भी ५०,००० रुपए की वचत की । उसके 
मिश्र जाने का एक छाभम यह हुआ कि उसने माल घटिया होने की 
कटोती १ छाख ३५ हजार रुपये की और जहाज-भाड़े में डेढ़ 
लाख रुपये की कमी करवा छी | आयात किए हुए इस माल में से 
डेढ़ छाख़ टन माल भारतीय जहाजों में आया । भारत सरकार को 
थायात किए हुए खाद्यान्नों की प्राप्ति और उनको घाटे से बेचनें 


में १९४०-५० में छगमग २९ करोड़ ७० लाख रुपये का व्यय 
पटा । 


१९, 
राशनिंग 


जहां कृषि-मंत्रालय खाद्य का उत्पादन बढ़ाने में लगा रहा वहां 
खाद्य-मंत्रालय रागरनिंग की व्यवस्वा स्थिर रखने का प्रयत्न करता 
रहा कौर इस प्रयोजन के लिए उसने ३७ छाख टन आयात किए 
हुए खाद्यान्नों का प्रयोग किया । अतिरिक्त अन्न वाले राज्यों ने 
अल्पन्न क्षेत्रों के लिए ३ लाख २० हजार टन माल दिया। यह 
उल्लेखनीय हैं कि यथ्यपि वम्बई, सौराप्ट्र और कच्छ में अत्यधिक 
दुर्लभता रही तो भी वहां भूख के कारण किसी की प्राण हानि नहं 
हुई । 


३१ दिसम्बर १९४९ को लगभग ३५० नंगरों में नियमित 
और ५४० नगरों में अनियमित राशन व्यवस्था थी। इसके अति- 
रिक्त ६ करोड़ ७० लाख कस्त्रों और ग्रामों में बसने वाली आबादी 
नियमित अथवा अनियमित राशनिंग का लाभ उठा रही थी । 
१९४९ में जो आभावादी विविध प्रकार की राशनिंग का लाभ उठा 
रही थी उसकी संख्या ११ करोड़ २० छाख थी। मद्रास, परिचमी 
बंगाल और त्रिवांकुर कोचीन के अतिरिक्त सव राज्यों में राशन का 
परिमाण ६ छंटाक प्रति व्यक्ति प्रति दिन था और इन राज्यों में 
पहले छे महीने तक यह परिमाण ५ छंटाक था । 


भारतीय बन्दरगाहों में आयात खाद्यान्न के पहुँचने पर उसका 
निरीक्षण करने का यह लाभ हुआ कि भारत सरकार ने भास्ट्रेलिया 
से घटिया किस्म का गेहूँ भेजने के कारण ३५ लाख रुपए और वर्मा 
तथा स्यथाम से चावल खराब भेजने के कारण क्रमदझ: ८० हजार रुपये 
और ४ लाख १४ हजार ६५० रुपये की कटौती का दावा किया । 
निरीक्षक-विभाग के कार्यालय ने मौसत उचित किस्म का जो दर्जा 
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नियत कर दिया है उसे अधिकतर सब राज्यों की सरकारों ने अपना 
लिया है । इस विभाग ने सम्बद्ध राज्यों के अधिकारियों के लिए 
अजमेर, पटियाला, पटना, बम्बई, कलकत्ता, कानपुर और गोहाटी 
में निरीक्षण काये में प्रशिक्षण की व्यवस्था की । 


माल का गोदाम में रखना 


माल इकट्ठा रखने वाले विभाग (स्टोरेज डायरेक्टरेट) ने 
विविध राज्य-सरकारों को अन्न की आवश्यक रक्षा करने के विषय 
में सलाह दी । इसने राज्य-सरकारों को कृमि-ताशक दवाइयां, 
धनी देने वाली दवाइयां और खाद्यान्नों को सड़ने से रोकने के लिए 
आवश्यक अन्य सामान प्राप्त करने में सहायता दी । पटियाला, पटना, 
कलकत्ता वम्बई, कानपुर और जम्मू में गोदामों में माल रखना 
सिखाने की कक्षाएं लगाई गयीं । 


इस वर्ष ३७ लाख टन आयात किए हुए खाद्याज्ञ वन्दरगाहों 
से भीतर के विविध स्थानों को भेजे गये । एक राज्य से दूसरे राज्य 
को जो खाद्यान्न भेजे गये उनका परिमाण ६ लाख टन था । 


अक्तूबर १९४५० के मध्य तक खरीफ की फसलों के आसार 
सन्तोषजनक थे । परन्तु इसके बाद उत्तर प्रदेश में अति वर्षा से, 
विहार में बाढ़ों से और मद्रास में आंधी और तूफानों के कारण बहुत 
हानि हुई। रवी की फसलों के आसार सब मिलाकर खासे हे । 
में १९४९ की अपेला २० छाख टन अन्न अधिक उत्पन्न 

आमा 


भास्त सरकार ने दिसम्बर १९४५ में राजस्थान में भूमि के 


भीतरी जल बोर्ड का संगठन किया था । राजपृताना के रेगिस्तानों 
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में जो प्रारंभिक काम क्रिया गया हैँ उससे ज्ञात होता है कि समदरो 
से तिलवाडा तक ४० मील के प्रद्रेश् में भूमि के नीच मीठा पानी 
विद्यमान है । यह पानी बहुत बड़ी भूमि को सींचने और 
हजारों लोगों के पीने के लिए पर्याप्त होगा । समदरी के पास साढ़े 
चौदह फुट गहरा कुँआ खोदने पर २५ हजार गैलन पानी प्रति घंटा 
निकलता है, और इसका प्रयोग खेती के लिए किया जाता है । 
लूनी नदी से आध मील को दूरी पर (वोरिंग) वरमें हारा खुदाई 
करने से १० हजार गैलन पानी प्रति घंटा निकला । 


पौधों की रक्षा 


बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में टिड्िहयों के हमले का 
सामना करने के छिए सेनाओं को बुछाना पड़ा । अकेछे बीकानेर 
में जुलाई १९४९ में टिड्डियों की संख्या १९ हजार २०० प्रति वर्ग 
मील तक पहुंच गई थी । नवम्बर १९४१९ तक टिड्डियों का आतंक 
रोक दिया गया था। परन्तु टिड्डियों के एक नए हमले का भय हूं 
गया हैं और देश के विविध भागों में उनके २०० के रुगभग 
झुंड देखे गये है । 


पौधों की रक्षा के लिए खासा काम किया गया। दक्षिण में 
रोडोलिया गौबरोल नामक कीड़ों के पालन और प्रयोग द्वारा पौधों 
की महामारी के फंछाव को सफलतापूर्वक कम कर दिया गया । 
अजमेर में मकई, ज्वार और वाजरे की ३० एकड़ खेती में 
फंडका वामक टिड्डे साफ किये गए। कुर्ग में, २० हजार 
एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षों और पौधों आदि पर कैंकर, डाईबैक 
और मौटलक लछीफ नामक कृमियों का नाश करने वाली दवा 
छिड़की गई । 


ररे 
कृषि-अनुततन्धान फीन्तिल 


भारतीय क्रपि-अनुसंघान कौंसिल ने विविध राज्यों में कृषि 
और पशु-पालन की तीन हजार अनुसंधान योजनाओं को आशिक 
सहायता दी । 


टेपियोका और शकरकन्द की खेती में उन्नति के लिए अनु- 
संधान पर और गेहूँ के मंड्र को रोकने पर विशेष ध्यान दिया गया। 
यह कीड़ा गेहूं का बड़ा नुकसान करता हैं । क्रपि और पशुपालन 
के अनुसंधान के परिणामों को देहली के पास दस ग्रामों में सम्मिलित 
रूप से प्रयोग करके देखा गया । 


कटक की केन्द्रिय चावल अनुसंधान संस्था ने ७३ परीक्षण 
किए । अनेक महत्वपूर्ण परीक्षण प्रयोगग्ाल्ता में किए गए और 
संसार भर से चावढों की २,५०० किसमें इकट्ठी करके उनका 
रक्षण किया गया । इन किस्मों का अध्ययन करने से मालूम हुआ 
हैं कि इनमें से कुछ किसमें बहुत जल्दी पक जाती हैं और अधिक 
पैदावार देती है । इनके बीजों को बड़ी मात्रा में तैयार करने की 
शीघत्ष ही व्यवस्था की जा रही है । 


केन्द्रिक आलू अनुसंधान संस्था अगस्त १९४९ में पटता से 
पूना के जाई गईं। पहले शिमला, मोवाली और कुफरी में आलू 
संबंधी अनुसंधान की जिन योजनाओं पर अमल हो रहा था उन्हें इस 
संस्था ने अपने हाथ में ले लिया है | संस्था का कार्यक्रम महत्वा- 
कांक्षापूर्ण है । उसमें विविध क्षेत्रों के लिए सर्वेत्कृष्ट किस्म द्वारा 
अधिक फसल तैयार करने का परीक्षण फ़सलछ को छगने वाली 
फुई कीड़े और कीटाणु-सम्बंधी प्रमुख रोगों का निरीक्षण अन्वेषण 
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राज्यिक अनुसंधान बोजनाओं पर अमसछ किया । विविध राज्यों के 
३१ विद्यार्थी इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ शूगर टेवनोलौजी की 
विविध पाठविधियों में प्रत्रिप्ठ किए गए । 


कोयम्बतूर के गन्ना उत्पादन केन्द्र ने मिली जुलो नस्ल के 
बहुत से बीज लेकर उनसे अच्छा गन्ना पैदा करने का काम हाथ 
में लिया । वहां तेयार किए हुए लगभग ५० बीज विविध राज्यों 
के अनुसंधान केन्द्रों में परीक्षा के लिए चुने ग0। अमेरिका से जो 
'सोरगम' मंगाए गए थे उनकी भारतीय किस्मों के साथ कलम रूगाई 
गई, जिससे कि जल्दी फलने वाला गन्ना तैयार किया जा सके । 
कीड़ों मकोड़ों और रोगों के संबंध में भी खोज जारी रही और गन्ने 
को खोखला कर देने वाले कीड़ों के संबंध में जानकारी इकट्ठी 
की गई। 


भारतीय केन्द्रिक तम्वाक्‌ कमेटी ने गन्तूर, राजामुन्द्री, नैपानी 
और आनन्द में अपना खोज का काम जारी रखा । 


भारतीय केन्द्रीय तिरहन कमेटी ने अधिक पेदावार देने वाली 
किसमें तैयार करने के लिए और कीड़ों और रोगों का नियंत्रण करने 
के लिए विविध राज्यों में १५ योजनाओं को आर्थिक सहायता दी । 
कमेटी ने ग्रामीण क्षेत्रों में तेल पेलने के व्यवसाय का विकास करने 
के लिए भी कुछ योजनाओं पर अमल किया । 


भारतीय नारियल कमेटी ने आगामी पांच वर्षो में १५ केन्द्रों 
में नारियल की नरसरियां स्थापित करने की योजनाओं का काम 
हाथ में लिया। च्रावंकोर और उड़ीसा में तीन प्रादेशिक केन्द्र खोले 
गए । इन केन्द्रों में नारियछ की खेती के, कृपि और खाद संबंधी 
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और नियंत्रण, खेत में और गोदामों में रगने वाले कीड़ों का अनुसंधान 
और नियंत्रण और विहार राज्य में बीज उत्पन्न करने वाले और उन्हें 
प्रमाणित करने वाले संगठन का निर्माण भी सम्मिलित है । आलू के 
लिए अच्छे बीजों का उत्पादन, संग्रह और वितरण बहुत महत्वपूर्ण है । 


कुल्लू में जून १९४२ में सब्जियां उपजाने का केन्द्र (सेक्ट्रल 
वेजिटेबल बींडिग स्टेशन) खोला गया । इसे खोलने का प्रयोजन 
यह है कि निजी तौर पर सब्जी बोनें वालों के लिए ऐसी मूल्यवान 
यूरोपियन सब्जियों के पौधे तैयार किए जाएं जो कि भारतीय 
अवस्थाओं में उत्पन्न हो सकती हैं । 


ताड के गुड़ का विकास करने वाले केन्द्र के कर्मचारियों के 
नेतृत्व में १८ राज्य अपनी विकास योजनाओं को बड़े पैमाने पर 
चलाते रहे । इन योजनाओं पर कुल व्यय ८ लाख ५० हजार २४५ 
रुपये हुआ और केन्द्रिक सरकार ने २ छाख ५० हजार ५२३ रुपये 
की सहायता दी । 

मितम्बर १९४९ में भारतीय सुपारी कमेटी संगठित की गई 
थी । 3सने उपयुक्त राज्यों में सुपारी के पौधाघर स्थापित 
करने का काम हाथ में लिया है । जिला मछावार और उड़ीसा में 
सुपारी के अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए है । वम्बई में बेड, 
नामक रोग के वियय में खोज की जा रही है । यह कमेटी विदेशों 
में क्षायात की हुई सुपारी के परिमाण और मृल्य को भी नियंत्रित 
करेगी । 
भुमि के प्रस्येक एक) से गन्ने की कअधिकाधिक उपज तैयार 
धरने के लिए भारतीय गय्ना कमेटी ने सात केच्रिक और 2५ 


९ 


है 
घर 


राज्यिक अनुसंधान योजनाओं पर अमल किया । विविध राज्यों के 
३१ विद्यार्थी इण्डियन इन्स्टोट्यूट आफ शुगर टेननोलोजी को 
विविध पाठविधियों में प्रविप्ठ किए गा! । 


कोयम्बसूर के गन्ना उत्पादन केन्द्र ने मिली जुली नस्ल के 
बहुत से ब्रीज लेकर उनसे अच्छा गन्ना पैदा करने का वगम हाय 
में लिया । वहां तेयार किए हुए लगभग ५० बीज विविध राज्यों 
के अनुसंघान केन्द्रों में परीक्षा के लिए चुने ग०0। अमेरिका से जो 
सोरगम' मंगाए गए थे उनकी भारतीय किस्मों के साथ कलम छगाई 
गई, जिससे कि जल्दी फलने वाला गन्ना तैयार किया जा सने । 
कीड़ों मकोड़ों और रोगों के संबंध में भी खोज जारी रही और गन्ने 
को खोखला कर देने वाले कीड़ों के संबंध में जानकारी इकटूठी 
की गई । 


भारतीय केन्द्रिक तम्बाकू कमेटी ने गन्तूर, राजामुन्द्री, नैपानी 
और आनन्द में अपना खोज का काम जारी रखा | 


भारतीय केन्द्रीय तिछ॒हन कमेटी ने अधिक पैदावार देने वाली 
किसमें तैयार करने के लिए और कीड़ों और रोगों का नियंत्रण करने 
के लिए विविध राज्यों में १५ योजनाओं को आर्थिक सहायता दी । 
कमेटी ने ग्रामीण क्षेत्रों में ते पेलने के व्यवसाय का विकास करने 
के लिए भी कुछ योजनाओं पर अमल किया । 


भारतीय नारियरू कमेटी ने आगामी पांच वर्षो में १५ केन्द्रों 
में नारियल की नरसरियां स्थापित करने की योजनाओं का काम 
हाथ में लिया। त्रावंकोर और उड़ीसा में तीन प्रादेशिक केन्द्र खोले 
गए । इन केन्द्रों में नारियल की खेती के. क्रृपि और खाद संबंधी 


रद 


परीक्षण किए गए और इन प्रदेशों से संवद्ध स्थानीय समस्याओं के 
संबंध में खोज की गई । 


ऋषि श्रनुसन्धान इन्स्टीट्यूट 


नयीदिलली का भारतीय कृषि अनुसंधान (इन्स्टीट्यूट) संस्था 
क्रपिधिपयक ऊँचा शिक्षण देने के लिए भारत की एक मानी हुई संस्था 
है । इस संस्था का सदस्य बनना भारतीय यूनिवर्सिटियों की एम० 
एस० सी० डिग्री प्राप्त करने के समान माना जाता है। १९४९-५० मे 
८७ विद्यार्थियों ने इन्स्टिट्यूट में अपना अध्ययन समाप्त किया और 
५४ नए प्रविप्ट किए गए । 


इन्म्टीट्यूट ने भूमि, फसलों, पशुओं, क्रिमियों और रोगों के 
विपय में सम्मिलित अनुसंधान पर बिशेष ध्यान दिया । इस संस्था 
सेती-संबंधी र्वाजों, बीजों के परिमाण (कितने स्थान में कितना 
बीज बोया जाय) तथा पौधों के बीच में अन्तर, बोवाई, देहाती 
ओर मिट्री को उलठने वाले हलों और घास के मैदानों के सुधार 
के संबंध में अनुसंधान को भी प्रोत्साहित किया । 


ने 


सेती के यन्ध्रों के विभाग (एग्रीकल्चरल एंजीनियरिग डिविजन ) 
ने एक ऐसा देहातीहल बनाया है जिसमें एक ही वैल-जोड़ी से हत्द 
की दो फब्थियां चन्द्र सकती है । 


परक्षणाय भूमि की मिटटी के बहुत से नमूनो का विब्छेषण 
जिया गया । इ्टीट्यूट के समीप एक नये स्थान पर और 
नमदा घादी में, मिद्धरी और भूमि के उपयोग का मृल्य निर्धारित 


ग्रेज ६: मरी: 
मन भा लिए ँि म् 
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इन्स्टीट्यूट गेहे और अलसी में कंडूर (रस्ट) को रोकने की और 
मटर की एक किस्म में विल्ट को रोकने की घवित बढ़ाने में छगा रहा 
गेहें की ऐसी किसमें तैयार की गयीं जिनमें तीन प्रकार का कह 
(रस्ट) नहीं लगता । अलसी के भी ऐसे बीज तैयार किए गए जो 
डर (रस्ट) से बचे रहते है । राज्यों में उनकी परीक्षा की जा 
रही है। खेतों में पैदा होने वाले टमाटर की जंगली टमाटर से कलम 
लगा कर एक ऐसा टमाटर तैयार किया गया जो जल्दी पक जाता 
हैं और जिसमें विटामिन ' सी” की मात्रा अधिक होती है । 


कई फुई-विनाशक औषधियों की परीक्षा की गई और उनका 
मकई, ज्वार, वाजरा, जई, जौ और आलओं की फसलों पर सफ- 
लतापूर्वक प्रयोग किया गया । पौधों, विद्येषतः टमाटर और है 
के विपले तत्वों के संबंध में खोज की गई । 


छ जातियों के भारतीय कीटों की सूची तैयार की गई । दालों 
में लगने वाले कीड़ों का पशु-शरीर-विज्ञान की द्वप्टि से अध्ययन 
किया गया । आल, के कन्द कीट के परान्नभोजी अंड का मौलिक 
अध्ययन किया गया | 


पशु-चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान 


इजत नगर की केन्द्रीय पद्मु चिकित्सा अनुसंधान संस्था में 


अध्यापन एन्द्रियिक वस्तुओं के निर्माण और पशु-चिकित्सा तथा 
पशु-पालन संबंधी अनुसंघान का कार्य जारी रहा । 


इस संस्था ने गाय-वैल के रोगनाशक तरल, प्लीह ज्वर तरल 
और मुर्गी की चेचक के लिए स्त्राव आदि १७ प्रकार की रोगनाशक 
छ दवाएँ बनाई हैं । कुछ मिलाकर ४२ करोड़ १९ छाख ९१९ खुराकें 
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तैयार की गयीं । इनके द्वारा लाखों पशुओं की छूत के रोगों से 
रक्षा हुई और लाखों रुपये की वचत हुई । 


भारतीय मुर्गी पर यह देखने के लिए परीक्षण किए गए कि 
बह किस आयू तक उपयोगी रहती है और उसको गेहूँ और चावल 
की जगह क्या खिलाया जा सकता है । 


बंगलौर की दुग्धशाला अनुसंधान संस्था ( इण्डियन डेयरी 
स्मसि् इन्स्टीट्यूट ) में इस वर्ष १०२ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे है । 
जो विद्यार्थी अपना इण्डियन डेयरी डिप्लोमा कोर्स का शिक्षण पूरा 
करने निकले उनकी जगह ३६ विद्यार्थी नये प्रविष्ट किए गए । 
बंबई यूनिवर्सिटी इस संस्था को स्नात्तक के उपरान्त शिक्षण का 
केन्द्र मानती है. । श्स इन्स्टीट्यूट में सिन्‍्धी, गिर और थारपारकर 
गोओं और मुरा भेंसों का पालन होता है । सब मिलाकर इन 
पशुओं की संख्या ५४६ है, । इस इन्स्टीट्यूट में ऋत्रिम गर्भाघान का 
एक केन्द्र चलाया जा रहा है जिससे आस-पास के ग्रामों ने अपने 
पशुओं की नग्ल उन्नत करने में सहायता प्राप्त की । 


मत्स्य अ्रनुसन्धान 


पफ्लफले का मछलियों के अनुसंधान का देश के भीतर का केन्द्र 
(मस्ट्रट एनर्हेस्ट फिसरीज स्मिर्च स्टेशन) वम्बई का गहरे समुद्र 


मे मछणी अनमभान नाग कन्‍्द्र (पराइलट ठीप सी फिसिंग स्टेयन ) 


जोर मदगग या "नैना # 
लात मद ना 


गास ना इनलेनए मेंरीन फिसरीज स्टेयन अपना अपना अन- 
गमभान का, मछली पाए ने का और शिक्षण का काम करते है । भारत 
सहण्र से इस स्लेशनों को मछलियों का उत्तादन बढ़ाने की 


साहा पर दमा रन 


गरने के लिए सहायता दी । बआास्बे टीपनसी 
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फिसिग स्टेघन जो पुराना मछली पकड़ने का जहाज काम में ला 
रहा था उसकी जगह हालेंड से दो मछली पकाने के जहाज और 
इंगलेड से दो 'रीकी' नौकाएं मंगाई गई है । 


चन-विज्ञान शिक्षण 


देहरादून की वन अनुसंधान संस्था (फोरेस्ट रिसर्च इन्ह्टी- 
ट्यूट ) से संवद्ध इण्डियन फौरेस्ट रेन्जसे काछिज और मद्रास 
फौरेस्ट रेन्जर्स कालिज में शिक्षा प्राप्त करके १२१ अफसर और 
२४१ रेन्जर निकले । 


फोरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट की जंगलात उगाने वाली थाखा 
(सिल्वी कल्चर) ने अपना अनुसंधान का कार्य जारी रखा । उसका 
संबंध मुख्यतया फसले तैयार करने के विविध उपायों, विविध 
फसलों का लेखा रखने और उनकी उत्पादन की आवश्यकताओं 
आदि से था। इसने इस वर्ष अनुसंधान के संबंध में १८ पुस्तिकाएं 
प्रकाशित कीं। वनस्पति विज्ञान विभाग ने सरकारी और गैर-सरकारी 
सूत्रों से प्राप्त छगभग २५०० नमूनों की शनाख्त की । इसने एक 
बहुत बड़े वनस्पति उद्यान को भी सुरक्षित रखा जिसमें एक राख 
प्रकार की वनस्पतियां है । इनमें इस वर्ष ३४१७ नई पटिटयां बढ़ाई 
गई, जिनमें दो नई श्रेणियां और सात नई जातियां थीं। इसके 
लकड़ियों में लूमने वाले कीड़ों के अध्ययन के विभाग ने भारतीय 
लकड़ियों को सड़ाने वाली फुई, साल की लकड़ी में छूमने वाले क्रिमि 
रोगों और नोकदार चीड़ (कोनिफर) तथा अन्य इसी प्रकार के 
वृक्षों के रोगों को प्रमापण करने का काम किया। काष्ट प्रौद्योगिकी 
सैक्शन नें लकड़ियों के अध्ययतत पर चार पुस्तिकाएं प्रकाशित 
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कीं। इस सैक्शन ने विदेशी देवदार का स्थान लेने के लिए घटिया 
लकड़ियों को तैयार करने की दो विधियां पूरी कीं । 


प्राणविज्ञानी आपरीक्षण 


भारत का जीव जन्तु संबंधी आपरीक्षण करने का उत्तरदायित्व 
भी कृषि मंत्राहय पर है। इस संगठन का काम अपने आधीन इकटूठे 
किए हुए देश के जीव जन्तुओं के पालन पोषण, रक्षण और 
उनको संभालने का है । इसने चार विद्यार्थियों को प्राणिविज्ञान 
का उच्चतम शिक्षण देकर तैयार किया है । तीन अनुसंधान के 
विद्यायियों ने डायरेक्टर के मातह॒त अनुसंघान का काम किया | 


चनस्पति संबंधी आपरीक्षण 


कलकत्ता का बोटेनिकल सर्वे आफ इण्डिया भी कृपि-मंत्रालूय 

के मातहत हैं । भारत के पूर्वी कोने में चिकित्सक गुण रखने वाछे 
अनेक औपबिन्य॒क्ष प्रचर मात्रा में उसते हुए पाण गये है । पंचमदी 
की पहाड़ियों में दो ऐसे पौधे जंगल भर में उमते हए पाए गए जिनसे 





बहने बालि सेख सिवा सतोते हे । अब तका ऐसा स्थाछ था कि 
पे पो्धे केबाद उत्तर रमण्निमी हिमा्य में उत्पन्न होते हे 


ट्रक 


ग्रस्तरस्ट्रीय सहयोग 





हि मंधराद्य शो अनेफ सासह्शालिया समस्याओं का सामना 
गरसा बढहा। सो भी इसने अस्तरष्ठीय ख्ेत्र में भाग लछेने 
दे लिए समय लिया खिया। बह साथ और कृषि के संगठन [फूट 
तर हद इंडनिट कप ना: 


पद गयाट ७ धन ) शा सदस्य बना रहा । ?से लिया 


३१ 


और सुदूरपूर्व के लिए एक अन्तर्राप्ट्रीय चावल कमीयन और हिन्द 
तथा प्रशांत्महासागर के लिए एक अन्तर्राप्ट्रीय (फिसरीज) मछलियों 
की कौंसिल बनवाने में सफलता हुई | फूड एण्ड एग्रिकल्चरल 
औौर्गताइजेशन ने भारत में दो प्रादेशिक कानफ्रेंन्से कीं, एक जंगलात 
के विपय में और दूसरी देहाती सहयोग के वारे में | फूड एण्ड 
एग्रिकल्चरल औग्गनाइजेशन के पांचवें अधिवेशन ने एक अतिरिक्त 
पण्य कमेटी का संगठन किया जो कि जरूरत मन्द देशों को अतिरिक्त 
पण्य की रसद का प्रवन्ध किया करेगी । भारत का प्रतिनिधि इस 
कमेटी का चेयर-मैन चुना गया। 


समाज के स्नायु-मण्डल 


परिवहन के केन्द्रिक बोर्ड की स्थापना परिवहन मंत्रालय 

ने की थी । इसके प्रधान लक्ष्य दो हैं। सब प्रकार के परिवहन 

में समन्वय करना और परिवहन की योजनाओं और उन पर अमल 

का साधारण आथिक विकास की योजनाओं से संबद्ध रखना। 

बोर्ड का लट्य नियत प्राथमिकता के अनुसार मार का अधिकतम 

छदायक परिवहन करने के साथ साथ परिवहन के अन्य साबनों 
का उपयोग करके रेलों का भार हल्का करना है । 


आर्म्म में ही बो्ड ने निब्बय किया कि इस्पात, वस्त्र और 
सीमेट के परिवहन के छिए पूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएं । एक 
ऐसी छा प्रणाली निश्चित की गई कि जिन बस्तुओं को प्राथमिकता 
प्रदान की गई हे उनकी उपेक्षा करके कोर्ट माल न छे जाया 


वनकक लजा जे 5 


डे 


नशा 


गत वर्ष सड़कों के पुल बनाने और उनकी कमियों को पूरा 
करने के काम को सर्वाधिक प्रायमिकता दी जाती रही | पुलों 
की जो योजनाएं पूरी हुईं उनमें बिहार में ग्रन्द ट्रक रोड पर 
बाराकर और पुनपुन के पुल तथा उत्तर प्रदेश में ग्रेड टूंक रोड 
(एन० एच० नं० २ ) पर बनारस में मालवीय रेलवे पुल पर सड़क 
का निर्माण उल्लेखनीय है । इनके अतिरिक्त इस वर्ष महानदी की 
कठजुरी और कुृआखाई श्ाखामों पर मद्रास कलकत्ता ट्रन्क रोड 
( एन० एच० नं० ५ ) पर कटक के समीप दो पुल और नल्‍लोर 
के समीप पेन्नार नदी पर एक पुल बन रहे थे । 


बनारस-कैपकौमोरिन सड़क (एन० एच० नें० ७) पर 
पुगालर में कावेरी नदी पर एक बड़ा पुछ (२,३४६ फुट) वन रहा 
है । वम्बई-कलकत्ता सड़क पर (एन० एच० नं० ६) महानदी 
पर दो पुर बन रहे हैं। एक सम्बलपुर के पास और दूसरा रायपुर- 
सम्बलूपुर मार्ग पर आरंग के पास । आम्बडी के पास तांसा 
नदी पर और बम्बई राजपूताना-देहही सड़क ( एन० एच० 
नं० ८) पर सूर्या नदी पर भी एक एक बड़ा पुल बन रहा 
है । विहार राज्य में विहार-आसाम सड़क (एन० एच० 
नं० ३१) पर बाखरश और किठचिनिया नवियों पर पुल 
बनाए जा रहे हैं । 


वम्बई-कलकत्ता सड़क (एन० एच० नं० ६) पर ब्रामहणीं 
पुछ पर काम आरम्म हो चुका है । जलन्वर-दसुआ-पठानकोट 
रोड (एन० एच० नं० १५) पर मिर्थल के पास व्यास नदी पर 
एक ऐसे पूल का निर्माण आरम्भ हो चुका है जिस पर रेल पथ और 
सड़क अगल बगल से रहेंगी । 


3४ 
राजपथ 


उत्तरी बिहार को आसाम से मिलाने वाली सड़क (एन०- 
एच० नं० ३१ ) पाकिस्तान का प्रदेश वबचाकर बनाई गई है और 
आमदरफ्त के छिए खुल चुकी है । 


जलन्धर-पठानकीट (एन० एच० नं० १७ ) और वम्बई- 
राजपूताना देहली सड़क (एन० एच० नं० ८) के तवा-तालासराय 
भाग में जिन स्थानों पर मार्ग बना हुआ नहीं था वहां बनाने का काम 
हाथ में लिया जा चुका है । पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में 
से गुजरने वाली सड़क (एन० एच० नं० ३४) के आवश्यक नए 
भाग बनाए जा रहे हे 


हा] 
४ 


ल९ 


अगरतला से आसाम की सीमा तक केवल भारतीय प्रदेश 
में से गुजर कर जाने के लिए चूडाईवाडी (त्रिपुरा सीमा) अगरतला 
सड़क बनाई जा रही है । 


इस वषे (१९४९-५०) केन्द्रीय राजपथ निधि से जो धन 
प्राप्त हुआ था उससे एक एक लाख रुपये से अधिक लागत के छ : 
काम पूरे किये गये । इन सब पर कुल २४ लाख रुपया खर्चे आया। 


अनुसन्धान और औद्योगिक शिक्षण 


इण्डियन रोड कांग्रेस की विविब कमेटियों द्वारा तंयार किए 
हुए कई निवन्च और छेख उक्त संस्था द्वारा प्रकाशित सामयिक 
पत्रिकाओं में प्रकाशित किये गये । इस संस्था के सदस्यों को ये 
पत्रिकाएं बिना मूल्य और अन्य लोगों को मूल्य से दी जाती है । 


देहली-आगरा सड़क पर ओखला के समीप सड़क अनु संघान 
संस्था (रोड रिसचे-इन्स्टीट्यूट) की स्थापना के लिए एक जगह 
ले ली गई है । सड़कों के एंजीनियर के कार्यालय ये उपलब्ध सामग्री 
दारा एक अस्थायी प्रयोगशाला वनाई जा रही है । राजपथ अनु- 
संघान का एक डायरेक्टर नियुक्त किया जा चुका है और टेक्निकल 
कार्यों के समन्वय के डाइरेक्टर (डायरेक्टर आफ टेक्निकलू- 
औडिनेशन ) के पद पर कोई योग्यव्यक्ति नियुक्त करने के छिए 
आवश्यक उपाय किए जा रहे है । 


सड़क बनाने की नयी विधियां प्रदर्शित करने वाली १४ फिल्में 
अनेक केन्द्रों में जनता के शिक्षण के लिए प्रर्दाशत की गयीं । 


केन्द्र के और राज्यों के विविध निर्माण विभागों में काम करने 
वाले इंजीनियरों में से चुन कर ५२ को अमेरिका भेजा गया और 


// 


रद 


उन्हें सड़क बनाने के नवीनतम उपायों का विद्येष व्यावहारिक 
प्रशिक्षण दिलाया गया । 


वेसिक रोड स्टेटिसटिक्स आफ इण्डिया नामक एक पुस्तिका 
प्रकाशित की गई जिसमें देश की सड़कों का विवरण दिया गया है । 
यह पुस्तिका निर्माण विभाग ( पब्लिक वक्‍से डिपार्टमेंट ) के अधि- 
कारियों और मार्ग-निर्माण से संबद्ध अन्य सरकारी कमंचारियों में 
वितरित की गई | इसमें भारत की सड़कों से सम्बद्ध आंकड़े संगू- 
हीत है । 


सड़क कटने के इंजनों के स्वदेश में निर्माण को प्रोत्साहित 
करने के लिए टाटा माशेल्स और जसप्स नामक कारखानों को 
९५० स्टीम और ४७५ डीजल रोलर बना कर सप्लाई करने का ठेका 
दिया गया है । ३१ मई १९५० तक ४९६ स्टीम और २२५८ डीजल 
रोलर बनाए जा चुके थे । 


रेल और सड़क का समन्वय 


सड़कों और रेल की लाइनों के समन्वय में और सड़कों द्वारा 
परिवहन के संगठन में महत्वपूर्ण उन्नति की जा चुकी है । 


मद्रास शहर की समस्त वस सर्विस का राष्ट्रीय करण हो चुका 
हैँ । निजी स्वाभित्व के समय यह सर्विस सत्रह मार्गों पर चल रही 
थी । अब सरकार इसे ३७ मार्गों पर चला रही है और रूुगभग 
तीन सौ गाड़ियां काम में आ रही है । 


वम्बई प्रथम राज्य है जिसमें कि केन्द्र की और राज्य की सर- 
कारों की संयुक्त पूजी से संचालित एक स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन 


स्ध्धा 


ह 


खर्चीली और बढ़िया “रोड ट्रास्पोर्ट सविस' की व्यवस्था करना 
है । दोनों सरकारों ने निश्चय कर लिया है कि मुनाफा ५ प्रतिशत 
से अधिक नहीं दिया जायगा और इससे अधिक जो छाम होगा 
उसका उपयोग यात्रियों की सुविधा, कर्मचारियों के सुख और 
सड़कों की उन्नति के श्िए किया जायगा | 


का संगठन किया गया है । इसका लक्ष्य जनता के लिए कम 


पश्चिमी बंगाल सरकार ने एक “डायरेक्टर आफ ट्रांसपोर्ट 
का संगठन किया है जो कि कलकत्ता की सवारी गाड़ियों का राष्ट्रीय- 
करण (पसेन्जर ट्रांस्पोटं सिस्टम) करने के अतिरिक्‍त राज्य 
में रेल और सड़क के समन्वय को भी विकसित करने की योजनाएं 
बनाएगा। 


उत्तर प्रदेश की सरकार की सड़क व्यवस्था (रोडवेज आग्ग- 
नाइजेशन) ने कई नये रास्तों पर बस सविस आरम्म की है । यह 
व्यवस्था राज्य के प्रायः सभी महत्वपूर्ण रास्तों पर बसे चला रही है । 


पंजाब सरकार का भी सड़कों के यातायात का राष्ट्रीयकरण 
करने और उसकी योजना में रेलवे को बीस प्रतिशत पू'जी लगाने 
की इजाजत देने का विचार हे । इस राज्य की सरकार ने कुछ 
नगरों में और कुछ ग्रामों के रास्तों पर सवारी की मोटर छारियों 
(पसेन्जर ट्रांस्पोटं सविस) को चलाने का काम अपने महकमों हारा 
करवाना आरम्भ भी कर दिया हे । 


हिमाचल प्रदेश की सरकार प्राय: श्रव रोड ट्रांस्पोर्ट सबिसों 
का राष्ट्रीयकरण कर चुकी हैं और इस समय उन्हें स्वयं चला 


च््ठ्री .] 
रही है । 


राज्यों की सरकारों को अपनी 'रोड ट्रांस्पोटं स्विसों' का 
अधिकतम उपयोग करने की सलाह दी गई है । रोड ट्रांस्पोर्ट के 
अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वे परमिटों पर बिना रोक- 
टीक के अपने हस्ताक्षर करते रहें' जिससे कि विविध राज्यों और 
प्रदेशों में माल का आना जाना निर्बाधि हो सके । 


दिल्‍ली में सरकार ने ग्वालियर एण्ड नादेने इण्डिया ट्रान्स्पोर्ट 
कम्पनी से १८० बसें लेकर उनमें १२४ नयी बसें और मिला दीं। इस 
समय सरकार के पास १९५ बसें सड़क पर चलने लायक हैं. जिनमे 
१५० तो रोजाना सर्विस में चलती रहती है और शेष मरम्मत आदि 
के लिए रखी जाती हैं । 


पेट्रोल का खर्चे 


१९४० में समस्त अविभाजित भारत का पेट्रोल का मासिक 
व्यय, सेना का खर्चे मिला कर, ८५ राख गेलन था। अब विभा- 
जित भारत में, सेना का खर्च अहूग कर देने पर, राशन के आधार 
पर मासिक व्यय मोटे हिसाव से १४० राख गेलन होता है । १९४० 
में अविभाजित भारत में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की संख्या 


१,७०,००० थी। आज विभकक्‍त भारत में उनकी संख्या २,८७,००० 
से ऊपर है । 


सड़कों के नियम 


सड़कों का प्रयोग करने वाले लोगों के विविध वर्गो को सड़कों 
के नियमों से परिचित करने के लिए हाल में भारतीय सड़कों पर 
मुरक्षा के नियम संबंधी एक पुस्तिका (इण्डियन हाइवे सेफ्टी कोड) 
प्रकाशित की गई है। राज्यों की सरकारें इसे स्थानीय भाषाओं 


ञ 
२९ 


में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करेंगी । उन संस्यामों से जो सुरक्षा 
के नियमों की और मोटर-वालों का ध्यान खींचती हैं यह प्रारयना 
की गई है वे 'सिफड़ाशविग” फकंम्पिटीगन बर्चात सुरक्षा-यूवेक 
गाड़ी चलाने की प्रतियोगितायें शुरू करने की सम्भावना पर विचार 
करें, जिससे कि लोगों में ड्राइविंग की कुशछता बढ़े और वे सड़क 
का शिप्टाचार पालन करने के अभ्यासी हो जाय॑ । 


बन्दरगाहों का शासत 


कलकत्ता, वम्बई और मद्रास के पृनर्गठित पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड! अब 
भी यथापूवे, व्यापारिक चेम्बरों, और स्थानीय म्युनिस्पलिटियों के 
निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा मजदूर संगठनों, भारत सरकार और 
राज्यों की सरकारों के नामजद सदस्यों से मिलकर बनते है । 
परन्तु अब उनके निर्वाचित सदस्यों में भारतीय व्यापारिक स्वार्थों 
की प्रमुखता रहती है । 

प्रमुख बन्दरगाहों के मजदूरों में यदि असन्तोष तथा अश्ान्ति 
फैले हुए न हों तो वे माल की सप्लाई और जनता के जीवन की 
आवश्यक सेवाओं को निरंतर स्थिर रखने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य 
कर सकते है । इस कारण देश के मुख्य बन्दरगाहों के प्रश्ासनों ने 
श्रमिकों की अवस्थाओं में सुधार करते रहना और अपने यहाँ की श्रम 
करने की परिस्थितियों को निरन्तर अपनी द्रष्टि में रखना अपने 
कार्य का प्रधान अंग बना लिया है। अधिकतर मजदूरों को 
स्थायी कर दिया गया है, और मजदूरी के न्यूनतम दर, मंहगाई, 
वोनस, मकान-मभाड़े के भत्ते , प्रौविडेन्ट फंड, छुट्टियों, डावटरी 
सहायता और कैन्टीन आदि के रूप में उनको पर्याप्त सहूलियतें 
दी गयीं है। इन उपायों के परिणाम स्वरूप गत वर्ष में बन्दरगाहों 
के मजदूरों की कार्य-कुझछता निश्चित रूप से बढ़ीं है । 


ढड0 


१९४९ के पूर्वाघ में बम्बई के बन्दरगाह में माल की भीड़ रही । 
सरकार ने और बन्दरगाह के अधिकारियों ने स्थिति को सुधारने 
के लिए प्रबल प्रयत्त किए। माल को जल्‍दी उठाने, रखने और 
ऊंचे ढेरों में एकल करने के लिए विश्ञाख उद्दाहत नामक यंत्र 
खरीदे गये, और बिजली के क्रेनों का बड़ी संख्या में आडंर दिया 
गया । अतिरिक्त माल को संभालने के लिए अतिरिक्‍त स्थान 
की व्यवस्था की गई । बौम्बे पोर्ट द्ृस्ट ऐक्ट' में एक नई धारा 
बढ़ा कर बन्दरगाहु के अधिकारियों को अधिकार दिया गया कि 
जो मार नियत समय में उठा न लिया जाय उसे वे नीलाम द्वारा 
वेच दें । आने वाले जहाजों का ऐसा क्रम नियत किया गया 
जिससे कि बन्दरगाहों में जहाजों की भीड़ न हो । इन सब उपायों 
से स्थिति में सुधार हुआ और सितम्बर १९४९ के अन्त तक भीड़ 
प्राय: साफ हो चुकी थी और किसी जहाज को घाट पर आने के 
के लिए समुद्र में प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी । 


बम्बई का वन्दरगाह कराची पोटे टुस्ट के विस्थापित 
करमचारियों को निरन्तर काम पर लगाता रहा और १९४५९ के 
अन्त तक ऐसे १४८० व्यक्ति काम पर लगाए जा चुके थे । 


कलकत्ता बन्दरगाह के अधिकारियों ने अपने घचिसे हुए 
यन्‍्त्रादि को, विशेषतः समुद्र की तली में से रेत इत्यादि निकालने 
वाले जहाजों (ड्रजरों) को, बदलने की व्यवस्था पूर्ण करली है । 
बन्दरगाह के अधिकारियों ने भारतीय आदमियों को काम सिखाने 
की भी एक योजना वनाई है जो पांच व में पूरी होगी । 


मद्रास का पोर्ट ट्रस्ट रेत निकालने के नये यन्त्रों की परीक्षा कर 
रहा और रेत दूर तक फैलाने की एक योजना वना रहा है । 
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फोचीन के वन्दरगाह में एक सीनियर आई० सी० एस 
अधिकारी ने ऐडमिनिसट्रेटिव आफिसर का काम संभाल लिया। 
केंद्रीय जलीय थव्ति सेचन तवा नौतरण आयोग (सैन्ट्रल वाटर पावर, 
इस्गिशन एण्ड नैविगेशन कमीशन) किरकी के अपने केत्ध में यह 
जांच करता रहा कि समुद्र की तली में से रेत इत्यादि निकालने की 
आवध्यकता को किसी प्रकार कम किया जा सकता है या नहीं । 


फांघला वनन्‍्दरगाह 


इस बर्ष कांघला का नया बड़ा वन्दरगाह बनाने का काम काफी 
आगे बढ़ाया गया । कांघला में बड़ा बन्दरगाह बनाने के मुख्य 
आधार के रूप में भारतीय सर्वे विभाग इस इलाके की पैमायद का 
काम कर रहा हैं| कांघला के समुद्री नाले के जलीय (हाइड्रो- 
ग्राफिक सर्वे) पैमायथश का काम रक्षा मंत्राछऊय का समुद्री सर्वे 
विभाग कर रहा है। ये दोनों सर्वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले है । 
एक रेलवे अधिकारी ने इस वात का सव्वे किया है कि कांघछा के 
बन्दरगाह में कितनी आमदरफ्त होने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य- 
मन्त्राय के अधिकारियों ने भी इस इलाके का सर्वे किया है और 
इस वन्दरगाहू तथा नगर में स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के छिए 
आवश्यक उपायों की सिफारिश की है । मार्च १९५२ के अन्त तक 
आशा है कि इस स्थान तक एक (मीटर गेज रेलवे) छोटी लाइन 
का निर्माण पूर्ण हो जायगा । इस सारे काम पर चार करोड़ ९ 
राख रुपया खर्चे होने की संभावना है । 


राष्ट्रीय बन्दरगाह चोडड 


विविध वन्दरगाहों के कामों का उचित समन्वय करने के लिए 
ऐसा विचार हूं कि भारत सरकार के सम्बद्ध मन्त्रालयों, समुद्रतट 


डर 


के राज्यों, मुख्य बन्दरगाहों के अधिकारियों और कांधला के 
डिवलपमैंट कमिहतरों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक बंदरगाहों- 
के राष्ट्रीय वो (नेशनल हार्वर बोर्ड) का संगठन किया जाय । 
यह बोर्ड सलाह देने का काम करेगा और उन सब समस्याओं पर 
विचार करेगा जो कि भारत सरकार अथवा अन्य किसी राज्य 
सरकार द्वारा इसके सामने पेश की जायंगी । 


देश के आन्तरिक जल-मार्गे 


जुलाई १९४९ में देश के आन्तरिक जल मार्गों के विकास 
की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक प्रशतावली बनाकर 
सव राज्यों की सरकारों के पास भेजी गई थी | यह प्रश्नावछी 
केन्द्रीय जलीय शक्ति सेचन तथा नौतरण आयोग (सैन्ट्रल बाटर 
पावर, इरिगेशन एण्ड नैविगेशन कमीशन) की सलाह से बनाई 


गई थी । कई राज्यों की ओर से इस प्रश्नावली के उत्तर आने अभी 
गेप है । 


एशिया और सुदूरपूर्व के आथिक कमीशन ने भी भारत के 

आन्तरिक जलू-मार्गो के विकास के संबंध में विशेषज्ञों हारा परीक्षा 
कराना स्वीकार कर दिया है । तदनुसार मि० औटो पौपर नामक 
एक जलीय यातायात के विशेषज्ञ फरवरी १९५० में देहली पहुँचे 
है । उनसे देश के आन्तरिक जरू-मार्गो के विकास पर निम्न ऋम 
में विचार करने की प्रार्थना की गई है :--- 

गंगा नदी--वक््सर से इलाहाबाद तक, 

बाधरा नदी- -बहरामधाट तक, 

राप्ती नदी--गोरखपुर तक, 

भागीरबी नदी-- 
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>रै 


महा नदी और उड़ीसा तट की नहर- -- 
वबकिघम नहर-- 
ताप्ती नदी--ककरापा के ५० मील ऊपर तका 


उनसे यह भी प्रार्थना की गई है कि बह देश के वतंमान 
आन्तरिक जलू-मार्गों पर आमदरफ्त बढ़ाने की संभावनाओं 
पर विचार करें और विशेषत: यह बतछावें कि यातायात के साधनों 
में प्रयक्‍त नौकाओं में और तट के उपकरणों में वया उन्नति की जा 


सकती है ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी है और उस पर 
विचार किया जा रहा हैं 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 


१९४९ में संयुक्त राष्ट्रसंघ (यू० एन० ओ०) की आधिक 
वथा सामाजिक कौन्सिल की ओर से सड़कों और मोटरों के याता- 
यात पर जिनेवा में जी अन्तर्राष्ट्रीय कानफरेन्स हुई थी उसमें भारत 
ने भी भाग लिया था। इस कानफरेन्स में सटटकों और मोटरों के 
यातायात के लिए कुछ अन्तर्राप्ट्रीय नियम बनाए गए थे । इन 
नियमों के पश्चात, सड़कों और मोटरों के यातायात के वियय में 
१९२६ के नियम (कन्वेन्शन) और रोड (सिगनलों) संकेतों 
के विपय में १९३१ के नियम समाप्त हो गए । भारत ने रोड 
ट्रैफिक के कल्वेन्शन और रोड सिगनलों के समझौते पर हस्ताक्षर 
कर दिए है । 

मोटर ट्रांसपोर्ट का नियन्त्रण 


परिवहन की सलाहकार की विशेष कमेटी ने मोटर ट्रांसपोर्ट 
के विषय में जो नियम बनाएं थे वे सितम्बर १९४९ में स्वीकृति के 


है.3.4 


लिए राज्यों की सरकारों को भेज दिएु गए । पद्िचमी बंगाल, 
उड़ीसा और आसाम की सरकारों ने उन नियमों को जैसा का तैसा 
स्वीकार कर लिया और मद्रास, वम्बई, उत्तर-प्रदेश और विहार 
की सरकारों ने कुछ शर्तो के साथ । 


विदेशी यात्री 


संसार के अनेक देश विदेशी यात्रियों से लाभ उठा रहे हैं । 
यूरोप के देशों को इन यात्रियों से २० से २५ अरब डालर 
आय होने की आशा है। 


ब्रिटिश सरकार को अमेरिकन यात्रियों से १९४८ में डेढ़ 
करोड़ डालर की आमदनी हुई थी । यह आमदनी १९५० में बढ़ 
कर सात करोड़ डालर हो जाने की आशा है । 


भारत में भी विदेशी यात्रियों के आकर्पण की बहुत सी वस्तुएं 
है । यात्रियों को भारत भली भांति दिखलाने के लिए संगठन, 
समन्वित प्रयत्त और सूझ-बूझ की आवश्यकता है । परिवहन- 
मंत्रालय ने १९४८ में इसी प्रयोजन से एक यात्री यातायात समिति 
(टरिस्ट ट्रैफिक कमेटी) संगठित की थी। इसमें सम्बद्ध मंत्रालयों के 
और यातायात तथा होटल व्यवसाय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित 
थे। यह कमिटी सरकार को देश में आने वाले विदेशी यात्रियों से 
संबद्ध सब मामलों पर सलाह देगी । एक अमेरिकन यात्रा-प्रोत्साहक 
मंडली का भी अनियमित आधार पर संगठन किया गया है । इसमें 
अमेसिकिन ऐक्सप्रैस कम्पनी, ट्रांस-चल्ड एयरवेज, पानअमेरिकन 
शयर वेज और टामस कुक एण्ड सन नामक कम्पनियों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित हैं । बम्बई, देहठी और मद्रास में इन यात्रियों के छिए 


दर 


प्रादेशिक कार्यालय खोल दिये गए है । एक सुझाव है. कि विदेशी 
यात्रियों को एक यात्री परिचय पत्र दिया जाय जिसको दिसाला 
कर वे साधारणतया सभी सरकारी कर्मचारियों की सहायता और 
विश्ेषतः कस्टम के दफ्तरों में अपना काम श्षीत्ष करा लेने और 
मोटरकारों के लिए पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल मिलने आदि की 
विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त कर सर्के । 


उत्पादन-चुद्धि 


उत्पादन के नियंत्रण और आवश्यक सामान के वितरण के 
लिए उद्योग-तथा-रसद-मन्त्राऱय के चार विशेष अधिकारी हे । 
इनके नाम--टैक्‍्सटाइल कमिश्नर, आयरन एण्ड स्टील कंट्रोलर, 
कोल कमिश्नर और साल्ट कंट्रोलर है। सीमेंट और कागज को बड़ी 
समस्याओं का सामना उस सीमा तक नहीं करना पड़ता, इसलिए 
इन्हें मंन्नालय ने उद्योग तथा रसद के डाइरेक्टर जनरल (डाय- 
रेब्टर-जनरल आफ इन्डस्ट्रीज एण्ड सप्लाइज) के सिपुर्द किया हुआ 
है। इस डायरेक्टर-जनरल का क्रय-विभाग सरकार के लिए आवश्यक 
मार की खरीद करता है । इस कार्य में वह अपनी प्रादेशिक शाखाओं 
और समुद्र-पार के दो संगठनों, अर्थात, वाशिंगटन के इण्डिया 
सप्लाई मिशन और लण्डन के डायरेक्टर-जनरल इण्डिया स्टोसे 
डिपार्टमेंट से भी सहायता लेता है । खरीदे हुए माल की परख के 
लिए अलीपुर में एक परीक्षा गृह है जो कि उक्त डायरेक्टर-जनरल 
के मातहत अपना काम करता है । बचे हुए माल को ठिकाने छगाने 
का काम डायरेक्टर-जनरल-डिस्पोजल्स करता है । 


१९४६ में इस मंत्रालय के संगठन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन 
नहीं हुए । नियंत्रणों की व्यवस्था अधिक अच्छी प्रकार करने के 
लिए, विश्ेपतः यूती कपड़ों और लोहे तथा फोछाद के नियंत्रण के 
स्टिए एक (डायरेक्टर आफ एनफोर्समेंट) कंट्रोडों पर अमलछ 
कराने बाला डायरेक्टर स्थापित किया गया है । इसका मंख्य 
कंगयलिय देहली में है और साखाएं वम्बई, अहमदाबाद मद्रास, 

यिस्वतवुर, तंगनपुर और कछूकना में हे । शायरेक्टर-जनरल आफ 
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इन्डस्ट्रीज एण्ड सप्लाइज के अन्तगंत् ही एक गृहीय्ागी का दायरेबंटर 
(डायरेक्टर आफ काटेज इन्ठस्ट्रीज) है जिसका काम गहोद्योगो 
और अन्य छोटी दस्तकारियों की देख रेख करना है । 


केन्द्रीय सलाहफार उद्योग-परिषद 


देश की औद्योगिक उन्नति से संबद्ध सब मामलों से निकट 
सम्पर्क रखने के लिए १९४८ में केन्द्रीय सलाहकार उद्योग-परिपद 
(सैन्टूल एडवायजरी कौन्सिल आफ इन्डस्ट्रीज) की स्थापना की 
गई थी । १९४९ में इसकी दो बैठकें हुई---जनवरी और जुलाई में । 
अपनी जुलाई की वेठक में कौसिल ने एक स्थायी समिति बनाने 
की सिफारिश की । यह समिति सितम्बर १९४९ में बनाई गई 
और नवम्बर में इसकी बैठक हुई। इसने सिफारिश की कि 
महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए, विद्येपत: उनके लिए जिनका प्रभाव जनता 
के जीवन-निर्वाह के व्यय पर पड़ता है, उत्पादन का लक्ष्य नियत 
कर देने वाली कमेटियां और (वर्किंग पार्टियां) कारखानों में काम 
की अवस्था सुधारने वाली पार्टियां बना देनी चाहिएं । तदनुसार 
(सुपरफौसफंटों) गन्धक के तेजाब, पावर अल्कोहल, रिफक्टरियों, 
कांच, डीजल इंजनों, प्लाईवुड, एलुमिनियम, साइकिलों और 
मोटरों के ठायरों तथा टूयूबों, कागज और पेपर बोर्ड उद्योगों 
के लिए लक्ष्य-निर्धारण कमेटियां बनाई गयीं। सूती कपड़ों, 
कोयले और भारी इंजीनियरी उद्योगों के लिए वर्किय पार्टियां 
बनाई गई है । 

सूती कपड़ा 


१९४९ में कपड़े का उत्पादन ३२ भरव ९० करोड़ ४० लाख 
गज ओर सूत का १ अरब ३५ करोड़ ९० लाख पौंड हुआ। १९४८ 


डड्ट 


में ये संख्याएं क्रशः ४ अरब ३१ करोड़ ९० लाख गज और ९१ 
अरब ४४ करोड़ ७० लाख पौंड थी। उत्पादन में कमी के कारण, 
माल के बहुत जमा हो जाने और प्रवन्ध की खराबी से खर्चा बहुत 
वढ़ जाने के कारण कुछ मिलों को बन्द हो जाना पड़ा। 
माल जमा हो जाने के कारण भी कई थे । पाकिस्तान ने अन्तर- 
ओपनिवेशिक समझौते के अनुसार कपड़ा और सूत नहीं खरीदा । 
राज्यों की सरकारों ने जो कोटा' (हिस्सा) अपने तामजद किए 
हुए व्यापारियों के जिम्में लगाए थे, वे उन्होंने पूरे पूरे नहीं 
खरीदे । 


माल का जमाव सितम्बर १९४९ में अपनी चोटी पर पहुँच 
गया था। तब मिलों में ३ लाख ८३ हजार ९९६ गाठे जमा थीं । 
इस स्थिति में सुधार करने के लिए मिलों को अपने उत्पादन की 
हर किस्म का एक-तिहाई भाग भारत-भर में अपनी पसन्द के 
लाइसेन्सदार खरीददारों को वेच देने की इजाजत दी गई। 
राज्यों के नामजद व्यापारियों के लिए बचा हुआ दो-तिहाई मार 
खरीदने को पहले से अल्प अबधि तय की गई । ये उपाय सफल 
हुए और फरवरी १९५० तक माल का जमाव घट कर १ लाख 
२७ हजार २५०७ गांठ रह गया । 


शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, अगस्त १९४९ में 
प्रबंध में कठिनाइयों के कारण वन्द हो गई थी । उसे सरकार ने 
अपने हाथ में ले लिया है और उसकी बी० और सी० मिलों ने काम 
शुरू कर दिया हैं । मीनाक्षी मिल्स (मथुरारी) प्रबंधकर्ताओं 
और मजदूरों में सगटे के काइण बन्द हो गई थी । भारत सरकार 
ने उनमें संतोपजनक समझौता करा दिया और अब मिल चालू 
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हो गई है । गया काटन एण्ड जूट मिल्ठ बक्तूबर १९४६ में शाधिफ 
कठिनाइयों और मजदूरों के गो के बारण बन्द हो गई थी । 
भारत सरकार की प्रेरणा पर इस मिल ने जून १९५० में 
काम आरम्भ करना मान लिया है । 


टैरिफ बोर्ड ने सुझाव दिया था कि छुछ छु;छ समय परश्नात 
कपड़े की मूल्य की जांच की जाय। उसके अनुत्तार १ फरवरी १९५० 
से सूती कपड़ों के मूल्यों में आवश्यक परिवर्तन कर दिया गया | 
अब से सूती कपड़ों का मूल्य चाल व में भारतीय रूई की विविध 
किस्मों के सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम मृल्य और विदेशों से 
आयात रूई के बसली मृल्य के आधार पर नियत किया जाया करेगा। 
इस वर्ष जो रूई विदेशों से मंगाई गई उसका मृल्य ऊँचा दिया जाने 
के कारण वढ़िया और अधिक बढ़िया कपड़े के मूल्य में कुछ बढोतरी 
हो जाने की संभावना थी, इसलिए निदचय किया गया कि कपट़े 
का मिल का मूल्य बदलने के साथ साथ बढ़िया कपड़े पर (एक्साइज 
ड्यूटी) उत्पादन कर सवा छ प्रतिशत से घटा कर ५ प्रतिशत 
और अधिक बढ़िया कपड़े पर २५ प्रतिशत से घटा कर २० प्रतिद्त 
करदी जाय | इसका फल यह्‌ हुआ कि कपड़े के मूल्य कुछ कम 
हो गये १ मई १९५० को कपड़े के मूल्यों में फिर आवश्यक 
परिवतंन किया गया । 


भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो जाने के कारण सूती कपड़े 
के निर्यात में वृद्धि हुई है । सितम्बर १९४९ से दिसम्वर १९०० 
तक के लिए निर्यात का कोटा' परिमाण १ अरब १५ करोड़ गंज 
नियत किया गया है । फरवरी से दिसम्बर १९५० तक बढ़िया 
और अधिक वड़िया कपड़ों का निर्यात निर्या8 करने की इजाजत 
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दे दी गई है । हाथ-करघों के कपड़ा को निर्वाध निर्यात करने की 
इजाजत है ही । 


देश के विभाजन के वाद से कपड़े के कारखानों को रुई की 
कमी निरन्तर पड़ रही है। इसलिए नियंत्रण की एक प्रणाली 
निकाली गई है जिसके अनुसार हर एक मिल के लिए रुई-उत्पादक 
केन्दों में रई का कोटा नियत कर दिया जाता है। रुई के उच्च- 
तम और निम्नतम मूल्य भी नियत कर दिये जाते हैं। देश को 
कई क्षेत्रों में वांट दिया गया है। और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में 
रुई का आना जाना विना परमिट के मना है । 


१९४९ में दस नई मिलों ने काम शुरू किया । उनके तकुओं 
की कुल संख्या १ लाख ७ हजार है और १९ नई मिले बन 
रही है । 


हाथ-करघों के कारखाने लगभग ४० करोड़ पौंड सूत खपाते 
और १ अरब २० करोड़ गज कपड़ा बनाते हैं। अनेक कारणों से 
हाथ-करघों का उद्योग इन दिनों कठिनाई में से गुजर रहा है । 
इस व्यवसाय की सहायता करने के लिये हा4-करघे के कपड़े का 
निर्यात निर्वाघ करने दिया जाता है । परीक्षण के रूप में यह निश्चय 
किया गया है कि उत्पादन का कुछ क्षेत्र हाव-करघों के लिए 
सुरक्षित कर दिया जाय । हाव-करघों के माल को रेल-भाडे की 
भी रियायत दी गई है । भारत सरकार ने, जहां तक संभव हो 
वहां तक, अपनी कपड़े की आवश्यकता हाय-करघे के माल से ही 
पूरी करने का निश्चय किया है और राज्यों की सरकारों से भी 


गिसगा न फरने 3 करा 5 
ऐसा ही करने के लिए करा है 


१९५० के प्रथम ५ महीनों में कपड़े और सूत का उत्पादन 
निम्न प्रकार था । 


जनवरी 
फरवरी 
माचे 
अप्रेल 
मई 


१९४९ 


१९५० 
 (गजों में 
सूत (पोंडों में) अन्त में ००० छोड़ दिए 
गए हूं 
१,०२,६७३ ३०,९६५,७४ 
१७,१५७ २९,३९,९६ 
१,०३,१३६ ३१,९०,६८ 
१,०१,१२८ ३२,०४,४९ 
१,००,१६७ ३३,०५,२८ 


लोहा और फौलाद 


फौलाद का उत्पादन लगभग ९ लाख २२ हजार 


टन हुआ । १९४८ में यह संख्या ८ छाख ५४ हजार थी । १९४९ 
में भारत ने ४ लाख टन फ़ौलाद विदेशों से, मुख्यतया अमेरिका, 
बेल्जियम, ब्रिटेन और कनाडा से, मंगाया । १९४८ में आयात 
फौलाद का परिमाण २ छाख १८ हजार टन था। रेलों,संगठित 
उद्योगों और छोटे कारखानों, सवको अपनी आवद्यकता के लिए 
जितना फौलाद चाहिए था उतना मिल गया । इनको इस वर्ष 
जो फौछाद दिया गया उसका परिमाण क्रमशः: ३,२१,३७१ टन 
४,११,००० टन और २,०२,००० टन था | खेती के कामों के 
लिए दिए जाने वाले फौछाद का परिमाण क्रमशः बढ़ता गया । 
१९४९ की प्रथम तिमाही में १४,३६७ टन फीलाद खेती के कामों 


प्र 


के लिए दिया गया था। यह बढ़ते बढ़ते चौथी तिमाही में जाकर 
३९,३६७ टन हो गया । वर्ष भर में सब मिला कर इन कामों के 
लिए ९४,५१६ टन फ़ौलाद दिया गया । नये कारखाने खोलने 
और पुरानों के विस्तार के लिए भी फ़ौलाद की मांग की पूर्ति 
सनन्‍्तोपषजनक रही । 


सरकार की साधारण नीति आवश्यक वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 
कम करते जाने की है । इसकी पूति के लिए दिसम्बर १९४९ से 
सव प्रकार के फौलादों का उच्चतम मूल्य तीस रुपया प्रति 
टन घटा दिया गया । 


१९५० की प्रथम तिमाही में फौलाद का उत्पादन २,३५,०६१ 
टन हुआ | दूसरी तिमाद्दी का अन्दाज २ छाख ३६ हजार टन का 
६ैं। १९५० की प्रथम दो तिमाहियों में जो फोलाद (एलौट) 
किया गया उसका परिमाणग ६ छाख ५२ हजार टन था। 
इसमें से १ छाख १५ हजार टन आयात किये हुए फीलाद से मिलने 
की आया है । (डिफन्स स्विसों) रक्षा-विभाग और रेलों की 
मांग पूर्णतया पूरी करदी गई और क्ापि की मांग का ४६ प्रतिशत 
पूरा किया गया । 


भारत सरवागर ने स्टील कापपरियन आफ बंगाल को पांच 
करोट़ रुपया उधार देना मंजूर किया है । इससे यह कम्पनी 
पझपना उत्तादन २ छारा दन बढ़ा सकेगी । 


फोयला 


४ बंग उत्पादन ३ करोड़ १४ व्यास टन हुआ । 
सरया २ करोड ९८ छारा २० हजार ठन थी । 


री 
बा शरक 


प्र 


इस बर्ष कोयला ढोने की व्यवस्था में भी सुधार हो गया ओर 
कोयले की खानों से २ करोड़ ७९ छाल टन कोयला भेजा गया । 
१९०४८ में २ करोड़ ५८ छाख टन भेजा गया था। १९५७ के 
पहले ४ महीनों में कोयले के उत्पादन जोर बाहर भेजे गये माल 
की संख्याएं क्रमशः १ करोड ११ छाख २ हजार ९४६१ टन और 
८४ लाख ९२ हजार ८०० टन थीं। समुद्रन्तट पर कोयछे का 
लदान २ छाख टन बढ़ गया । 


१९४९ में कोयछे का निर्यात भी बढ़ा । आस्ट्रेलिया अब 
भारत का नियमित ग्राहक बन गया है। १९४९ भर भारत 
पाकिस्तान के साथ अपने व्यापारिक समझौते की निभाता रहा 


और उसने उसको कीयले का नियत परिमाण दिया । 


मद्रास की सरकार अपने राज्य में लिगनाइट एक प्रकार 
के कोयले की खोज कर रही है । मध्य-प्रदेश की सरकार का विचार 
कामटी की खानों को एक प्राइवेट फर्म की सहायता से चलाने का 
है। केन्द्रीय सरकार ने एक ब्रिटिश फर्म की सहायता से इण्टियन 
माइनिंग एण्ड कन्स्ट्वशन कम्पत्ती नामक जो कम्पनी बनाई थी 
उसने बोकारो की खातों में नये स्थानों पर खुदाई करके पहले के 
स्थानों पर खुदाई का बोझ कम कर दिया है । भव वह यही काम 
कारगली की कोयला खातों में कर रही है । केन्द्रिक सरकार ने 
आसाम की गारो पहाड़ियों की कोयला-खानों में कोयले की खोज 
का काम शुरू करने का निश्चय कर लिया है । 


सीसेंन्‍्ट 
सीमेंट का केन्द्र का कोठा' हिस्सा बद्मा दिया है, क्योंकि 


केन्द्रिक सरकार को खाद्य के उत्पादन और शरणार्थी लोगों के 


फ्ड 


पुनर्वास आदि की मागों को पूरा करना पड़ता था । केन्द्र का 
कोटा बढ़ाने के कारण राज्यों पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि 
उत्पादन में निरन्तर उन्नति होती गई । १९४८ में १५ छाख 
६० हजार टन सीमेंट वना था, १९४९ में २० लाख ६० हजार टन 
तैयार हुआ । इस समय देश में सीमेंट के २१ कारखाने है । 
इनकी निर्माण-सामथ्ये ३० छाख ठन प्रति वर्ष है । 


१९५० की पहली तिमाही में ६ छाख ५० हजार ५७ ठन 
सीमेंट बना। दूसरी तिमाही में भी इतना ही बनने का अन्दाजा है । 


फाग्रज़ और न्यूज्ञप्रिट 


१९४८ में ९८ हजार टन कागज और न्यूजप्रिट तैयार हुआ 
था। यह १९४९ में बढ़कर १ लाख ३ हजार २०० टन हो 
गया। जून १९४१ के मध्य से न्यूज़प्रिट पर से नियंत्रण हटा 
लिया गया । कागज के नियंत्रण के दो वर्तमान आड्डर भी वापिस 
ले लिए गए है और कागज पर से नियंत्रण बिलकुल उठा लिए जाने 
का सूताब विचाराधीन है । 


नमक 


नमक की बापिक भ्ावश्यकताओं का अन्दाजा २४ छाख 


४० हजार टन # । इस माग की तुलना में १९४७ का उत्पादन 


१८ खारा ४० डजार दस, १९४८ का २२ छारा ४० हजार टन 
बोर १९४५ गा छगमग २० छारा इन था । १९४५ के सिवाय 
दस्यादन निरस्तर बहसा रहा # । ध्स बर्य उत्पादन प्रतिकूल 
आस थे गारण कम जता । ऐसे उपाय किए गए ह कि १९५०० 
में दरगररन बह्शर २७ छारगा देने हो जाय । नमक बनाने की 


५ 


क्यारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है । सरकारी कारणानों 
में नमकीन पानी को गाढ़ा करने के कंड्ठाहों और नार्यों फो 
मजदूरों के स्थान पर मणीनों द्वारा साफ किया जाने लगा # । 
नमक की किस्म को सुधारने के लिए सांमभर झील में एक शोघन- 
यंत्र लगाने का विचार किया जा रहा है। व्यकी उत्पादन 
सामर्थ्य २२९०० उन प्रतिदिन होगी । सोटाप्टू में बतेमान समझ 
के कारखानों में बगल की रेलवे लाइनें और द्वाली लाइने विस्तृत 
की जा रही है । वेदारण्यम के नमक के कारसानों में रेलबे की 
लाइनों को विस्तृत किया जा रहा ओर रेलों को बिजली से चन्दाने 
की व्यवस्था की जा रही है । वेदारण्यम से तोप्पुथीरा्ट तक जाने 
बाली नहर की नली में से कीचड़ निकाला जा रहा है । सौराष्ड, 
उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के कौंटाई समुद्र-तटों पर नमक फेः 
नए कारखाने खोले जा रहे है । बेदारण्यम की बड़ी दरूदलों में 
से प्राकृतिक नमक (कौआपरेटिव) सहकारी व्यवस्था द्वारा श्यद्ठा 
किया जाएगा । भारतीय-प्रमाप संस्था (इण्डियन स्टेण्ड्डेस 
इन्स्टीट्यूशन ) के सुझाव पर नमक की न्यूनतम शुद्धता १२ प्रति- 
शत से बढ़ाते बढ़ाते ९६ प्रतिशत तक ले जाने का निश्चय कर लिया 
गया हूँ । उत्पादन के सब महत्वपूर्ण केन्द्रों में विश्लेषण की 
प्रयोगशालाएं स्थापित करने का विचार है । बड़ाला (बम्बई) 
में एक अनुसंधान केन्द्र खोला जा चुका है । बह नमक के कार- 
खानों की विविध समस्याओं की जांच करेगा और नमक के साथ 
बनने बाली वस्तुओं को वरबाद न होने देने के उपायों की खोज 
करेगा । यह रिसर्च स्टेशन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान 
की कॉसिल (कौंसिल आफ साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियेल रिसर्च ) 
की नमक की अनुसंधान समिति के साथ मिलकर काम करेगा । 


बम्बई के एक सरकारी तमक के कारखाने को इस रिसिचे स्टेशन 
के साथ गा (दया गयीं हे और उसे नमूने दीर कारखाने की भांति 
चलाया जायेगा । 


पूर्वी पाकिस्तान से कच्चा जूद मिलने की कठिताईयों होते 
हुए भी उल्लादत का पहले से [तवयत स्तर पूरण होता रहा और काम 
के घंटे कम कर्प्क बेरोजगारी का सेकेट नहीं आने दया गया । 


भ्रन्य उद्योग 


जी के मोटर टोसफार्म रो, विज मै के लैम्पों बाइसिकलों 
रिकर्टरियों, गर्वक है तेजाब, सुपरफीस्फंटा और कास्टिक सोडा 
के उत्पादन में संतीपजनयः सुधार हुआ € 


आरत में पुस्जे बनाने वी मणीनों का एक कारखाना खोलने 

में मदद देते के छाए एक स्थिस फसे * माथ समझीता कया गया 
था। यह सिविंस कम दम प्रतिशत पूर्जी हयी रही है). अन्‍्दीजा 
(ह धैस काम में १०५ करार गाए व्यय होंगे । वगारसान 
ह: लि, डितसिं हुमीन की आवश्यकता है गी बह सेब मैसूर पे 
मगपार ने देती लिंग: कप लिया है।। जमीने पर राज्य 


स ५ 
गये रवीमिट सेल है 2 प्राज्त किया जा रहा हे । 


ऋष्का 
श्र्ज 
बड 
हे 
कक 
श१ 
हे हे 
3. 


3 तीफीन एल केबल्स लिमिटित कं दूत वत्द 
सहाय से नि मे सारसाना (डलतिर हंवस-थन्मुलिदित 
पवन गाय गा ता हिमो उपर: विज: पे 


हट जिंगा लातर नमी वा अगग 





ण्छ 


न हो बनाने के लिए) खोला जायगा। आपमा हू कि यह फाससाना 
१९५२ के शुरू में माल तैयार करने लगेगा । 


एक स्वीडिश फर्म के साथ पंन्सीलिन ओर सत्पा- 
(गन्बक-वर्ग की औपधियां) आदि बनाने बाढ़ ऐव सरकारों 
कारखाना खोलने औौर चलाने के छिए बातचीत पूरी हो चुद ६ । 
इस कारखाने में लगभग साढ़े तीन करोड रुपया व्यय भायगा । 


राधापनिक साद फा पारसाना 


सींदरी का रासायनिक खाद का कारणाना प्रतिदिन १००० 
टन अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए खोला गया है । यह पार- 
खाना एक प्रक्रिया-विगेप से चलेगा और जब बन जायगा तो 
संसार में अपने किस्म के सबसे बड़े कारखानों में से एक होगा । 


कारखाने का निर्माण अब समाप्त होने वाला है । १९५० 
की अन्तिम तिमाही में इसके पूरा हो जाने की आशा हैँ और उसके 
पदचातू ६ से ९ महीने के भीतर यह पूरा उत्पादन करने छगेंगा । 


इस कारखाने में काम करने वाले उच्च कर्मचारियों की संख्या 
वर्तमान अन्दाजे के अनुसार, फोरमनों को मिला कर, ऊगभग 
सत्तर होगी । अधिकतर पदों पर कर्मचारियों की भर्ती की जा 
चुकी है । भर्ती किए हुओं में से २३ आदमी सींदरी के कारखाने 
सरीखे विदेशी कारखानों में विश्येप काम सीखने के छिए भेजे गये 
थे भौर वे काम सीख कर लोट चुके है । 


इस कारखाने के सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल जलचूर्ण शुल्विग 


जिप्सम कोयला और कोक हूँ। इस काम के छिए उपयुक्रत जिप्सम 
बीकानेर और जोधपुर में पाया गया है | 


५६ 


बम्बई के एक सरकारी नमक के कारखाने को इस रिसर्च स्टेशन 
के साय छगा दिया गया है और उसे नमूने दार कारखाने की भांति 
चलाया जायगा । 


ज़ड 


पूर्वी पाकिस्तान से कच्चा जूट मिलने की कठिनाइयां होते 
हुए भी उत्पादन का पहले से नियत स्तर पूरा होता रहा और काम 
के घंटे कम करके बेरोजगारी का संकट नहीं आने दिया गया । 


ग्रन्य उद्योग 


बिजली के मोटरों, ट्रांसफार्म रों, बिजली के लंम्पों, वाइसिकलों 
रिफं्टरियां, गन्धक के तेजाब, सपरफौस्फेटों और कास्टिक सोडा 
के उत्पादन में संतापजनक सघार हआ है 


भारत में पुरजे बनाने की मथीनों का एक कारखाना खोलने 
में मदद देने के छिए एक स्विस फर्म के साथ समझौता किया गया 
॥। यह स्विस फर्म दस प्रतिशत पूजी छगा रही है । अन्दाजा 
है हि इस जाम में १७ करो झुपए व्यय होंगे । इस कारसाने 
के लि! मिलनी जमीन की आवश्यातता होगी बह सब मंसूर की 
सरगार ने देना रथीशार कार लिया है । जिस जमीन पर राज्य 


* न 
रा गया मियय नी £ उनसे प्राज्न छिया जा रहा & 


2 न | उट ए८ लखाफोस एग फैबल्स छिमिदित की टैक्‍्सीकरल 
॥ ॥झ सारसानां [डाईलर पेपर-इन्‍्यलेडिंट 
वधिसान अयल ाधफिनस गो सा सार शिसों उपर बिजली को 


गम से हो डोर जिस भीतर नमी का कमर 


५७ 


न हो बनाने के लिए) खोला जायगा। आया है कि यह फारणाना 
१९५३ के शुरू में माल तैयार करने लगेगा । 


एक स्वीडिश फर्म के साथ पैन्सोलिन और सल्पा-ड्रग्स 
(गन्धक-वर्ग की ओऔषधियां) आदि बनाने वारा एक सरकारी 
कारखाना खोलने और चलाने के लिए बातचीत पूरी हो चुकी है । 
इस कारखाने में लगभग साढ़े त्तीन करोड़ रुपया व्यय आायेगा। 


रासायनिक खाद फा फारसखाना 


सींदरी का रासायनिक खाद का कारखाना प्रतिदिन १००० 
टन अमोनियम सल्फेंट बनाने के लिए खोला गया है । यह बार- 
खाना एक प्रत्रिया-विशेष से चलेगा और जब बन जायगा तो 
संसार में अपने किस्म के सबसे बड़े कारखानों में से एक होगा । 


कारखाने का निर्माण अब समाप्त होने वाला है । १९५० 
की अन्तिम तिमाही में इसके पूरा हो जाने की आशा है और उसके 
पश्चात्‌ ६ से ९ महीने के भीतर यह पूरा उत्पादन करने लगेगा । 


इस कारखाने में काम करने वाले उच्च कर्मचारियों की संख्या 
वर्तमान अन्दाजे के अनुसार, फोरमैनों को मिला कर, रूगभग 
सत्तर होगी । अधिकतर पदों पर कर्मचारियों की भर्ती की जा 
चुकी है । भर्ती किए हुओं में से २३ आदमी सींदरी के कारखाने 
सरीखे विदेशी कारखानों में विशेष काम सीखने के लिए भेजे गये 
थे और वे काम सीख कर लौट चुके है । 


इस कारखाने के सबसे महत्वपूर्ण कच्चे माल जलचूर्ण शुल्विग 
जिप्सम कोयला और कोक हैं। इस काम के लिए उपयुक्त जिप्सम 
बीकानेर और जोधपुर में पाया गया है । 


५८ 
सूदम यन्त्र बनाने का कारखाना 


कलकत्ते का उपर्यकतत आफिस अब से एक दताब्दी से भी अधिक 
पूवे १८३० में आरंभ किया गया था । 


अपनी बढिया मणीनरी, औजारों और कुशछ कारीगरों को 
महायता से यह आफिस प्रायः सब प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र बना 


सकता ता हे 


अब इस कारखाने को एक नये ओर बड़े स्थान पर ले जाने का 
निफनय कर लिया गया है । हस प्रयोजन के लिए इसके पुनगंठन 
की द्वप्ठि में आवध्यक भूमि प्राप्त करली गई है । दो जमंन 
टैक्सिशियन कारखाने के काम की निगरानी और इसकी पुनर्गठन 
की अच्तिम योजनाएं बनाने के छिए भर्ती कर च्िए गा है । इस 





( 
गारसाने में काम से कम साठ प्रकार के विविध यंत्र बन रहे थे । 
परन १९८५ में ऐसे अनेक नये यंत्रों का निर्माण हाथ में स्िया गया 


जो वि अभय सार विदेशों से मंगाश जाने थे और धनमें से कुछ का 


उग्न &। गया # । कारणाने का उत्पादन २७ प्रतिशत 


यह गया सौर उता वर्ष में उसके माल को बित्री भी साठे ग्यारह 


प्‌ +्‌ ९ 


में हुमा बा। एच० टो० २ नामक एक प्रारलिक ट्रेनर 
और एच० टी० १० नामक एक एडवान्स (छ$ना मिसाने का घामू- 
यान) के विकास में अच्छी उन्नति बी जा सूकी है । एच० टी* 


२ के दो नमूने और एक नकली एच० टो० दस बन रहे है । 


हाल में कम्पनी ने छड़ाव वायुयानों का निर्माण आरम्भ किया हैं । 

१९४९ में कम्पनी ने ११२ भेजर एयरप्रेमों पा और ४४३ 
हवाई एंजिनों का ओवरहीडिग किया था । इसके अतिरिवत 
मई १९५० के अन्त तक इस कारखाने ने सुधरी हुई किस्म के ८४५ 
रेल के डिब्ब्रे सवेधा धातु के बना कर दिये थे । मोदर बसों की 
भी धातु की वोडियां बनाने का काम हाथ में लिया गया $ । 
इस कारखाने में ६२५० आदमी काम करते है । 


प्रमाप फा विकास 


इण्डियन स्टैण्डडंस इन्स्टीट्यूशन अब तक ६६४ वस्तुओं फे 
प्रमाप [स्टेण्डड ) निश्चित करने का काम हाथ में ले चूका है । अब 
तक इनमें से ८४ प्रमाप प्रकाशित किए गए है । अब तक उद्योगों 
के लिए यह अनिवाये नहीं किया गया कि थे इस संस्था द्वारा 
निश्चित किए स्टेण्डड्डो को अवश्य अपना लें। एक सुझाव है कि 
उद्योगों द्वारा इन 'प्रमापों' को अपनाया जाना कानन द्वारा बाधित 
कर दिया जाय । कर 


भारतीय फाफ़ी बोड्ड 


इस वो का संगठन काफी की विक्ली बढ़ाने के कानन 
(काफी मार्केट एक्सपैन्शन एक्ट) १९४२ के अनुसार किया गया है । 
यह काफी की विक्री और निर्यात का नियंत्रण करता है । देश 


६० 


में जितनी काफी उत्पन्न होती है उस सबका काफी वोड द्वारा बनाए 
हुए एक (केन्द्रिक कोश) में दिया जाना आवश्यक है । स्वदेश 
में बिक्री के लिए काफी इस कोश में से सावंजनिक नीलामों और 
कौऔपरेटिव सोसायटियों द्वारा दी जाती है और निर्यात केवल 


बोर्ड द्वारा दिए हुए लाइसेंसों से हो सकता है । 


१९४९-५० की फसल का नया अन्दाज २०,३६० टन है 
१९५०-५१ की फसल का प्रारंभिक अन्दाज १९,६६० टन है 
देश में काफी की वाधिक खपत १६,००० और १७,००० टन के वीच 
रहती है । १९४८-४९ की फसल में से तीन हजार टन काफी 
इस प्रयोजन से विदेशों में भेजी गई थी कि विदेशी मुद्रा प्राप्त हो 
सके । १९४९-५० की फसल में से निर्यात का परिमाण ४ हजार 
टन नियत किया गया है । 


भारतीय रबर बोड 


इस बोर्ड का संगठन रबर (प्रोडक्शन एण्ड मार्केटिंग) एक्ट 
१९४७ के अनुसार किया गया है । इसका संबंध रबर के 
उत्पादन और रबर के कारखानों में बने हुए माल की बिक्री से हे । 
रवर की खेती में छुगी हुई भूमि के परिमाण, विविध किस्मों के 
उत्पादन और खपत आदि के बोडं पूरे पूरे आंकड़े रखता है । यह 
रबर के सामान के आयात के विपय में सरकार को सलाह भी देता 
है। देश में उत्पन्न रबर का मूल्य कानून द्वारा नियत कर दिया 
जाता है । वोड का खर्च देद् में उत्पन्न रवर पर लगाए हुए 'उप- 
कर' से और रबर के व्यापारियों तथा निर्माताओं को दिए 
हुए लाइसेंसों की फीस से चलता है । 


६१ 
फ्रेद्धीय रेशम दोडे 


यह बोर्ड १९४८ के सेन्ट्र सिल्क बोर्ड एफ्ट के अनुसार मई 
१९४९ में संगठित किया गया था । उद्योग तथा रसदन्मंत्री 
अपने पद के कारण इसका सभापति होता है और उसके मतिरिफ्त 
भारत के राज्यों, अधिकारियों और औद्योगिक हितों के प्रतिनिधि 
अट्टाइस अन्य सदस्य होते है । बोई से १९४५-५० में राज्यों बे 
सरकारों की कई विशिष्ट योजनाएं चलाने वे छिए १ लाख ३५ 
हजार रुपये दिये थे । १९५०-५१ में कई राज्यों की सरकारों को 
रेशम के उत्पादन में उन्नति की स्त्रीकृष योजनाओं की पूर्ति के लिए 
३५ हजार रुपये की विश्येप सहायता दी गई । बोईड ने अभी तक ६ 
बुले टन प्रकाशित की है, जिनमें रेशम तैयार करने के विषय में 
साधारण और विशेष जानकारी दी गई है । बोर्ड का एक सदस्य 
विशेष प्रकार की मश्ञीने लाने और भारत में लपेटे गये रेशम के 
गण में सुधार के प्रयोजन से विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के 
लिए जापान गया था । 


गृहोद्योग 


गृहोद्योगों की उन्नति का उत्तरदायित्व प्रारम्मिक रुप में राज्यों 
की सरकारों का है । केन्द्रिक सरकार का काम समन्वय का, 
मार्ग-प्रदर्शन का, शिक्षक त॑यार करने का, अनुसंधान का, और 
निर्यात के वाजारों को उन्नत करने का है । अप्रैठ १९४९ में 
नई दिल्‍ली में एक केन्द्रीय गृहोद्योग वाणिज्य केन्द्र (सेन्ट्रल काटेज 
इन्डस्ट्रोज एम्पोरियम) खोला गया था। यह एम्पोरियम राज्यों 
की सरकारों से और प्रसिद्ध संस्थाओं से प्राप्त माल का प्रदर्शन 
और विक्रय करता है । भारतीय दस्तकारियों और. गृहोद्योगों 


धर 


के सामानों का प्रदशेन करने के लिए न्यूयार्क के भारतीय ट्रेड कमिश्नर 
के कार्यालय में एक प्रदशत-भवन संचालित किया जा रहा है । 
एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल जापान में गृहोद्योगों के विकास का 
अध्ययन करने और उपयुक्त मशीनें प्राप्त करने के लिए वहां गया 


था। इस प्रतिनिधिमंडल ने ३७ हजार रुपये की मशीनें खरोदीं । 
खरीद 


अप्रेल १९४९ से मार्च १९५० तक की अवधि में उद्योग तथा 
रसद के मंत्रालय ने १ अरब १७ करोड़ ७० लाख रुपये के ठेके दिए । 
इस राशि में से ७० करोड़ ४० लाख रुपये का व्यय डायरेक्टर- 
जनरल आफ इन्डस्ट्रीज एण्ड सप्लाइज ने और ४ करोड़ रुपये का 
व्यय टंक्‍्सटाइल कमिश्नर ने भारत में ही किया। साढ़े वारह 
करोड़ रुपये का व्यय वाशिगटन के इण्डिया सप्लाई मिशन ने और 
३० करोड़ ८० लाख रुपये का व्यय लण्डन के इण्डिया स्टोर डिपा- 
ट॑मेंट के डायरेक्टर जनरल ने किया । 


यह जांचने के लिए कि सरकार के लिए जो माल खरीदा गया 
हैं वह उचित प्रकार का है या नहीं डायरेक्टर-जनरल आफ 
इण्डस्ट्रीज एण्ड सप्लाइज' की एक निरीक्षण शाखा भी है | यह 
निर्माण की विधियों से सीधा सम्पर्क रखती है । इस कारण यह 
नए सामान के विकास में और गुण को सुधारने तथा स्थिर रखने में 
मूल्यवान सहायता दे सकती है ॥ 


समापन 


१९४९-५० के आवधथिक वर्ष में १३ करोड़ २२ लाख रुपये 
का सामान बेचा गया। मार्च १९५० के अन्त तक बेचे गये मार 


ध्रि 


का मूल्य १ अरब ३५ करोड ७५ लाख रुपये था। बचे हुए अमेरिकन 
माल को मिलाकर इस माल का सरकारी वहियों में लिखित 
मूल्य ३ अरब ८९ करोड ३५ लाख रुपया धा। पहली अप्रैल 
१९५० को सरकारी वहियों के लेखे के अनुसार बचे हुए माल का 
मूल्य १ भरव ५ करोड ६७ लाख रुपया था। लक्ष्य यह रखा गया 
हैं कि प्रति मास १० करोड़ रुपये (वहियों में लिखे ) मूल्य का 
मार ठिकाने ऊछूगा दिया जाय और आशा है कि मार्च १९५१ तक 
बचा हुआ सब माल ठिकाने लग चुकेगा । 


सहायता और पुनर्वाप्त 


पुनर्वास-मंत्राऊय का गठन सितम्बर १९४७ में किया गया 
था । इसकी स्थापना देश के विभाजन के पश्चात लोगों के 
सामूहिक गमनागमन की विशालरू समस्या का हल करने के लिए 
की गई थी । ६० लाख से ऊपर गै रमृ स्लिम पाकिस्तान से इधर 
आए, जिनमें से ३५ लाख के आगमन की व्यवस्था सरकार ने की । 
पुनर्वास-मंत्रलय को इन सबके लिए भोजन, वसन और आश्रय 
का प्रवंध करना पड़ा। इस प्रयोजन के लिए देश के अनेक भागों 
में रिलीफ कैम्प खोले गये । 


प्रथम वर्ष में देखा गया कि इन रिलीफ क॑म्पों में रहने वाले 
स्त्रियों और पुरुषों में से बहुत वड़ी संख्या समर्थ शरीर वालों की 
है और उनके कारण देश के आर्थिक सावनों पर भारी बोझ पड़ 
रहा हैं । इसलिए भारत सरकार ने निश्चय किया कि इन रिलीफ 
क॑म्पों को घीरे धीरे वन्द कर दिया जाय । क्रमशः पुनर्वास-मंत्रालय 
ने इन कंम्पों में से थोड़े थोड़े आदर्मियों को चुन कर उन्हें काम देना 
शुरू किया और मुफ्त भोजन देता वन्द कर दिया। अप्रैल १९४९ 
के अन्त में इन कंम्पों में रहने वालों की संख्या ९ लाख ३ हजार 
थी। वहमाच १९५० तक घट कर ५ लाख २९ हजार रह गई थी। 
इनमें पाकिस्तान से आने वाले नये व्यक्तियों की गिनती शामिल 
नहीं है । पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों में से कँम्पों में 
रहने वालों की संख्या मार्च १९५० के अन्त तक १ लाख थी । 
इसी मियाद में जो छोग मुफ्त भोजन पा रहे थे उनकी संख्या ७ छाख 


ट्फ 
दूँ ७ 


८० हजार से घट कर १ लाख रह गई। मुफ्त भोजन देना बन्द 
करने की नीति का प्रभाव उन ४४ हजार निर्वासित काश्मीरियीं 
पर नहीं पड़ता जिन्हें कि कश्मीर के आक्रांत भागों में साधारण 
स्थिति कायम हो जाने पर उनके घरों को वापस भेज दिया 
जायगा । 


बम्बई, मध्यप्रदेश, देहली, और उत्तरप्रदेश में कम्पों की बड़ी 
संख्या को बस्तियों मे परिवर्तित कर दिया गया है या किया जा रहा 
है। विचार यह है कि वर्षा ऋतु आरभ होने से पूर्व ही तम्बुओं 
में रहने वाले सव विस्थापित व्यक्तियों को मकानों में निवास 
का स्थान दे दिया जाय । फरीदाबाद डिवेलपम्मेट वोई ने फरीदा- 
बाद में ४ हजार मकान बना कर अपने इलाके में तम्बुओं में रहने 
वाले सब विस्थापित परिवारों को बसा देने का निश्चय किया 
हैं। ३१ मार्च १९५० को १३ हजार ३२८ एक-एक कमरे वाले 
घर वन रहे थे, जिनमे से ६ हजार ७७० पूरे होने वाले थे । दिल्‍ली 
में एक-कमरे वाले घर आाजादपुर और किस्सवे में बनाए जा रहे है । 
लाजपतनगर में एक-एक-कमरे-वाले १००० घर पूरे होने वाले 
है। इनमें उन सब लोगों को बसा दिया जायगा जो कि अब 
तम्बुओं और ऐतिहासिक स्मारकों की इमारतों में रह रहे है । 
पंजाब में ४९ हजार विस्थापित व्यक्तियों को मिट्टी के मकानों 
में बसाया जा चुका है। कंम्पों में और कुछ बड़े शहरों की 
मजदूर-वस्तियों में, कैम्पों की समस्त आवादी ९० हजार को बसाने 
के लिए आवद्यक संख्या में मिद॒टी के मकान बनाने का विचार हूँ । 
वम्बई के सावर मती कैम्प में तम्ब्‌ काम में छाये जा रहे हे। इस 
कैम्प के निवासियों को अहमदाबाद की एक वस्ती में ले जाया जायगा 
जहां इनके लिए १५ सौ आधे पक्के मकान वनाए जा रहे है । 
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राजस्थान में जो लोग तम्बुओं में रह रहे है, उन्हें शीघत्र ही मकान 
बनाने की नयी योजनाएं पूरी करके बसा दिया जायगा । 


विस्थापित काइतकार 


विस्थापित काश्तकारों को निष्क्रमणार्थियों द्वारा छोड़ी हुई 
जमीनों पर और नई पुरनंप्राप्त भूमियों पर बसाया जा रहा है । 
पंजाब और पटियाला पंजाब रियासत संघ में निष्क्रमणार्थी जमीन 
को पाकिस्तान से आए हुए लोगों में बांटने के लिए एक मान कर 
काम किया जा रहा है । इन दोनों राज्यों में बांटने के लिए ४७ 
लाख ३५ हजार एकड़ जमीन उपलब्ध हे । परन्तु दावेदार लोग 
पश्चिमी पाकिस्तान में ६७ लाख ३० हजार एकड़ छोड़ कर आये 
हैं। फलत:ः लगभग पांच लाख विस्थापित व्यक्तियों के दावों को 
पूरा करने के लिए उनके दावों में क्रमक कटौती की योजना 
अपनानी पड़ी है। सरकार ने इन भूमियों पर कव्जा करने वालों 
में ऋण रुप से बांटने के लिए ११० लाख रुपये की राशि अलग रख 
दीहँ। ये ऋण उन्हें खेती के औजार, वैल और वीज खरीदने 
तथा कुएं बनाने के लिए दिया जा रहा है । 


अलवर और भरतपुर में मुसलमान ४ लाख १८ हजार एकड़ 
जमीन छोड़ कर गये थे। यहां पाकिस्तान से आए हुए गैरमुस्लिमों 
को बांठने के छिए केवल २ लाख ४२ हजार एकड़ उपलब्ध हे । 
अब तक २९ हजार परिवार वसाये जा चुके हैं। प्रत्येक बसे 
हुए परिवार को चीज, बैल और ओऔजार खरीदने के लिए ११६२ 
रुपये का ऋण दिया जाता है । अब तक हिसाव मिलाकर १० राख 
५० हजार रुपये ऋण में दिए जा चुके है । बीकानेर में मुसलमानों 
की छोड़ी हुई २ लाख ३६ हजार एकड़ भूमि बांदने के छिए 


च्ड 


उपलब्ध है । अजमेर, भोपाल, देहली, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, 
राजस्थान, सौराष्ट्र, नरिपुरा, उत्तरप्रदेश, विन्ध्यप्रदेश, पश्चिमी 
वंगारू और भण्डमान में ६८ हजार काइतकार परिवार जमीन 
पर बस चूके है । 


ट्रैक्टरों का केन्द्रिक संगठन (ससैन्ट्रल ट्रैक्टर और्गनाइजेशन) 
मध्य भारत में ९९ हजार एकड़ और भोपाल में ४२ हजार एकड़ 
भूमि पुनःग्रहण कर रहा है । इन भूमियों पर विस्थापित 
काश्तकारों को बसाया जा रहा है । पुनवर्सि-मंत्रलय ने इन 
काइतकारों को फिर वसाने के लिए. १० राख रुपये की राशि 
अलग रख दी है । 


विस्थापित नागरिक 


कस्वों और शहरों के विस्थापित व्यक्तियों का फिर वसाना 
बहुत भारी काम है । मंत्रालय प्रत्येक विस्थापित परिवार को 
मकान देने और रोजगार कमाने का अवसर प्रदान करने का यत्न 
कर रहा है । इसके अतिरिवत बालकों के शिक्षण, बूढ़ों और 
अप्षमर्थों की रक्षा और निराशञ्षित स्त्रियों के पालन और शिक्षण 
की भी व्यवस्था की जा रही हैं । 


मकानों की योजनामों का मुख्य लक्ष्य वर्तमान शहरों के पड़ोंसों 
में नई छोटी वस्तियां बसाना है । जहां विस्थापित व्यक्ति बड़ी 
संख्या में इकट्ठे हो गये है वहां आप से आप नए शहर खड़े हो रहे 
है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्रिक सरकार ने विविध राज्यों की 
सरकारों को लम्वी मियाद के ऋण दिए है । 


- 


१४ लाख से अधिक शहरी विस्थापित व्यक्तियों को मुहाजिरों 
के मकानों में वसाया जा चुका है । केन्द्रिक सरकार ने राज्यों की 
सरकारों को हिदायत दी है कि तम्बुओं में रहने वालों को बरसात 
आरंभ होने से पहले मकानों में ठहरा दिया जाय । माचे १९५० 
के अन्त तक १९ हजार ९०० पक्के मकान पूरे किए जा चुके थे । 
और ११ हजार ३०० वन रहे थे । लगभग २३ हजार ६०० 
अधपक्के मकान बनाए जा चुके हैं और १० हजार ५०० बन रहे हे। 


नज्र्ट्ण 


भारत सरकार की शहरी ऋण योजना पर अमल राज्यों की 
सरकारों द्वारा होता है । इस योजना के अनुसार एक व्यक्ति 
को ५ हजार रुपये तक ऋण दिया जा सकता है । इन ऋणों पर 
प्रथम वर्ष कोई सूद नहीं लिया जाता और न कोई वसूली की जाती 
है । उसके बाद के वर्षो में तीन प्रतिशत सूद लिया जाता हूँ । 
चार वर्ष के भीतर मूल भी वापिस कर देना पड़ता है। मार्च 
१९५० के अन्त तक राज्यों की सरकारों ने ऋणीं व्यक्तियों को 
७५२ लाख ५० हजार रुपये और शहरी विस्थापित व्यक्तियों 
की १५७०० कौऔपरेटिव सोसायटियों और ग्रुपों को ७ 
करोड़ ८० लाख रुपये ऋण दिया था । इन सोसायटियों की 
सदस्य-संख्या १७ हजार से अधिक है । 


भारत सरकार ने एक पुनर्वास आधथिक संगठन स्थापित 
किया है जो कि स्िमिटिंद कम्पर्नियों को साझे के रोजगारों को या 
व्यक्तियों को ५ हजार से ५० हजार तक की राशथियां ऋण देता 
॥ श्ै्स संगठन (ऐडमिनिस्ट्रेचन) के पास १४ हजार ८५४ 
पना पत्र आये थे, जिनमें से वह ७ हजार १४१ पर कार्रवाई कर 


ञ् 
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चुका है । ३ हजार ४५४ प्राथियों के लिए ४ करोड़ ४ लाख रुपए 
मंजूर किए गए थे । परन्चु उन्हें वस्तुत: १ करोड़ ८९५ लाख 
' रूपए दिए गए । विविध राज्यों में विस्थापित व्यापारियों को 
२७ हजार ८०० निष्क्मणार्थी दूकाने दी गयीं और लगभग २५ 
हजार दुकाने उनके लिए नई बनाई गयीं । इन दकानों में स्थानीय 


] 
संस्थाओं और अन्य संगठनों द्वारा बताई हुई दूकाने या स्टाल 
आमिल नहीं है । 


द्र् 
७ 


रोजगार-फेन्द्र 


रोजगार केन्द्रों (एम्प्लायमंट एक्सचेंजों) से बड़ी सहायता 
मिली है । मार्च १९५० के अन्त तक इन एक्स्चेंजों में ५ छाख 
२७ हजार प्रार्थना पत्र आ चुके थे और उनमें से १ छाख ३९ हजार 
को काम से लगाया जा चुका था। इनमे से ५५०० स्त्रियां थीं । 
स्पेशल एम्प्लायमेंट ब्यूरो ने ११५७ उच्च विशिष्ट-पोग्यता-प्राप्त 
विस्थापित व्यक्तियों को ऊंचे वेतनों के पदों पर ूगवाया । रेलों 
ने २५५० व्यक्तियों को काम दिया । इस प्रकार सब मिला 
कर ५ छाख व्यक्तियों की सेवा की गई । इनमें नौकरी पाने वालों 
के आश्रित भी शामिल हे 


ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) 


पुनर्वास-मंत्रलय के आधीत निलोखडी में एक (पोलिटेक्निक) 
विविध काम सिखाने वाली संस्था चल रही है । यह १९०० 
विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर चुकी हूं और रूगभग ५०० 
व्यक्ति इसमें अब काम सीख रहे है। यहां जो काम सिखाए जाते 
हैं उनमें से कुछ ये हैं: दर्जीगीरी, होजरी, बढ़ईगीरी, लोहारी, 
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बताई, कृषि, रंगाई, फोटोग़ा फी, चमड़े का काम और छपाई आदि | 
तीस व्यवितयों को सुपरवाइजर का काम सिखाने के लिए भी वलासें 
लगाई गयीं । 


देहली के समीप अरब-की-सराय में अक्तूबर १९४९ के अन्त 
तक ३५० उम्मीदवारों को काम सिखलाया जा चुका था । 
उसके वाद इसे एक खास कारखाने में बदल दिया गया । इस 
केन्द्र में मंग्रालय ने जो नई मशीने जापान से खरीदी हे उनका काम 
दिखलाया और जो सीखना चाहते हैं उन्हें सिखलाया भी 
जाता है । इस काम के लिए छ जापानी शिक्षक नियुक्त है । 
वे बांस के काम, यान्त्रिक खिलौनों के बनाने, और जूतों के फीते 
बनने आदि कामों में निपुण है । 


मंत्रालय ने समाना, भटिंडा, पटियारा, योल (पंजाब) गांवी- 
नगर (भोपाल) रामपुर (यू० पी०) और आजाद पुर (दिल्ली) 
इन सात स्थानों में प्रशिक्षण और काम दोनों के लिए कारखाने 
खोले । काम सीख लेने के वाद सीखे हुए कआादमियों को या तो 
इन केद्धों के ही उत्पादन-विभागों में खपा लिया जाता है और 
या उन्हें अपना रोजगार आरम्भ करने के लिए सहायता दी जाती 
हैं । जो अपना काम शुरू करना चाहते हूं उन्हें मशीन, अन्य 
सामान और कच्चा भाल प्राप्त करने की सुविवाएं दी जाती है 
सत्र मिलाकर इन केन्द्रों में २०२८ स्थान खाली हैं । इनमें से 
८०० अग्वन्यीन्यराय में है । 


देहली, पंजाब, उत्तरप्रदेश, वम्बर, मध्यभारत, और राजस्थान 
शज्यों की सरपारों ने भी प्रशिक्षण और काम के केद्ध योले है । 
इस कैस्ठों में उम्मीदवारों को न्यूनतम समय में छुछ चुनी हुई वस्तुएं 


तैयार करना सिखला दिया जाता है जो काम सिखलाए जाते हे 
वे ऐसे होते हे कि जिन इलाकों में उम्मीदवार वसना चाहते है उनमें 
उनकी बहुत मांग होती है । विचार यह है कि अन्त में इन केन्द्रों 
के उत्पादन-विभागों को उत्पादकों की कौऔपरेटिव सोसायटियों 
मार्च १९५० के अन्त तक विविध राज्यों 
में १०० से ऊपर ऐसे केन्द्र काम कर रहे थे गौर उनमे लगभग 
१५००० आदमी रोजगार से लगे हुए थे । 


में बदल दिया जाय । 


3२ 


९१०० आदमी काम सीख चुके थे । 


उक्त तारीख तक 





राज्य व्यक्तियों की संख्या 
काम सीखने वाले काम में लगे हुऐ 

बम्बई ६२९ ७२० 
दिल्ली १२८९ १७९७ 
मध्यमारत ३३३ ५६७ 
पंजाब * ५३७६ १९६३ 
राजस्थान ५१ ह 
उत्तरप्रदेश १६९५ ११०७ 

योग ९,३७० ६,१५४ 


पाकिस्तान से आयी हुई निराश्चित और निर्धन स्त्रियों और 
बालकों के पाछन पोषण का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने 
अपने ऊपर ले लिया है। हाल में उसने पुनरुद्धारित मुस्लिम और 
गैर मुस्लिम स्त्रियों से उत्पन्न हुए बालकों के पालन पोषण का 
उत्तरदायित्व भी अपने जिम्में ले लिया है । ये स्त्रियां स्वभावतः 
ऐसे बालकों से छुटकारा पाना चाहती हे । स्त्रियों के केन्द्रों में 
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देश में सर्वत्र विविध दस्तकारियां सिखलाई जाती हे । इस प्रकार 
के पेतिस आश्रय गृह है. और उनमें १४ हजार ५०० स्त्रियां और 
बालक रहते है । 


निवाह का भत्ता 


भारत सरकार ने विधवाओं, निराश्नित स्त्रियों, वालकों और 
ऐसे व्यक्तियों को जो कि बुढ़ापे, निबेछता या अन्य इसी प्रकार 
के किसी कारण से अपनी रोजी आय नहीं कमा सकते निर्वाह के लिए 
भत्ते देने की एक योजना स्वीकृत की है । यह योजना विशेषतः 
उन स्त्रियों के छिए है जो अपने निर्वाहार्थ पाकिस्तान में छूटी हुई 
अपनी जायदाद की आमदनी पर आश्वित थीं और जिनके पास 
निर्वाह का अब कोई साधन नहीं है इस योजना के अनुसार 
अधिकतम २५० रुपया दिया जा सकता है । एक व्यक्ति को 
अधिकतम सो रुपया दिया जा सकता है । भत्ते का निश्चय 
यह देख कर किया जाता हूँ कि पाकिस्तान में परिवार्‌ को कितनी 
आमदनी होती थी । अकेले दिल्‍ली में इस प्रकार के १२ हजार 
८०० प्रार्थना पत्र आ चुके हे। और २५७५ व्यक्तियों को भत्ता 
दिया जा रहा है । 


हरिजन 


बिस्थापिलत हरिननों के हिते उपक्षा न हो इसलिए अखिल 
भारतोय हरिडनस सेवक संघ के आधीन एक विस्थापित हरिजन 
पुनर्वास बोई का संगठन किया गया ह । श्स संघ को केन्द्रिक 
सरगार का शजेन्द्र माना जाता # । ब्रोर्ड का केच्रिक कार्यालय 
दिल्ली में और प्रादेशिक कायलिय पश्चिमी बंगार्, पंजाब, बंबर्ट, 


ह 


हि 


राजस्थान, मध्यमारत, सौराप्ट्र, और कच्छ में है । इस वोड्ड का 
काम विस्थापित हरिजनों के छिए मकान बनाना, ऋण देना और 
रोजगार तलाश करना है । 


शिक्षण की सुविधाएं 


विस्थापित बालकों को प्रारंभिक शिक्षण भारत सरकार मुफ्त 
ती है और इस प्रयोजन के लिए राज्यों की सरकारें जो व्यय उठाती 
उस सबका भार भी अपने ऊपर ले लेती है । हाई स्कूलों की अच्तिम 
दो कक्षाओं के विद्यार्थियों को पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदने के लिए 
७५ रुपये तक सहायता दी गई है । उनकी ट्यूशन और परीक्षा- 
फीस भी मांफ करदी गई है । कालिजों और टेक्नीकल संस्थाओं 
के विद्याथियों को भी अध्ययन-काल में निर्वाह के छिए और फीस 
आदि चुकाने के लिए ऋण दिये जाते हे । ये ऋण छे वर्ष में वसूल 
किए जाएंगे । प्रथम वर्ष इन पर कोई व्याज नहीं देना पड़ेगा 
और उसके पदचात २ प्रतिशत प्रतिवर्ष दर से व्याज लिया जायगा। 
जो विद्यार्थी विदेशों में उच्च शिक्षण के लिए आथिक सहायता चाहते 
है उनको वह दी जाती है, यदि यह निश्चय हो जाय कि पाकिस्तान 
में उनकी आमदनी पर्याप्त थी। मार्च १९५० के अन्त तक विस्था- 
पित विद्याथियों ओर प्रश्मिक्षणाथियों को ऋण देने के लिए ४५ 
छाख रुपया मंजूर किया जा चुका था । 


द्त 
१०] * 
षट 


निष्कमणार्थी सम्पत्ति 


१९५० का निष्कमणार्थी सम्पत्ति प्रबंध कानून (ऐडमिनिस- 
ट्रेशन आफ इवैक्‍्युयी प्रौपर्टो ऐक्ट) आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, 
पश्चिमी वंगारू और जम्मू तथा कश्मीर के अतिरिकत भारत के सब 
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राज्यों पर छागू होता है । अब इस कानून को कम कणोरता से 
लागू किया जाता हैं । किसी की जायदाद को निष्क्रमणार्थी की 
जायदाद घोषित करने से पूवे उसके मालिक को नोटिस दिया जाता 
और अपनी सफाई पेश करने का पूरा अवसर दिया जाता है । 
निप्क्रणार्थी की परिभाषा में संशोधन कर दिया गया है । 
पुराने आर्डिनेन्स के अनुसार जो बहुत से मुसलमान निष्क्रमणार्थी 
मान लिए जाते उनको नये लक्षण के अनुसार कोई कष्ट 
नहीं होगा। 


पूर्वी पाकिस्तान से निष्क्रणाथियों की बाढ़ 


हाल में पूर्वी पाकिस्तान में जो साम्प्रदायिक उपद्रव हुए हैं 
उनके कारण भारत में आने वाले हिन्दुओं की बहुत बड़ी वाढ़ आ 
। 


| 
रड रिप 


उ 


गई 
द्ु 


] 
हा 


३५१ मां १९५० तक ८ छाख २३ हजार हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान 
की सीमा पार करके भारत में प्रविप्ट हो चुके थे । उनमें से ६ 
खारा ३३ हजार पश्चिमी बंगाल में, ८० हजार आसाम में और 
१ खा त्रिपुरा में गए । 

जो लोग पूर्वी बंगाल में अअने आपको अरक्षित अनुभव करते 
है और दर आना चाहते ह उनके ख्ि! भारत सरकार ने हार 
गला रगाने की नीति जापनाई 8४ है । भारत सरकार ने सब सम्बद्ध 
राज्यों पट सह रपाद फेर दिया है कि इन नबीन आगन्‍्लुकों के 
नियास आर सठायता या कआदि में जो व्यय होगा उसे केन्द्रिका 


सूगाइर उठायगा । 


2] प्‌ 


भारत सरकार की नीति यह है कि मुफ्त सहायता की अवधि 
यथाशवित छोटी रखी जाय और किसी भी अवस्था में उसे एक मास 
से अधिक न बढ़ने दिया जाय, क्योंकि इसके कारण ने केवल 
अनुत्पादक व्यय में वृद्धि होती है , अपितु उससे विस्थापित व्यक्तियों 
का चाल-चलन भी गिर जाता है । नकदी सहायता १२ रुपया 
प्रति प्रौढ़ व्यक्ति और ८ रुपया प्रति बालक प्रति मास के हिसाव 
से दी जाती है । पात्र व्यक्तियों को वस्त्र भी मुफ्त दिए जाते है । 


भारत सरकार के पुनवर्सि-मंत्राठलय ने एक जौयन्ट सैक्रेटरी 
के आधीन कलकत्ता में अपना एक शाखा-कार्यालय खोल दिया है । 
पश्चिमी बंगाल, आसाम, विहार, उड़ीसा, और त्रिपुरा में जो लोग 
पूर्वों पाकिस्तान से आकर बसेंगे उन सबकी सब व्यवस्था यही 
कार्यालय करेया । 


_+>+कक+ न - 


समृद्धि के लिये साधन 


१९४५-५० में केन्द्रिय सरकार के कमंचारियों के लिए देहली 
में मकान बनाने की योजनाओं पर अमल होता रहा । इन योज- 
नाओं का विवरण यह है । 


(१) कौनेवालिस रोड, नई दिल्ली में मान नगर में १२० 
मकान अधिकारियों के छिए, इन में ८ मकान रिजवं बेंक के लिए भी है | 


(२) गोल्फ लिक्स के समीप नई दिल्‍ली में ८८ मकान 
अधिकारियों के न्िए । 


(३) बिलिगइन एयरीड्रोम से दक्षिण की ओर विनय नगर 
में २०३२ बवाटेर बलास ३ की सर्विस के कर्मचारियों के लिए । 
इनमें तीन सौ क्वार्टर डाक वे तार विभाग के कमंचारियों के 
लिए और ३२७० रिजर्व बैक के लिए हे 


(४) तीमारपुर में ३८८ व्वार्टर क्लास ३ के कर्मचारियों 


मे खिए । 


(४) छोदी कोलोनी से दक्षिण की ओर सेवानगर में १२९० 
पयातेर बलास ४ के सरकारी कर्मचारी के छि! । श्नम्में ११२ 


सगरटेर रिजये बेफ के स्थिा नी है. । 


(६) सीमाहपूर में 5०२ वदार्दर बद्यम ४ के सरकारी 
गम सारया के [इए, जोर 
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(७) ६६५ बवाट्टर सी० पी० उबल्यू ० डी७ (केन्द्र के निर्माण 
विभाग) के “वर्क चाज्ड” कर्मचारियों के लिए । 


केन्द्रिक निर्माण विभाग (सी० पी० डबल्यू ० डी०) ने 
विस्थापित व्यक्तियों के लिए जमीन तैयार करने और मकान 
बनाने का भी भारी काम अपने हाथ में लिया है ।. ([ देखो पेज 
८९-९० पर की सूची ) 


कलकते में तीन बड़े औटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेन्ज (आप 
से आप नम्बर मिलाने वाले टेलीफोनों की केन्द्रिक इमारत) वन 
रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग (साइन्टिफिक रिसचे 
डिपार्टमेंट) की विविध संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए भी मकान 
वन रहे हैं । सींदरी के रासायनिक खाद के कारखाने, कलकत्ता 
की नई टकसाल और धनवाद के इण्डियन स्कूछ आफ साइन्स 
(खानों के स्कूल) के लिए भी इमारतों का बहुत बड़ा काम किया 
जा रहा है । उड़ीसा में काउखाइ और कटजुरी नदियों पर दो 
बड़े पुल बनाने के काम में अच्छी प्रगति हो चुकी है । वम्बई, 
नागपुर और गौहाटी में आल इण्डिया रेडियो के लिए इमारतें 
बनाई जा रही है । 


नागरिक उड्ुयन विभाग 


केन्द्रिय निर्माण विभाग (सैन्ट्रल पी० डवल्यू० डी०) का 
(सिविल एविएशन विंग) नागरिक उड़्डयन विभाग भारत में 
सब प्रकार के ४९ हवाई अड्डों की देख-भाल करता रहा । 
अगरतला, वैरकपुर, रांची और तुलिहाल के हवाई अड्डे देख- 
भाल के लिए हाथ में लिए गए । 


छ्ट 


दमदम में एक नया रनवे गाहाटी में, अमृततर और रूखनऊ में 
उष्ण रखने वाली इमारतें, देहडी में एक अनू संधान की प्रयोग 
थाला और मद्रास, वम्बई, कलकत्ता, तथा लखनऊ में हेंगर 
(हवाई जहाजों के लिए आश्रय स्थान) बनाए गए । कई हवाई 
अड्डों में टेक्निकल प्रयोजनों के लिए कुछ इमारतें और वेतार के 
समाचार भेजने तथा प्राप्त करने के छिए स्टेशन वनाए गए । 


भारत का भूगर्भ परिमाप विभाग 


छ८ 


विभाग के खनिज सूचना कार्यालय नें प्रतिमास जौसतन २२० 
प्रश्नों के उत्तर दिए । 


वर्ष के आरम्म में नए भर्ती किए हुए कर्मचारियों और विविय 
युनिवर्सिटियों के जियोलोजी के पोस्ट-ग्रेजुएट विद्यार्थियों को व्याव- 
हारिक मैदानी प्रशिक्षण देने के लिए मैदान में काम सिखाने का 
कैम्प खोला गया । 


इस विभाग ने तेल, कोयले, मैगनीज, जिप्सम, लोहे, तांबे, 
कांच, व चीना मिट्टी, क्रेमाइट, चूने के पत्वर आदि की और 
भूमि के नीचे पानी की खोज के लिए तथा नदियों की घाटियों की 
योजनाओों के लिए २२० मैदानी अनुसंघान किए । इन अनुसंघानों 
से निम्नलिखित नवीन बातें मालूम हुयीं : 


(१) मध्य प्रदेश के वाला घाट जिले में तिरोदी नामक स्थान 
पर चुम्बकीय खोज से मैगनीज की कच्ची घातु के अज्ञात जमावों 
का ज्ञान हुआा। 


(२) जोधपुर में गढ़े और खाइयां खोदकर जिप्सम की तालाश 
की गई और एक बड़ी खान का पता छगा । सौराष्ट के हालार 
जिले में ड्रिल से खोद कर एक जिप्सम की खान को देखा गया 


और पता छग्ा कि उसमें ३ करोड़ टन से ऊपर जिप्सम 
मौजूद है । 


(३) सिगरीौली की कोयला खानों में ड्रिल से खोदकर देखने 
पर पता लगा कि वहां पर इतना कोयला मौजूद हैँ कि उसकी 
खुदाई की जा सकती है। नैपाल की डांग घाटी में जिला गोंडा 
के जारवा रेलवे स्टेशन से ४५ मीछ उत्तर की ओर कोयला होने 


८जऊ 


का पता लगा है । कोरवा की कोयबला-खान म हाल में जो 
सोज की गई उससे मालूम हुआ कि वहां भूमि के नीचे कोयले 
की समृद्ध पद्टियां मौजूद है । 


(४) मध्य प्रदेश में राउधाद में लोहे की कच्ची धात की 
पिया की ऊपर से परीक्षा की गई और मालम हुआ कि वहां की 
एक एऐक बड़ी शान में बहुत ऊँची किस्म की कच्ची घातु ५० 


डक 


करोड़ टन तक मौजद ह 


] 


(५) राजस्थान के बदी जिले में बढ़िया किस्म की कांच 
बनाने के रेस का बहुत परिमाण में होना पाया गया । 


८९१ 
खानों फा भारतोय फार्पालतय 


इस कार्यालय ने साइन्स एण्ड मिनरलस (रेगुलेशनस एएट 
डिवेलपमेंट) एक्ट १९४८ के सेक्शन ५ के अनुसार अन्तिम रूप 
में मिनरल कम्सेशन रूल्स और पैट्रोलियम कन्सेशन खल्स को 
तैयार किया । 


ब्यूरो ने केन्द्र और राज्यों की सरकारों और खानों का व्यवसाय 
करने वाली प्राइवेट फर्मो को भी सलाह दी । विभाग के दो उच्च 
अधिकारियों ने झरिया की २० वड़ी कोयला-खानों यग निरीक्षण 
किया । उनका लक्ष्य यह था कि खानों की व्यवस्था पूर्वक शुदाई 
करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक पद्धति निश्चित करदी 
जाय। ब्यूरो ने खानों की एक डायरेक्टरी तैयार करने का काम 
भी हाथ में लिया है, जिसमें उन क्षेत्रों का विवरण दिया जायगा 
जिनमें कि खानों के ठेके दिये जा चुके है और भारत के विविध 
राज्यों में विविध खनिज पदार्थो की तलाझ्म के छाइसेंस दिये गए है । 


इण्डियन स्कूल झ्राफ साइन्स 


घनवाद के इण्डियन स्कूल आफ साइन्स एण्ड एप्लायड जियो- 
लोजी में खान-संबंधी इंजीनियरिंग और व्यावहारिक भूगर्भ- 
शास्त्र का उच्च टेक्निकल प्रशिक्षण दिया जाता है । इस स्कूल 
में इन विपयों का पाठ्यक्रम चार वर्ष का है, जिसके पदचात 
विद्यार्थी को प्रमाण पत्र दिया जाता है। हाल में सरकार ने 
पुनेसेंगठन समिति की सिफारिशों के अनुसार स्कूल का पुनंगठन 
करने की अनुमति दे दी है। तदनुसार स्कूल में नये विद्यार्थियों का 


प्रवेश दुगना कर दिया गया है और अध्यापकों की संख्या भी बढ़ा 
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स्श्प 


संस्थाओं की विश्येपज्ष सलाहकार संस्था के रूप में काम किया । 
यह संस्था पैट्रोलियम और अन्य खतरनाक वस्तुओं के संग्रह तथा 
यातायात और सब विस्फोटक वस्तुओं के आयात तथा निर्माण 
संबंधी मामलों से संबंध रखती है ।  विस्फोटों का टैव्निकल 
जांच के लिए इस विभाग की सहायता बहुधा ली जाती हैं । 
यह सरकार रेलों, पोर्ट ट्रस्टों, और म्युनिसपैलटियों को ये दुर्घटनाएं 
रोकने के लिए नियम बनाने में सलाह और सहायता देती है । 


सिनेमेटोग्राफ फिल्‍म रूल्स १९४८ को लागू करने और उन्हें 
पालन कराने का काम भी इसी विभाग का है। आशा है कि 
भड़कीले सब फिल्‍मों का बड़े परिमाण में संग्रह भविष्य में बनी 
बस्तियों से वाहर उचित प्रकार से बनाए हुए स्थानों में ही किया 
जाएगा। इससे आग लग जाने पर जान और माल के लिए संकट 
का भय वहुत घट जायगा । 


केन्द्रीय जल-शवित, सेचन तथा नौतरण कमीशन 


पानी की ताकत, सिंचाई और जलीय यातायात के केन्द्रिक 
कमीशन (सैन्ट्रल वाटर पावर, इरीगेशन एण्ड नेवीगेशन कमीशन ) 
का १९४९-५० में सबसे वड़ा काम उड़ीसा के होीराकुड बांध 
की योजना के संबंध में रहा । हीराकुड में पावर-हाउस और 
कारखाने बन चुके हैं । एक सुव्यवस्थित वस्ती बस गई है । 
एक अनुसंधान प्रयोग शाला भी बन गई है, और गाघ तथा मिट्टी 
जमा हो जाने, मौसमी हालात, बांध के स्थानों की भूगरभेस्थ 
अवस्था और इस इलाके का अंगस्थिति का अध्ययन प्रायः पूरा 
हो चुका है । बांध' के विस्तृत डिजाइन भी प्रायः पूरे बन 
चुके हैं । हा 
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विगेशन कमीशन के 
दी गई है । इसने 
लिए मशीनों और 


सैन्द वावर इरीगेशन एण्ड ने 
बिजली की शाला ही जोड़ 


साथ ऐड पानी की विजः 

वानी के धिजली पैदा करने वाले दी स्टेबनों के लि 

अन्य साधनों के (टजायन और ड्राईग आदि तैयार की लिए हैं। 
रहा है । 


मशीनों का आईर दिया जी रह 
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है। राजस्थान के सूखे परन्तु उपजाऊ प्रदेशों को पानी देने की 
संभावनाओं की खोज की जा रही हूँ । पश्चिमी बंगाल की सरकार 
से गंगा पर बांघ बनाने की योजना की परीक्षा का काम कमीशन 
ने अपने हाथ में ले लिया है । 


गत वर्ष जलशक्ति विद्या, सेचन ओर भूमिन्सरक्षण के संबंध 
में साघारण अनुसंघान का काम किया गया । 


हीराकुड बांध और कोसी योजना के विविध कामों के लिए 
आवश्यक रेखा-चित्र बनाना शरू किया गया । हीराकुड वांध 
संबंधी कुछ डिजायन बनाने का काम डेनवर ( अमेरिका ) की 
इण्टरनेशनल इंजीनियरिंग कम्पनी को सौंपा हुआ है । उन्हें 
समाप्त कराने के छिए चीफ डिजायन्स इंजीनियर कुछ मांस 
तक अमेरिका रहा । यू० एस० ७० ब्यूरो आफ़ रिक्‍्लेमेशन 
(भूमि-उद्धारक अमेरिकन व्यूरो) ने कोसी योजना के संबंध में 
बोझ के जो परीक्षण किए उनका विश्लेशण और निरीक्षण भी उसने 
किया। 


सेन्ट्रल इरिगेशन वोर्ड एण्ड कमीशन (सिचाई के केन्द्रिक 
बोर्ड और कमीशन ) के पूना स्टेशन में नदियों में नौका चलाने के 
विषय में अनेक महत्वपूर्ण परीक्षण किए गए। सड़कों और रेलों 
की कुछ योजनाओं के नमूनों (माडलों) पर भी परीक्षण किए गए । 


इसके अतिरिक्त अनेक राज्यों ने अपनी नदी थोजनाओं के 
संबंध में कमीशन से सछाह छी और नक्शे बनवाए। 


कमीशन ने यह जानकारी एकत्र की कि सब नदी-योजनाओं 
के लिए किस किस सामान की आवश्यकता पडेगी और उसमें से 
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नं० १ बांध १९५२ के अन्त तक पूरा कर देने का विचार है जिससे 
बोकारो के पावर-प्लान्ट को ठंडा करने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा 
में दिया जा सके । तिलया बांध का काम भी चल रहा हैं कौर 
आशा है कि यह १९५१ के मध्य तक पूरा हो जायगा । माइथोन 
और पेंच पहाड़ी के बांधों के संबंध में प्रारंभिक कार्यो की प्रगति 
विविध मंजिलों में है। २५०० किलोवाट का कुमार घुध्ी पावर 
हाउस जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है । 


तिलेया और कोनार तालाबों के कारण वोकारो बस्ती के 
जो लोग विस्थापित हो गये उन्हें बसाने के लिए नयी जमीन 
तैयार की जा रही है। मशीनों से मिट्टी खोदने और ढोने वाली 
टुकड़ी अपना काम कर रही है और अगले पांच वर्ष तक १५००० 
एकड़ जमीन प्रतिवर्ष तैयार करने का विचार है। ४४०० 
एकड़ निकटी जमीन चावल की और 'ताड़” की खेती के परीक्षण 
के काम में आ रही है । 


केन्द्रिय विद्युत कमीशन 


सेन्ट्ल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन विद्युत शक्ति के समन्वित 
विकास के लिए उत्तरदायी है । इसने दामोदर घाटी कारपोरेंशन 
की अद्वितीय सहायता की । इसने बवोकारो पावर-स्टेशन के 
निर्माण में ऐसी समस्याओं का हल करने में सहायता दी जो 
विद्येषत: इंजीनियरों की सलाह से ही हल हो सकती थीं । उसने 
तिलया हाइड्रो-पावर (पानी की शक्ति) हाउस के पावर (ताकत) 
तथा रिसीविग (विजली एकत्र करने वाले) स्टेशन के लिए 
सव यंत्रों का हिसाव लगाने , निरीक्षण करने और उन्हें मंगाने में 
भी सहायता दी । इस कमीशन ने बम्बई, मध्यभारत, राजस्थान 
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नं० १ बांध १९५२ के अन्त तक पूरा कर देने का विचार है जिससे 
बोकारो के पावर-प्लान्ट को ठंडा करने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा 
में दिया जा सके । तिर्लया बांध का काम भी चल रहा हूँ और 
आशा हैं कि यह १९५६ के मध्य तक पूरा हो जायगा । माइथोन 
और पेंच पहाड़ी के वांधों के संबंध में प्रारंभिक कार्यो की प्रगति 
विविध मंजिलों में है। २५०० किलोवाट का कुमार घुवी पावर 
हाउस जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है । 


तिलेया और कोनार तालावों के कारण वोकारो वस्ती के 
जो लोग विस्थापित हो गये उन्हें बसाने के लिए नयी जमीन 
तैयार की जा रही है। मशीनों से मिट्टी खोदने और ढोने वाली 
टुकड़ी अपना काम कर रही हैं और अगले पांच वर्ष तक १५००० 
एकड़ जमीन प्रतिवर्ष तैयार करने का विचार है। ४०० 
एकड़ निकटी जमीन चावल की और 'ताड़' की खेती के परीक्षण 
के काम में आ रही है । 


केन्द्रिय विद्युत कमीशन 


सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटो कमीशन विद्युत शक्ति के समन्वित 
विकास के लिए उत्तरदायी है । इसने दामोदर घाटी कारपोरेंदन 
की अद्वितीय सहायता की । इसने बोकारो पावर-स्टेशन के 
निर्माण में ऐसी समस्याओं का हल करने में सहायता दी जो 
विशेषतः इंजीनियरों की सलाह से ही हल हो सकती थीं । उसने 
तिलया हाइड्रो-पावर (पानी की शक्ति) हाउस के पावर (ताकत ) 
तथा रिसीविग (विजली एकत्र करने वाले) स्टेशन के लिए 
सव यंत्रों का हिसाव छगाने , निरीक्षण करने और उन्हें मंगाने में 
भी सहायता दी । इस कमीशन ने वम्बई, मध्यभारत, राजस्थान 
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ओर हिमाचल प्रदेश की सरकारों की विजली की कमी को दूर करने 
तथा उपलब्ध बिजडी यो वितरण बुद्धिन्यूबेंक करने में भी 
संग़ासता की । 


पमीधन ने समिन्द्री मे रासायनिक शाद के कारणाने में, 
किरोजपुर, कक और टिल्ही में और हीराझुडह़ बांध के लिए 
सग्गगएर में गंध बिदाने गा काम पूरा करे लिया | यंत्र 
दिदाने वी सामस्य मे योग में भाप का एव्यिपमेंड (साज सामान) 
४४०० विशीयाट कौर होजल पानरेंटिंग एक्यिपर्मेट ११२५ 


किधयट था । 
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अज्ञान का निवारण 


शिक्षण-मंत्रालय ने समस्त देश के लिए बुनियादी तालीम 
और सामाजिक शिक्षा का एक कार्यक्रम तैयार किया है । 
राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों की कानफरेंस ने इस कार्यक्रम को इस 
प्रकार बनाया है कि सव राज्यों में एक-सा काम हो सके । 


परन्तु आथिक कठिनाई के कारण इस योजना पर अमल पूरी 
तरह नहीं हो सका । केन्द्र हरा शासित प्रदेशों में भी आधिक 
कठिनाई के कारण मंत्रालय को बुनियादी तालीम और सामाजिक 
शिक्षण का अपना काम वन्द कर देना पड़ा । दिल्‍ली में कार्य की 
प्रगति सन्‍्तोषजनक रही; परन्तु अजमेर-मेरवाड़ा में बहुत काम 
नहीं हो सका । 


१९४८ में नियत किए हुए यूनिवर्सिटी कमीशन ने अपनी 
रिपोर्ट अगस्त १९४५९ में दे दी । नवम्बर १९४९ में यह रिपोर्ट 
प्रकाशित कर दी गई और राज्यों की सरकारों और विविध यूनिव- 
सिटियों को सम्मति देने के लिए भेजी गई | सैन्द्ल एडवायजरी 
बोर्ड आफ एज्यूकेशन ने भी अपनी एक विद्येष बैठक में रिपोर्ट पर 
विचार किया । सरकार का इस रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय थीघ्य 
हो जाने की आशा है । 


छात्रवृत्तियाँ 


१९४९-५० में विदेशों में छात्रवृत्तियां देने की योजना को 
पूरी तरह दोहराया गया । इन छात्र वृत्तियों का मुख्य प्रयोजन 
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भारत ओर यूनेस्को 
(संयुक्त राष्ट्र शिक्षण विज्ञान संस्कृति संघ) 


इस वर्ष का एक विद्येप का्य यह था कि शिक्षण, विज्ञान और 
संस्कृति की उन्नति के लिए यूने स्को.त्तवा जो विविध संस्थाएं काम कर 
रही है उनके साथ संपर्क रखने के प्रयोजन से उसके साथ सहयोग 
करने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय कमीशन स्थापित किया गया । 
यह कमीशन यूनेस्को से सम्बद्ध मामलों में भारत सरकार को सलाह 
देने का काम भी करेगा । यूनेस्को के सा4थ भारत का सहयोग 
प्रगट करने वाला पहछा काम यह हुआ कि इस देश ने यूनेस्को की 
ओर से ग्रामीण प्रौढ़ों के शिक्षण पर विचार करने के लिए एक शिक्षा- 
सम्मेलन किया । एशिया और अन्य महाद्वीपों के ११ देशों ने 
इसमें भाग छिया । उन्होंने एशियायी देशों के प्रौढ़ लोगों में 
सामाजिक शिक्षग़् के विस्तार के लिए साहित्य वितरित करने की 
सिफारिशें कीं । भारत सरकार ने यूनस्को के साथ सामाजिक 
शिक्षण के विस्तार के लिए एक माग्गंदर्शी प्रयोग शाला स्थापित 
करने का समझौता किया । इस प्रकार का एक केन्द्र भारतीय 


और अन्य एशियायी कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए जारी 
करने का निरचय किया गया है । 


भारत सरकार की प्रार्थना पर यू नेस्की ने समस्त संसार के लिए 
एक सी (ब्रेले) अन्चों के पढ़ने की लिपि तैयार करने की संभावना 
पर विचार करने का काम हाथ में लिया है । सितम्बर १९४९ 
में विशेपज्ञों की एक कमेटी बैठी थी जिसमें भारत का भी प्रतिनिधि 
सम्मिलित था । इस विपय पर मार्च १९५० में भी एक अन्त- 
सष्ट्रीय कानफरेन्स में विचार किया गया । अन्धों के लिए एक 
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भारत और यूनेस्कों 


(संयुक्त राष्ट्र शिक्षण विज्ञान संस्कृति संघ) 


इस वर्ष का एक विशेष कार्य यह था कि शिक्षण, विज्ञान और 
संस्कृति की उन्नति के लिए यू नेस्की.तथा जो विविध संस्थाएं काम कर 
रही है उनके साथ संपर्क रखने के प्रयोजन से उसके साथ सहयोग 
करने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय कमीशन स्थापित किया गया । 
बह कमीशन यूने सकी से सम्बद्ध मामलों में भारत सरकार की सलाह 
देने का काम भी करेगा । यूनेस्‍्को के साथ भारत का सहयोग 
प्रगट करने वाला पहला काम यह हुआ कि इस देदा ने यूनेस्को की 
ओर से ग्रामीण प्रौढ़ों के शिक्षण पर विचार करने के लिए एक शिक्षा- 
सम्मेलन किया । एशिया और अन्य महाद्वीपों के ११ देशों ने 
इसमें भाग लिया । उन्होंने एशियायी देझ्षों के प्रौढ़ लोगों में 
सामाजिक शिक्षग के विस्तार के लिए साहित्य वितरित करने की 
सिफारिश की । भारत सरकार ने यूनस्‍्को के साथ सामाजिक 
शिक्षण के विस्तार के लिए एक मागेदर्शी प्रयोग शाला स्थापित 
करने का समझौता किया । इस प्रकार का एक केद्ध भारतीय 
और अन्य एशियायी कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए जारी 
करने का निरचय किया गया है । 


भारत सरकार की प्रार्थना पर यूनेस्को ने समस्त संसार के लिए 
एक सी (ब्रेले) अन्धों के पढ़ने की लिपि तैयार करने की संभावना 
पर विचार करने का काम हाथ में लिया है। सित्तम्वर १९४९ 
में विशेषज्ञों की एक कमेटी बैठी थी जिसमें भारत का भी प्रतिनिधि 
सम्मिलित था। इस विपय पर भाच १९५० में भी एक अन्त- 
राष्ट्रीय कानफरेन्स में विचार किया गया । अन्धों के लिए एक 
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भारत ओर यूनेस्को 
(संयुक्त रा्ट्र शिक्षण विज्ञान संस्कृति संघ) 


इस वर्ष का एक विशेष काय यह था कि शिक्षण, विज्ञान और 
संस्कृति की उन्नति के लिए यूने स्को.त्था जो विविध संस्थाएं काम कर 
रही है उनके साथ संपर्क रखने के प्रयोजन से उसके साथ सहयोग 
करने के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय कमीशन स्थापित किया गया । 
यह कमीशन यू ने सकी से सम्बद्ध मामलों में भारत सरकार को सलाह 
देने का काम भी करेगा | यूनेसस्‍्की के साथ भारत का सहयोग 
प्रगट करने वाला पहला काम यह हुआ कि इस देश ने यूनेस्को की 
ओर से ग्रामीण प्रौढ़ों के शिक्षण पर विचार करने के लिए एक शिक्षा- 
सम्मेलन किया । एशिया और अन्य महाद्वीपों के ११ देशों ने 
इसमें भाग लिया । उन्होंने एशियायी देशों के प्रौढ़ लोगों में 
सामाजिक शिक्षग के विस्तार के लिए साहित्य विर्तारत करने की 
सिफारियों कीं । भारत सरकार ने यूनेस्को के साथ सामाजिक 
शिक्षण के विस्तार के लिए एक मार्गदर्शी प्रयोग शारा स्थापित 
करने का समझौता किया । इस प्रकार का एक केन्द्र भारतीय 
और अन्य एशियायी कायकर्ताओं को तैयार करने के लिए जारी 
करने का निश्चय किया गया है । 


भारत सरकार की प्रार्थना पर यूनेस्की ने समस्त संसार के लिए 
एक सी (ब्रेले) अन्धों के पढ़ने की लिपि तैयार करने की संभावना 
पर विचार करने का काम हाथ में लिया है । सितम्बर १९४९ 
में विशेषज्ञों की एक कमेटी बैठी थी जिसमें भारत का भी प्रतिनिधि 
सम्मिलित था । इस विषय पर मार्च १९५० में भी एक अन्त- 
राष्ट्रीय कानफरेन्स में विचार किया गया । अन्धों के लिए एक 
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४, सोशल एण्ड वेलफ़ेयर वर्क (समाजसेवा का काय॑ ) 
५. टीचस॑ ट्रेनिंग (अध्यापकों का प्रशिक्षण ) 


वैदेशिक सूचना कार्यालय 


वेदेशिक सूचना कार्यालय (ओवरसीज इच्फारमेंशन ब्यूरो) 
को भारी जिम्मेंवारी उठानी पड़ी। इसके तीन भाग है । 
इन्फारमेंशन साविस (सूचना देने वाला) पब्लिककेशन्स (प्रकाशन) 
और पुस्तकालूब । ३६० व्यक्तियों ने कार्यालय में आकर सलाह 
और सूचनाएं प्राप्त की और ३५०० पूछताछे दफ्तर में 
आयी । 

“जनरल इन्फारमेंशन अवाउट द यू० एस० ००” (अमेरिका 
के विपय में साधारण जानकारी) नामक एक पुस्तिका प्रकाशित 
की गई । दो अन्य पुस्तिकाएं “इलेक्ट्रिकल एंजीयनियरिएणं'' 
और “वैटरनरी साइन्स” (बिजली की ईजीनिर्यारंग और पशु- 
विज्ञान) शीघ्र ही तैयार हो जायंगी। एक अन्य पुस्तिका 
“आवर स्टूडैन्ट्स अन्नीड” (विदेशों में हमारे विद्यार्थी) तैयार 
हो रही है । 


इस ब्यूरो के पुस्तकालय ने विद्यार्थियों को सलाह देने वाले 
देदा के २३ संगठनों को विदेशी यूनिवर्सिटियों और संस्थाओं के 
विषय में साहित्य वितरित किया । इस प्रकार ये संगठन उम्मी- 
दवारों को विविध क्षेत्रों के विषय में सलाह देने के लिए आवश्यक 
साहित्य से सज्जित हो गये । कार्यालय (व्यूरो) के पुस्तकालय ने 
विदेशों से प्राप्त अन्य साहित्य और भेंट की पुस्तकें भी भारतीय 
संस्थाओं में वितरित कीं । 


क्र 
3 


भारतीय राष्ट्रीय कमीशन 


भारतीय राष्ट्रीय कमीशन (इण्डियन नैशनल कमीशन) के 
तीन उप-कमीशन हे । एक शिक्षण के लिए, दूसरा विज्ञान के 
लिए और तीसरा संस्कृति के छिए ॥ अब कमीशन ने एक कमेटी 
इस प्रयोजन के लिए बैठान का निश्चय किया है कि वह पाठ्य 
पुस्तकों की परीक्षा करके देखे कि वे यू नेस्को द्वारा निर्वारित कसौटी 
पर खरी उत्तरती है कि नहीं ॥ यह कमीशन इस उद्देश्य से पाठय 
पुस्तकों को सुधारने का भी यत्न करता है कि वे राष्ट्रीय एकता, 
अन्तर्रप्ट्रीय जान-पहचान और संसार की नागरिकता के प्रति 
चेतना उत्पन्न करने में सहायक हों । 


इस कमीशन ने एक कमेटी नियुक्त करके उसे भारतीय 
भाषाओं की ऐसी पुस्तकों की एक सूची तैयार करने का काम सौंपा 
है जिनका विदेशी भाषाओं में अवृवाद करना उचित जचें। इसने 
राष्ट्रीय पुस्तकों की एक सूची तैयार करने और प्रकाशित करने 
का काम भी हाथ में लिया है । 


इण्डियन सेशनल कमीशन का इरादा यूनेस्को की पांचवी 
जनरल कानफ़रेन्स के सामने महात्मा गांधी की शिक्षाएं उपस्थित 
करने का और यह प्रगट करने का भी है कि वह महापुरुष शान्ति, 
अहिंसा और अतन्तर्राप्ट्रीय समन्वय का सबसे बड़ा व्याख्याता था । 


जनरल कानफरेस का जो चौथा अधिवेशन पैरिस में हुआ था 
उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता प्रो० राबाकृप्णन थे । 
इस प्रतिनिधि मंडढ ने कानफरेंस के विचार विनिमय में प्रमुख 
भाग लिया । यूनेस्को समय समय पर अपने विश्येपज्ञों की कमेटियों 
में भारतीयों को भी निमंत्रित करता रहा है । 
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विस्थापितों के नगर नी 


ण संस्था 


एक औद्योगिक प्रशिक्ष 


९८ 


हिस्टौरिकल रिकौ्डंस कमीशन” के त्रैमासिक पत्र का इण्डियन 
आकाइव्ज' नाम से एक विशेषांक भी प्रकाशित किया । अन्य 
प्रकाशनों में 'इण्डियन हिस्टौरिकल रिकौडंस कमीशन' के २५ वें 
अधिवेशन दिल्‍ली की कारवाइयां और इस कमीशन के प्रथन २५ 
अधिवेशनों के प्रस्ताव भी शामिल हैं । 


प्रोद्योगिक शिक्षण के लिये अखिल भारतोय कौंसिल 


इस कौंसिल ने अप्रेल १९४९ की अपनी बैठक में एक कमेटी 
इस काम के लिए नियुक्त की कि वह इन्टर-यूनिवर्सिटी बोर्ड की 
एक छोटी कमेटी के साथ मिलकर भारतीय यूनिवर्सिटियों में 
प्रीद्योगिक (टेक्निकल) शिक्षण की स्थिति का निरीक्षण और 
विवेचन करें और इंजीनियरिंग और अन्य शिल्प कला संबंधी 
विषयों की पाठ-विधि निर्धारित करने के लिए साधारण सिद्धांतों 
को निश्चित करे। 


इस कौंसिल की एक छोटी कमेटी इस सुझाव पर विचार 
करने के लिए नियत की गई कि प्रस्तावित हायर ट॑ क्निकल इन्स्टी- 
ट्यूट (घनवाद) के इण्डियन स्कूल आफ साइन्स एण्ड जियोलौजी 
और बंगलौर के इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइच्स आदि को संबद्ध 
करने के लिए एक नेशनल टंक्निकल यूनिवर्सिटी स्थापित करना 
उचित होगा या नहीं । 


आलू इण्डिया बोर्ड आफ टैक्निकल स्टडीज ने इस वर्ष खासी 
उन्नति की, विश्ेपत: शिल्पकला, वाणिज्य और प्रयोगात्मक कलाओं 
की विविध शाखाओं के लिए टैक्निकल शिक्षण की एक अखिल- 
भारतीय-योजना त्तैयार करने की दिखा में । 


कस ए्‌ 
पुरातत्व 


१९४९-५० में पुरातत्व विभाग (अकियोलौजिकल डिपार्ट- 
भेन्ट) दिल्‍ली के लाल किले और कुतुव मीनार, आगरे के ताजमहल, 
राजगीर (विहार) की सोनभंडार गुफाओं और ससराम (विहार) 
की शेरशाह की कब्र, शिवसागर (आसाम) के सिद्धवीलू मंदिर, 
अनन्तगृप्त (उड़ीसा) की खण्डगिरी, और उदय गिरी गृफाओं, 
कांजी वरम (मद्रास) के कंलासनाथ मंदिर और बीजापुर 
(बम्बई) के गोल गुम्बद आदि प्राचीन एतिहासिक स्मारकों की 
सुरक्षा और निरीक्षण का कार्य करता रहा। 


४ जनवरी १९५० से इस विभाग ने सैन्ट्रल पी० डब्ल्यू० डी० 
से ऐतिहासिक स्मारकों के साथ लगे हुए उद्यानों के प्रबंध और शासन 
का काम भी अपने हाथ में ले लिया । दिल्‍ली से बाहर के भी इस 
प्रकार के उद्यानों का प्रवंध हाथ में लेने का विचार है । 


जिला चित्तलदुर्ग का पर्यवेक्षण किया गया और १९४९-५० में 
शिशुपाल गढ़ में खुदाई का काम जारी रहा । 


“नया संविधान छागू होने के साथ ही विविध राज्यों के राष्ट्रीय 
महत्व के सब ऐतिहासिक स्मारक आकियोलौजिकल डिपार्टमेंट के 
हाथ में आ गए है। राज्यों के प्रारंभिक पर्यवेक्षण का काम 
हाथ में लिया गयां है । अमेरिका के भारतीय दूतावास की ओर 
से मिस्टर रेमौण्ड वरनियर ने एक प्रदर्शनी का संगठन किया था 
जिसमें मध्यकालिक भारतीय पत्थर की खुदाई के ८० (फोटो) 
चित्र कई केन्द्रों में प्रदर्शित किए गए । 


१०० 
सावव-विकास अ्रनुसंधान 


१९४९-५० में त्रावनकोर में और बिहार में और आसाम की 
आबोर पहाड़ियों में अन्वेषक दल भेजे गए । 


ब्रावतकोर के दल ने कन्निकार, यूराली, मलापान्तारम, मुथु- 
वान, पालियन और कुरावा आदि अनेक जातियों के धड़ों की 
विशेषताओं और शारीरिक तापों का अध्ययन करके दक्षिण 
भारत की जातियों के शारीरिक चिन्हों द्वारा यह पता लगाने 
का यत्न किया कि इन जातियों में किसका किससे क्‍या 
संबंध है । 


यूनेस्की ने विविध जातियों के अध्ययन के लिए एक योजना 
तैयार की है और उसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी 
वचन दिया है । इससे संसार के विविध भागों में जो सांप्रदायिक 
और जातीय झनमड़े होते रहते हैं उनका हल करने मे सहायता मिलेगी। 
इस योजना के अनुसार मानव जाति विभाग (डिपार्टमेंट आफ 
एन्थूगपोलौजी ) का डायरेक्टर और दो रिसचे एसोसिएट मई 
१९४९ में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 
पैरिस गए थे। वहां से भारत लौटकर डायरेक्टर ने यूनेस्को की 
योजना को भारत में जातीय आधार पर पुरा करने के लिए 
आवश्यक प्रारंभिक व्यवस्थाएं कीं । कलकत्ता से ४० मील पर 
सरिसा यूनियन में इस काम के लिए एक स्थान का चुनाव कर लिया 
गया है । वहां कैम्प की स्थापना करदी गई है और काम 
आरम्भ हो गया हैं । 


१०१ 
सांस्कृतिक संबन्धों की भारतीय कौंसिल 


१९४९ में सरकार ने वतेमान इण्डो-इरानियन कल्चरल 
कमेटी को परिवर्तित करके उसका नाम इण्डियन कौंसिल 
फार करूचरल रिलेशनस अथवा सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय- 
कौंसिल रखा और उसका कायेक्षेत्र भी बढ़ा दिया। यह 
कौंसिल एक गैर सरकारी संस्था है। परन्तु इसे अपने काम 
में सरकार का समर्थन प्राप्त है । इस समय इसका ध्यान मध्य- 
पूर्व के देशों, टर्की और सुदूरपूर्वे के साथ भारत के सांस्कृतिक 
सम्पर्को को दृढ़ करनें पर केन्द्रित है । 


विदेशों में उच्च शिक्षण 


१९४९-५० में ७ विद्यार्थी विदेशों में भेजे गए । छे को 
छात्रवृत्तियां राज्यों ने दीं और एक को केन्द्रिक सरकार ने । 
३ विद्यार्थियों को केन्द्र और भेजेगा और २ को राज्य भेजेंगे । 
दिसम्बर १९४९ तक ३३३ विद्यार्थी केद्र से और २४४ राज्यों 
से छात्रवृत्तियां ठेकर अपना अध्ययन समाप्त करके स्वदेश लौट 
चुके थे । इनमें से ३८६ काम पर रूग गए हे । 


प्रशिक्षण संस्थाएं 


अप्रेल १९४८ म॑ केन्द्रिय शिक्षा संस्था , (सैन्ट्रढ्ू इन्स्टीट्यूट 
आफ एज्जुकेशन) से ६१ छात्रों नें बी० टी० और ८ नें एम० ई० 
डी० परीक्षा पास की। जूलाई १९४९ में ८० विद्यार्थी बी०्टी० 
और २० एम० ई० डी० की श्रेणियों में प्रविष्ट किए गए । 


गृह-प्रबंध विज्ञान की कक्षाओं में बी० एस-सी और बवी०- 
टी० की पाठ विधि जारी करने की केन्द्रिक योजना के अनुसार 


१०२ 


इस वे से लेडी इरविन कौलिज में बी० एस-सी और बी०्टी० की 
नई कक्षाएं जारी की जाएंगी । यह कालिज देहली यूनिवर्सिटी 
से संबद्ध कर लिया जायगा। 


सामाजिक सेवा की छात्रवृत्तियां 


संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक कार्यविभाग के कार्यक्रम 
के अनुसार गत वर्ष १९ भारतीय विद्यार्थियों को विदेशों में समाज- 
सेवा के काये का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां दी गयीं । 
इनमे से ९ छात्रों को यात्रा-व्यय संयुक्त राष्ट्र संघ ने और शेंष को 
भारत सरकार ने दिये । 


१९५०-५१ के लिए भारत को २५ छात्रवृत्तियां दी गयीं हैः 
और भारत सरकार इनके विषय में अपनी सिफारिशों संयुक्त राष्ट्र 
संघ के कार्यालय को भेज चुकी है । 


करनाठक संगीत का सेन्ट्रल कालिज 


मद्रास में करनाटक संगीत का सैन्ट्रल कालिज १९४९ में खोला 
गया था। आरम्भ में इसकी विद्यत पाठविधि की चतुर्थ व की 
कक्षा में ४० विद्यार्थी थे । स्नातक होने से पूर्व की शिक्षा का 
उत्तदायित्व राज्यों की सरकारों पर है । 


केन्द्रीय राष्ट्रीय अजायबघर 


१९४८-४९ में गवनेमेंट हाउस में जो भारतीय कला प्रदर्शनी 
हुई थी वही भारतीय राष्ट्रीय अजायवघर का केन्द्र वन गई है । 
इस समय यह गवनंमेंट हाउस में ही रखी गयी है । 
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राष्ट्रीय अजायवधर को बढ़ाने और विकसित करने का विचार 
है। इस उद्देश्य से मंत्राऊय ने जो अपील की थी उसका बहुत अच्छा 
परिणाम हुआ और उनके राजाओं, निजी संग्रहकर्ताओं, म्यूजियमों, 
और राज्यों की सरकारों ने अपने मृल्य-वान कलापूर्ण संग्रह राष्ट्रीय 
अजायबधर (नैशनल म्यूजियम) को दान कर देना अथवा उधार 
दे देना स्वीकार कर लिया है । 


राष्ट्रीय सांस्कृतिक-न्यास (ट्रस्ट) 


आर्थिक कठिनाइयों के कारण राष्ट्रीय सांस्कृतिक (ने शनलू- 
कलूच रल ) ट्रस्ट की स्थापना कर देनी पड़ी है । परन्तु सरकार 
नें कला, साहित्य और नृत्य के तीन विद्यालय खोलने के लिए 
प्रारंभिक कारंवाई कर ली है । 

तदनुसार अगस्त १९४९ में भारत सरकार ने कलकत्ता में 
एक जखिल भारतीय कला सम्मेंलडन किया था । उसमें विख्यात 
कलाकार, कला के आलोचक और राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि 
उपस्थित थे । सैन्दूल आटे एडवायजरी कमेटी के विषय में एक 
सिफारिश पर पहले ही अमर हो चुका है । 


भारतीय गणराज्य का प्रारंभिक उत्सव मनाने के लिए 
नई दिल्ली में शिक्षण मंत्रालय ने एक नृत्य-नाटक का 
आयोजन किया था । इसमें अडयार ( मद्रास ) के कलाउद्षेत्र 
की प्रजिडेट श्रीमती रुक्मिणी देवी ने अपने कलाक्षेत्र के 
अभिनेताओं के साथ कालीदास का कुमारसंभव' ह प्रस्तुत 
किया था । 


श्ण०४ 


कला की छात्रदृत्तियाँ 


ऊ 


कछाकारों को उत्साहित करने और पग्रामीणक्षेत्रों में 
कला का प्रचार करने के लिए सरकार ने कलकत्ता के गवनंमेंट 
स्कूल आफ आस में एक प्रतिस्पर्धा करके २५००-२५०० रुपये 
की आठ छात्रवृत्तियां दी है । 


ईस्टर्स हायर ठेवनोलौजिकल इन्स्टीट्यूट 


एक चुनाव समिति ने विविध केन्द्रों में ईस्टने हायर टैक्नोलौ- 
जिकल इन्स्टीट्यूट के डिपार्टमेंटों के प्रमुख पदों पर प्रतिष्ठित करने 
के लिए ४३ उम्मीदवारों से वातचीत करली है । डाक्टर ई० 
वीनगार्टन नामक एक जमंन टेक्‍नोलौजिस्ट, डिपार्टमेंट आफ 
इंजीनियरिंग के प्रमुख बन कर आ चुके हे । 


इस कौलिज के वर्कशाप के लिए जर्मन क्षतिपूति के स्टाक से 
पर्याप्त सज्जा-सामग्री मिल गयी हूँ और कुछ डायरेक्टर जनरलू 
आफ डिस्पोजलस से भी ली गई है । 


इस संस्था के लिए जगह का चुनाव कर लिया गया हूँ और 
आवश्यक कर्मचारी भी नियुक्त हो गये है । आशा है कि संस्था 
अगस्त १९५० से अपना काम आरंभ कर देगी । 


सेन्ट्रल फ़िल्म यूनिट 


१९४९-५० में सैन्ट्र ब्यूरो आफ एज्यूकेशन के फिल्म पुस्त- 
कालय ने ६८४ फिल्में और फिल्म स्ट्रिप खरीदे । मब पुस्तकालय 
के पास सब मिझा कर १००० फिल्में हो गई हे । ब्यूरो ने १५४२ 
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फिल्में और फिल्मों के टुकड़े देश की विविध संस्थाओं को उवार दिए । 
पुस्तकालय के दो सौ नये मेंम्बर बने है । 


यह मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षण संबंधी फिल्मों के उत्पादन को 
उत्साहित कर रहा है । जो भारतीय फिल्म-निर्माता इस प्रकार 
के कार्यो में रुचि रखते है उनकी तेइस विपयों की सूची भेजी गई थी । 


सैन्ट्रछ फिल्‍म यूनिट विविध फिल्म पुस्तकालयों और केन्द्रिक 
तथा राज्यों की सरकारों के पास जो शिक्षणात्मक फिल्में और फिल्‍मों 
के टुकड़े है, उनकी एक सूची त॑यार करवा रही है । 


मंत्राछय के पास जो फिल्में और फिल्मों के टुकड़े हे, उनकी 


उसने एक छपी हुई सूचित प्रकाशित की हू । पीछे से दो परिशिष्ट 
भी प्रकाशित किए गए थे । 


बुनियादी तालीम 


मंत्रालय ने १९४९-५० में राज्यों में बुनियादी तालीम के 
विस्तार पर साढ़े तेरह छाख रुपये खर्च किए । अनुदान इस 


आधार पर दी गई कि प्रत्येक राज्य में ६ से ८ वर्ष तक की 
आय के कितने वालक हे । 


प्रौढ़ों का सामाजिक शिक्षण 


.. फरवरी १९४९ में नयीदिल्ली में राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों की 
एक कानफरेन्स हुई थी, जिसमें निदपचय किया गया था कि विक्षा- 
मत्राह्य भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित आदर्शा योजना के आधार 
पर सामाजिक शिक्षा की योजनाओं पर अमल करने के लिए राज्यों 
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को ९१ लाख रुपये बांटेगा । राज्यों की सामाजिक शिक्षा की 
योजनाओं को परीक्षा के पश्चात स्वीकृत किया गया । परन्तु 
आ्थिक कठिनाइयों के कारण केन्द्रिक सरकार प्रौढ़ों के सामाजिक 
शिक्षण पर केवल ५९ राख ६० हजार रुपये व्यय कर सकी । 


वैज्ञानिक जन-शर्वित 


वैज्ञानिक जन शक्ति समिति (साइन्टिफिक मेनपावर कमेटी ) 
की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने देश की वैज्ञानिक जन-शक्ति 
को बढ़ाने के लिए ३ योजनाएं स्वीकार की है। वे ये हे : अनुसंघान 
का प्रशिक्षण देने की योजना, यू निवर्सिटियों में स्नातकोत्तर शिक्षण 
और अनुसंधान की सुविधाओं में सुधार और विस्तार की योजना । 
इन योजनाओं पर अमल आरंभ हो चुका है। औद्योगिक शिक्षण 
योजना के अनुसार १५०-१५० रुपये मासिक की २५० छात्र- 
बृत्तियां और ७५-७५ रुपया मासिक की २०० छोटी छात्रवृत्तियां 
दो-दो वे के किए एंजीनियरिंग और शिल्प कला ( टैब्नीलीजी ) 
के विद्यार्थियों को दी गयीं हे, जिससे कि वे औद्योगिक कारखानों 
और सरकारी मह॒कमों आदि में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करके 
लाभदायक कामों में लगने के लिए आवश्यक व्यावहारिक 
अनुभव प्राप्त कर सकें। अनुसंधान की योजना के अनुसार 
२००-२०० रूपये मासिक की ५० बड़ी छात्रवृत्तियां और १००- 
१०० रुपये मासिक की १५० छोटी छात्रवृत्तियां ३ वर्ष के लिए 
देश की विविध यू निवर्सिटियों और अनुसंधान संस्थाओं को दी गई 
है, जिससे कि वे युबक अनुसंधान कर्ताओं को नियत काल तक 
अनुसंधान के कार्य में लगा सके और देश की वैज्ञानिक अनुसंधान 
की सामथ्य को बढ़ा सकें । यूनिवर्सिियों में स्नातकोत्तर शिक्षण 
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और अनुसंधान की सुविधाओं मे सुधार और विस्तार के छिए 
८ यूनिवर्सिटियों को लगभग २० लाख रुपये की सहायता दी गई 
है । यह सहायता फिजिक्स, मौलिक विज्ञान, जीवरसायन विज्ञान 
वनस्पति, जीवविज्ञान, भूगर्भ, गणित तथा संख्या शास्त्र, शरीर 
शास्त्र और भूगोल विपयों के लिए हैं । एक भारतीय यूनिवर्सिटी 


में भूगीलिक का स्नातकोत्तर (पोस्ट-ग्रेजुएट) विभाग खोलने के 
लिए भी सहायता दी गई है । 
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को ९१ लाख रुपये वांदेगा । राज्यों की सामाजिक 
योजनाओं को परीक्षा के पश्चात स्वीकृत किया गया 
आशिक कठिनाइयों के कारण केन्द्रिक सरकार प्रौढ़ों देः 
दिक्षण पर केवल ५९ लाख ६० हजार रुपये व्यय कर 


वेज्ञानिक जन-शक्ति 


वेज्ञानिक जन शक्ति समिति (साइन्टिफिक मैनप 
की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने देश की वैज्ञानि 
को बढ़ाने के छिए 4 योजनाएं स्वीकार की हैं। वे ये 
का प्रशिक्षण देने की योजना, यू निवर्सिटियों में स्नातः 
और अनुसंधान की सुविधाओं में सुधार कौर विस्तार 
इन योजनाओं पर अमल आरंभ हो चुका है। आः 
योजना के अनुसार १५०-१५० रुपये मासिक के 
वृत्तियां और ७५-७५ रुपया मासिक की २०० छ! 
दो-दो ब्ष के लिए एंजीनियरिंग और शिल्प कला 
के विद्याथियों को दी गयीं हे, जिससे कि वे औद्या 
और सरकारी महकमों आदि में व्यावहारिक प्रशणि 
व्यमदायक कामों में छगने के लिए आवशध्ट 
अनुभव प्राप्त कर सकें । अनुसंधान की योड 
२००-२०० रूपये मासिक की ५० बड़ी छात्रवूरि 
१०० रुपये मासिक की १५० छोटी छात्रवृत्तिया 
देश की विविध यू निवर्सिटियों और अनुसंधान सर 
है, जिससे कि वे युवक अनुसंबरान कर्ताओं को 
अनुसंघान के कार्य में छुगा सकें और देश की 
की सामब्य को बड़ा सकें । बूनिवर्सिद्रियों से 
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शस्त्रास्त्र निर्माण 


यह देश शस्त्रास्मों में स्वावछम्बी होना चाहता है । ध्मयेः 
लिए गत वर्ष आड्डिनैन्स फैक्टरियों में शस्प्रास्त्र निर्माण के कार्यक्रम 
की एक योजना तैयार की गई और उस पर जमल किया गया । 
साधारण निर्माण के अतिरिक्त तीनों सेनाओं की सामग्री बनाने के 
लिए अनेक नये परीक्षण किए गए। गत विश्व युद्ध के पद्चात्त 
दो फंक्टरियां बन्द हो गई थीं, वे फिर चालू की गयीं। दो नई 
आ्डिनैन्स फैक्टरियां पुरे बनाने के लिए खोली जा रही है। उनके 
काम में अच्छी प्रगति हुई । 


एक कारखाना नमूने और मशीन टूल तैयार करने के लिए 
खोला जा रहा है । इसके लिए यंत्र विदेशों से मंगाए जा रहे हे 
और इमारत का काम सन्तोपजनक प्रगति से हो रहा है । 


सेना विज्ञान 


देश की रक्षा की आवश्यकताये पूरी करने के लिए एक 
रक्षा-विज्ञान-संगठन (डिफेन्स साइन्स ओर्गेनाइजेशन) बनाया 
गया है और रक्षा-मंत्राल्य में एक वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त 
किया गया हैं । इस संबंध में सरकार ने एक नीति-निर्धारक बोर्ड 
और एक सलाहकार कमेटी नियुक्त की है । 


इनमें से पहले का काम रक्षा-विज्ञान और तत्संबंधी नीति के 
व्यापक पहलुओं का अध्ययन सेना और वैज्ञानिक विचारों का 
समन्वय, रक्षा-संबंधी. अनुसंधान की योजनाएं बनाना, और देश ' 
के औद्योगिक साधनों का लेखा-जोखा रखना है । 
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दूसरी कमेटी का काम सेनाओं की टेक्निकल और वैज्ञानिक 
आवश्यकताओं का ध्यान रखना है, ट कक्‍्निकल कारखानों में अनु- 
संधान के कार्य से निकट संपर्क रखना, सेनाओं की प्रयोग शालाओं 
यूनिवर्सिटियों और अन्य संस्थाओं में रक्षा-विज्ञान के विषय में 


मौलिक अनुसंघान कराना और देश में साधारणतया वैज्ञानिक और 
औद्योगिक प्रगति से संपर्क रखना है । 


इसके पदचात आस्त्रक्षेपिकी (दूर फेंके जाने वाले अस्त्रों का 
विज्ञान) , वैद्युरण्विकी (विद्युत अस्त्र विज्ञान), विस्फोटक विज्ञान 
और रासायनिक युद्ध जैसे विशेष विषयों पर उपसमितियां नियुक्त 
की जायंगी । 


हाल में दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक रसायन शाला की इमारत 
में एक रक्षाविज्ञान प्रयोग-श्ाला आरम्भ की गई थी । सैनिक 
शिक्षण डायरेवटरेट के आधीन सैन्य विज्ञान का अध्ययन करने के लिए 
शथीद्य ही एक केन्द्र खोलने का विचार भी है । तीनों सेनाओं में 
नये अफसरों के चुनाव की पद्धति की परीक्षा करने के लिए हाल में 
एक कमेटी नियत की गई थी । उसकी सिफारिशों के अनुसार 
एक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संगठन की नियुक्ति रक्षा विज्ञान 
संगठन (डिफेन्स साइस ओर्मेनाइजेंद्न) के एक भाग के रूप में 
की गई है । 

चुनाव 


सेनिक अधिकारियों का चुनाव यूनियन पब्लिक सबविस क्मीयन 
की प्रतियोगी परीक्षाओं और स्िसेज बोर्डों द्वारा निर्धारित 
मनोवैज्ञानिक जांचों के परिणामों को मिलकर किया जाता है । 
शससे चुनाव ठीक और उचित होने का निव्नय रहता है । 


१११ 


सेना में किसी की जाति या धमे का कोई लिहाज किए विना 
सब वर्गो के प्रतिनिधि भरती करने के प्रयोजन से, पहले जो प्रथा 
विविध जातियों में से एक नियत प्रतिशत रंगरूट भरती करने की 
और सैनिक और असैनिक जातियों में भेद करने की प्रचलित थी 
उसे उठा दिया गया है । अब भरती सबके लिए खुली हुई है, 
और एकमात्र योग्यता और शारीरिक सामथ्ये के आधार पर की 
जाती है । 


भारतीयकरण 


अब तक सेना में महत्व पूंण पदों पर अधिकतर ब्रिटिश अफसर 
नियुक्त थे । उसमें से अधिकतर के हट जाने से जो स्थान खाली 
हो गये थे उनको भरना आरंभ में असम्भव प्रतीत होता था । 


तब तक भारतीयों को उच्च पदों का और उच्च पदों पर 
नियुक्तियों का कोई अनुभव नहीं था । परल्तु इन स्थानों की 
पूर्तियों के लिए अत्यन्त थोड़े समय की सूचना पर जिन युवक 
पदाधिकारियों को आदेश दिया गया उन्होंने अपना कठिन कार्य 
प्रशंसनीय कुशलता से किया । काइ्मीर और हंदराबाद में सेना 
ने जो कार्य करके दिखलाया उससे उन अफसरों की संगठन और 
सैन्य-संचालन की योग्यता भलीभांति प्रकट होती है । 


स्थल सेना अब प्रायः पूर्णतया राष्ट्रीय हो चुकी है । थोड़े 
से अपवाद स्वरूप केवल कुछ ब्रिटिश अधिकारी है जो अपनी विशिष्ट 
टेक्निकल जानकारी के कारण अपने पदों पर नियुक्त हैं ॥ इस 
ब्रिटिश पदाधिकारियों के स्थान पर भी आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त 
हो जाने पर भारतीय नियुक्त कर दिये जायेंगे । 
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नागरिक शासन की आन्तरिक रक्षा में सहायता करने के 
काम करेंगी । 


प्रादेशिक सेना में पैदल यूनिटों के अतिरिक्त शसस्त्र मोटर 
दल, तोपखाने, इंजीनियरों, सिगनल व सविस, कोर और इलैवि- 
ट्रकल तथा मैकैनिकल एंजीनियरों की कोरें भी रहेंगी । 


प्रादेशिक सेना में भर्ती गत अक्तूबर में आरम्भ हुई थी । 
इसका संगठन अखिल भारतीय आधार पर किया गया है । इसके 
सैनिकों की संख्या १ लाख ३० हजार रहेगी । 


हाल में इसकी प्रांतिक इकाइयों को तीन मास तक प्रशिक्षण 
दिया गया था । उसमें सैनिक कुशलता का खासा उंचा दर्जा 
प्राप्त किया गया था । 


नेंशनल कंडेट कोर 


शिक्षित नवयवकों की रूचि देश की रक्षा में उत्पन्न करने के 
लिए हैदगावाद जम्मू तथा कश्मीर के अतिरिक्त सब राज्यों में 
एक न धनल कैडेट कोर का संगठन किया गया है । इसके तीन 
डिवीजन हें । कीलिजों के विद्याथियों का सीनियर दिविजन, 
स्कूलों के विद्याथियों का जूनियर दिविजन और एक तीसरा 
डिविजन लडकियों का हे । 


गत जुन मास में सीनियर टिविजन में 35३६ अफसर और 

२२,९३८ कैटेट थे । जूनियर डिविजन में १४०० अफसर और 

4३,६५० बँ.४ट थे । छटकियों के डिविजन में ९५. अफसर और 
थ्र 
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सीनियर डिविजन में पैदल यूनिटों के सिवाय आमंई, तोप- 
खाना, इंजीनियर, सिगनल, मेडिकल और इलेक्ट्रिकक तथा मैके- 
निकल एंजीनियर कोरें भी थीं। इन सबकी संख्या ८७ थी । 
१ अप्रेछ १९५० को पहली वार वम्बई और कलकत्ता मे दो एयर 
विंग यूनिटे भी संगठित की गयीं । इनमें से हरएक में दो अफसर 
और ८० कैडेट रहेगे । शिक्षणसंस्थाओं में से चुन कर ४ अफसरों 
को जोधपुर और अम्बाला की एयर फोस ऐकेडमियों में प्रशिक्षण 
दिया जा रहा है ! 


जूनियर डिविजन के यूनिटों की संख्या ४८५ है । इनमें 
से १८ यूनिट ९ राज्यों में से एयर फोस के प्रशिक्षण के लिए चुनी 
गयीं और उन्होंने यह प्रशिक्षण गर्मियों की छुट्टियों के बाद प्राप्त 
किया । लोगों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिए सेना 
ने नागरिकों को साधारण सैनिक शिक्षेण देने की भी एक योजना 
आरम्भ की 'है । इसका आरम्भ कमाण्डर-इन-चीफ ने किया है । 
यह स्वयं सेवा पर निर्भर करती है । इसके लिए सरकार कोई 
खर्चे नहीं उठाती । 

जनता के सेवक 


भारतीय सेना के अफसरों और सैनिकों ने इस बात का पर्याप्त 
प्रमाण दिया है कि वे न केवल देश की वाह्य आक्रमण से रक्षा करते 
है अपितु जिस जनता के वे सेवक है उसकी सेवा भी करते है । 
जम्मू तथा काइमीर में युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात उन्होंने 
:राष्ट्रननिर्माण के अनेक कार्य किए हे । 


' “” “खाद्य के मोचें पर उनकी मुहिम दुतरफा रही है । अन्न का 
अधिक उत्पादन और वरवादी को रोकना । सेनाएं अपने फालतू 
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समय में हजारों एकड़ जमीन में खेती कर चुकी है और उन्होंने 
देश में हजारों वृक्ष लगाए है । 


काश्मीर में और अन्य स्थानों पर सेना ने विस्थापित शरणा- 
थियों की आवश्यकताएं पूरी करके और उन्हें पुन: बसाकर जन- 
सेवा का बहुत बड़ा कार्य किया है । इसके सिवाय सेना ने जलन्धर 
छावनी में जवानों और उनके परिवारों के रहने के लिए निवास- 
गृहों का एक माडल टाउन बनाया है । यह सुयोजित बस्ती ९० 
हजार वर्ग गज में फैली हुई है । इसमें सब जातियों और धर्मो 
के जवानों के परिवार पूरे पड़ौसीचारे से रहते हे और जीवन के 
सब उचित सुखों और सुविधाओं का उपयोग करते हैं । 


बह आदर बस्ती स्वास्थ्यप्रद भौर अनुकूल वातावरण में रह 
कर, जीवन के योग्य और उचित स्तर की रक्षा करती हुई, महात्मा 
गांवी के रचनात्मक कार्यक्रम के मौछिक सिद्धातों का पालन करती 
है। इसका नाम जवानाबाद अन्वर्थक ही रखा गया है । यह 
नगर उन जवानों की स्मृति में बनाया गया है जिन्होंने कि मातृभूमि 
की रक्षा के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया । 


जल-मेना का विस्तार 


भारतीय जल सेना के कमाश्टर-टन-च्रीफ बाइसरोडमिरल 
सर विलियम टवल्‍्यू ० ० पैरी है । बह एक छोटी सेना है, परन्तु 
स्वतस्त्रता प्राप्ति के पब्चात्‌ सरकार ने ढसे आधुनिक बनाने की 
और विशेष ध्यान दिया # | 


जहमेसा को प्रभावशाली बनाने के लि। सरकार ने दस 
वाधिया यार्य कस बसाया है ।  ्समें थ्रनी ३ ऋजर है, जिनमें से 
श 
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एक ७,००० टन का दिल्ली” है । यह हाल में ब्रिटेन से खरीदा 
गया था । एक वायुयानवाहक है और ८ या ९ विध्वेशक और 
छोटे जहाज है । 


गत जनवरी में भारत की जल सेना का विस्तार किया गया था, 
जब कि राजपूत, राना और रंजीत नामक ३े आधुनिक विश्वेशक 
बेड़े में सम्मिलित हुए । 


प्रशिक्षण के प्रधान फ़ेन्द्र 


कोचीन और विजगापटम दोनों स्वाभाविक वन्दरगाह हू 
और इनके स्वतंत्र भारत के प्रधान जलसेैनिक केन्द्र वन जाने की 
आशा है । बम्बई भारतीय जलूसेना का यथापूर्व प्रधान केन्द्र 
बना रहेगा और आगामी कुछ वर्षो में मद्रास और कलकत्ता के 
जलसैनिक केन्द्रों को भी उन्नत किया जायगा । 


पश्चिमी तट पर कोचीन को जलसैनिक प्रश्षिक्षण के लिए 
एक प्रधान केन्द्र बनाया जा रहा है । विलिगंडन द्विप में तोपखाने, 
जहाज चलाने और पनडृब्बियां को रोकने का काम सिखाने के 
स्कूल खोले जायेंगे । इन स्कूलों के लिए स्थायी इमारत की 
आधारशिला गत फरवरी में रक्षामंत्री ने रखी थी । 


अभी ये 
अस्थायी इमारतों में काम चछा रहे है । 


कोई भी आधुनिक जलसेना वायुयानों के बिना पूरी नहीं कहला 
सकती । इसलिए कुछ भारतीय अफसरों को जलसैनिक उड़ान 
का ऊंचा प्रशिक्षेण प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन भेजा गया है । 
कुछ अन्य व्यक्तियों को अम्बाला और जोघपुर की एयर फोर्स 
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ऐकेडमियों में प्रशिक्षित किया जा रहा है । इस प्रशिक्षण के 
पश्चातृ-जलसैनिक वायुयानों को चलाना सीख जायंगे और 
चालक वन जायेगे । 


कोचीन में जलसैनिक बेड़े की हवाई शाखा का अड्डा बनाया 
जा रहा है । जब प्रशिक्षणा्थियों का पहला ग्रुप जलसैनिक 
उड़ान का पहला काम सीख जायगा तब यह अपना काम आरंभ 
कर देगा । विलिगंडन द्वीप का वतंमान हवाई अड्डू का स्थान 
जलसैनिक हवाई केन्द्र बनाने के काम में लाया जायगा । यहां एक 
स्कूल हवाई उड़ान सिखाने के लिए और एक संस्था हवाई जहाजों 
की मरम्मत आदि का काम सिखाने के लिए भी खोली जायगी । 


कीचीन जलसनिकों को काम सिखाने के लिए एक आदर्श 
स्थान है, क्योंकि इसका सुन्दर वन्दरगाहु और हवाई बह्ठा जिस 
प्रकार नाहिए उसी प्रकार अब स्थित हैं । सिगनल और बिजली 
के स्कूल स्थायी रुप से कोचीन से जामनगर ले जाये जायेंगे । 


बिजगापट्रम में एक जलसनिक स्कूल आरम्भ किया गया था 
लोनावस्य का मेव.निकल ट्रेनिंग केन्द्र बढ़ा कर उसका क्षेत्र विस्तृत 
तर दिया गया हू । 


रन 2 उिनिवाल संस्थाओं में अफसरों और जलसे निकां दोनों का 
प्रशिक्षित किया जायगा और उसके बाद भारत को अपने जल 
मेसिक उच्न प्रशिक्षण के लिए इस्‍्ले एट मेजन को आवश्यकता नहीं 
ग्श्गी । 


मरम्मस और फिटिंग की जावध्याताएं पूरी करने के लिए 


मम्बई के शोर्याई नो विस्तृत और आधुनिक बनाया जायगा । 
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जल सैनिक प्रभ्यास 


भारतीय जलसेना का एक स्ववैडून अभ्यास की यात्रा के लिए 
जून और जुलाई १९५० में इण्डोनेशिया और मलूय गया था । 
सिगापुर के समीप इसने ब्रिटिश जल सेना और ब्रिटिश वायुसेना 
के साथ मिलकर अभ्यास किया । इस अवसर का लाभ उठाकर 
प्रधानमंत्री पंण्डित जवाहर छाल नेहरू फलेगशिप दिल्ली' द्वारा 
इण्डोने शिया गए थे । 


गत मा महीने में ९ भारतीय जहाजों ने ट्रिकोमाली के पास 
ब्रिटिश जलसेना के ईस्ट इण्डीज वेड़े के साथ मिलकर अभ्यास किया 
था। झइसमें कूजर और तीनों विध्वंसक शामिल थे। मई में 
जलरूसेना और वायूसेना के सम्मिलित अभ्यास पश्चिमी 
तट से परे हुए। उनमें भारतीय जलू-सेना के स्वेवैड्रन और 


भारतीय सेना के वमवर्षक और लड़ाकू वायुयानों ने भाग 
ल्यिा ! 


राष्ट्रपाि डा० राजेन्द्र प्रसाद अपने संवेधानिक अधिकार 
से भारत की रक्षा सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति है । गत अप्रेल 
में उन्होंने बम्बई जाकर दिल्ली! को और जलसेना की 
अन्य संस्थाओं को देखा । 


जलसेना दिवस 
स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भारत ने १७ दिसम्बर 


१९४९ को प्रथम वार जल-सेना दिवस मनायां। इसका प्रयोजन 
लोगों में जलसेना के प्रति रुचि उत्पन्न करना था। 
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२६ जनवरी १९५० से सब भारतीय जहाजों और तटवर्ती 
इमारतों पर उड़ने वाले ब्रिटिश जलसेनिक झंडे के स्थान पर भार- 
तीय जलसेना का नया झंडा छगा दिया गया । 


छोटो और चुस्त वायुसेना 


गत १२ महीनों में भारतीय वायुसेना ने न केवल वायु का 
एक नया वर्षा बिता दिया अपितु सर्वतोमुखी उल्लेखनीय उन्नति 
भीकी। 


यद्यपि भारतीय वायु सेना अभी छोटी हूँ परन्तु अपन परि- 
माण की द्रप्टि से उसकी प्रहार करने की सामथ्य उपेक्षणीय नहीं 
है । इस स्वतंत्र सेना के कमाण्दर-इन-चीफ एयर-मार्शर 
रोनैल्ड आइवलो चैपमन हे । 


भारतोय वायुसेना फा प्रशिक्षण 


शु्स चर्ष की उल्देगनीय सफलता मसम्पूर्ण प्रशिक्षण की नई 
योजना का आरम्न 8 । अब शिक्षक वर्ग, सीसने वाले कडेटों का 
उनने समस्त प्रशिक्तण बाल में शिक्षण के साथ साथ निरीक्षण 
सफत 9 । इससे शिक्षण का तो समय घट गया और 
परिणाम पहले में अच्छा निकलने छगा | । अम्यादे का एड- 


4९ 

शक 

जनक ॥क्‍ 
हु | 


»225 ६ ० 
बासाड प्राइम राुझ आह जावपुर बा एछामन्द्रा फटास्ग स्त,छ 


अमदण: नम्यर १ और नम्बर २ एयरफोर्स ऐक्रेश्मी कहलाते हे । 
ये बिार्यों चालयों थो प्रा प्रशिक्षण देते 6 । कीसस्थलर से 


इिलिक टेनिंग दि भो प्रश्गंदित शिया गया 9 । यहा नम्बर 


४8 ुयरफन ग्एसा बहखातला # कार साययानली मा सबंध मे स्थल 


हे 
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के काम की शिक्षा देता है। आधुनिक वायुसेना की रडर के 
बिना कल्पना ही नहीं हो सकती । इसलिए एक रडर स्कूल खोला 
गया है। आधुनिकतम रडर की सज्जा प्राप्त करना और 
टैक्निशियनों की एक बड़ी संख्या को सिखाने का यत्न किया जा रहा 
है । कुछ अफसरों को विशिष्ठ सिगनल ट्रेनिंग के लिए बिटेन 
भी भेजा जा रहा है । 


बंगलौर के समीप जालाहल्ली में एक ट॑ क्तिकल ट्रेनिंग कौलिज 
खोला गया हे । इसमे अफसरों और अप्रन्टिसों को वायूसेना के 
एंजीनिर्यारेग का काम सम्मिलित रूप में सिखाया जाता है । इस 
संस्था में भारतीय वायुसेनाओं के कार्यकर्ताओं की ब्विटिश विशेषज्ञ 
सहायता करते हे। जोधपुर का एयर नेवीगेटर्स स्कूल 
भारतीय वायूसेना ने नेवीग्रेटरों की वतमान कमी की पूरा करने 
का यत्न करता है । भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण-संस्थाओं 
के दो अन्य भाग फ्लाइंग इच्सट्रक्ट्स स्कूल और पैराट्र पर्स स्कूल 
है । भारतीय वायुसेना के चालकों ( पाइलटों ) को लम्बी 
उड़ानों का और अपने अड्डों से दूर दूर के हवाई अड्डों से उड़ने का 
अनुभव देने के लिए उड़ाकों के ग्रुप भारत के दूर दूर भागों में भेजे 
जाते हैं । इस वर्ष इन ट्कड़ियों ने पूर्वी भारत और आसाम में 
फ्लैग शोइंग यात्राएं की । इसके अतिरिक्त प्रतिमास एक माल 
ढोने वाला हवाई जहाज संदेशवाहक का काम करने के लिए इंग्लेंड 
भेजा जाता है । भारतीय वायुसेना की तीन नियमित माल ढोने 
की सर्विसें भारत के विविध हवाई स्टेशनों के बीच में चलती है । 


भारतीय वायूसेना के हवाई जहाजों के यंत्रों आदि की 
सफाई और बड़ी मरम्मतें करने का संगठन भी पुनर्गठित किया 


श्श्र 


गया हैं । आदमियों की बचत करने और कुशलूता में वृद्धि करने 

लिए. एयरब्रैेफ्ट रिपेअर्स डिपो और एयरक्रैफ्ट स्टोरेज 
यूनिट को मिलाकर कानपुर में एक वेस रिपेयर डिपो (मुख्य 
मरम्मत का कारखाना) बना दिया गया है । 


इस वर्ष कई रेडिआओन्ब्रीकन ट्रांसमीटर रेडियो रइर के साथ काम 
करने के लिए मंगाये गए है । रेडियो रबर अधिकतर वायुयानों 
में लगे हुए हैं, जिससे कि पाइलटूट जिन स्टेणनों से रेडियों-बीकन 
सिगनल आ रहा हो उसने तक सुगमता से पहुँच सकता है । इन 
बीकानों द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि आकाश में कोई 
वायुयान किस स्थान पर है । इस काय के लिए दो रेडियो-बीकनों 
पर संकेत लेकर उन्हें एक चार्ट के रूप में अंकित करना 
पट्ता है । 


भारतीय वायुसेना तुरन्त जो नवीन निर्माण कर रही ह उनमे 
तोन रथायी स्टेघनों का निर्माण भी है । इनमें से एक आगरा में 
शशेगा । जब यहा बने कर पृरा हो जायगा तब यह २७०० एकाट 
गो जगह में समायगा । उसमें एक एक डसारल ८ सिनिकल और 
लियास मे कायम के छिए ढोगी और एके आवुसिक ऐसरफीलड 
(टिवाई अड्मो) आधनित भारी और श्ीजगामी बाययानों के 


स्ग्न '>+ त्य 5.30 सनक ध्प 528 ३ पु _क->- सता ;/] पा 
भार्ताय आयनेना धीघ शीघ उन्नति तर रहा है, सका एः 
ग्याट प्रमाण सं | शियुटठ दी यर्यां मे पसने वाजिंदियो भी जगा 


सायरों और उसे पद्सात उरिसिसोी, सििटफरायथरों और डेस्पेस्‍्टी 


अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 


गत व वैदेशिक मंत्रालय ने विदेशों में ११ नये दूतावास और 
एक वाणिज्य दूतावास स्थापित किए । अनुभव से ज्ञात हुआ कि 
अपने दूतावास आदि किराये के स्थानों पर रखने की अपेक्षा जाय- 
दाद खरीद लेने में कम व्यय होता है । ईसलिए लण्डन, पैरिस, 
बने, काहिरा, रंगून, सिगापुर, न्‍्यूया्क, और वाशिगटन में भारतीय 
मिशनों को रखने के लिए जायदादें खरीदी गयीं । 


सध्यपूर्व 


बगदाद में भारतीय दूतावास की स्थापना, काहिरा में हमारे 
दूत की स्वीकृति (जो कि सीरिया का भी दूत हैं) और अदन में 
एक कमिश्नर की नियुक्ति के पढ्चात अब मध्यपूर्व के प्रायः सब 
महत्वपूर्ण देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध हो गये हे । 
यमन की सरकार भारत के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करना 
चाहती है और उससे जुलाई १९४९ में मित्रता और व्यापार की 
सन्धि करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल दिल्‍ली भेजा था। 


मिश्न के साथ एक स्थायी सन्धि और उभयपक्षीय हवाई 
समझौते के लिए वातचीत चल रही है । टर्की और भारत की 
सरकारों में व्यापारिक आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए पत्नों का 
विनिमय करना तय हो चुका है । भारत और मस्कत में मित्रता 
और व्यापार की सन्धि के लिए बातचीत चल रही हूँ । 


वेहरेन और कुर्वेट में जो भारतीय रहते हे वे अधिकतर या 
तो व्यापारी हैँ या तेल कम्पनियों के कर्मचारी । उनके साथ 


१२४ 


बगदाद के भारतीय दुतावास का सैफ्रेटरी निरन्तर संपर्क बनाये 
रखता हूं । 


गत वर्ष १५००० तीर्थयात्रियों के लिए हज की व्यवस्था की 
गई और इनको सहायता देने के लिए एक विद्येप अधिकारी नियुक्त 
किया गया । इन यात्रियों की चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ाने के 
लिए योजनाएं स्वीकृत हो चुकी है । 


भारत और ईरान में मित्रता की सन्धि हो गई है । इन दोनों 
देशों में उमयपक्षीय हवाई समझौते की बात चौत चल रही है और 
७ जून १९५० से & महीने के लिए पहले समझौते की अवधि बढ़ा 
दो गई है । दिसम्बर १९४०९ में एक ईरानी आदिक मिशन व्यापार 
की संभावनाएं जानने के लिए देहडी आया था । इस मिशन को 
व्यापार और समुद्री यातायात की सन्धि का एसा मशविदा दे दिया 
गया सा बेतार (वाबरलेस) के सीखे संबंध रसने के लिए 
एफ समझौता करने पर और टिट॒डी-निरोघक कोन्वेन्शन की स्वीकृति 
के लिए बाल चीत चल रही है । एऐम्ट-टरानियन आय कम्पनी 
के ऊझो भारतीय कर्मचारों दक्षिण ईरान में रहते है उनकी सुर 


सूचिधा के लिए सेहरान का भारतीय राजदूत उत्तरदायी $ 


. 


दिएएली में जनवरी 22७० में भारग्त और अफगानिस्तान में 
हुक सित्रसा तो सस्धि बर उस्लासर ही गये ।  अधप्रेद १९५० में 
हुये झयायारिर सस्यि दर भी शायद में स्ताशनर की गे! । दिगम्धर 
१९ ८५ में शाना देशां थे घीच सीधा या यरलिंस संबंध रगाने का लिए 
है गंगा धर वाद मे >शराक्व रह गे थे और इतवरी १४७८ 
४ पम्यई में मोड़ गंविस जोरगन गयी गाई । गत यच विदेशी 


गाए का दृष्म सी परप्गिात गत भला था हगने मे भाग है गया 
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था । इस अवसर पर हाकी और फुटवाल के खिलाड़ियों का 
एक एक भारतीय दलू भी कावुल भेजा गया था और वहां भारतीय 
चित्रों की एक प्रदर्शनी की गई थी । 


इस वे पाकिस्तान के साथ अटकी हुई सव समस्याओं को 
मित्रतापूर्ण बातचीत अथवा मध्यस्थता हारा हल करने का यत्न 
किया गया । सबसे महत्वपूर्ण घटना नेहरू-लियाकत समझौता 
था, जिस पर दिल्‍ली में अप्रेल १९५० में हस्ताक्षर हुए । इसके 
परचात भारत के प्रधान मंत्री ने कराची की एक औपचारिक यात्रा 
की । आशा है कि भारत के वार-बार के सदभावना-संकेतों के 
कारण पाकिस्तान की मनोवृति में अभीष्ट परिवर्तन हो जायगा 
और अटकी हुई शेष समस्याएं भी मित्रतापूर्वक हल हो जाय॑गी । 


दक्षिणी-पूर्वी एशिया और सुदृरपुर्व 


लंका की सरकार ने ५ अगस्त १९४९ से इण्डियन एण्ड 
पाकिस्तान रेजिडैण्ट्स सिटिजनशिप एक्ट अर्थात भारतीयों और 
पाकिस्तानियों के लिए नागरिकता प्राप्त करमे का कानून छागू 
कर दिया । लंका के जो भारतीय अपने आपको वहां का नागरिक 
रजिस्टर्ड करा लेने के अधिकारी है उन्हें दो वर्ष के भीतर प्रार्थता 
पत्र दे देना पड़ेगा । लंका से भारत को रुपया भेजने के लिए 


१ जनवरी १९५० से परमिट के आधार पर एक नई पद्धति लागू 
करदी गयी । 


जनवरी १९५० में लंका में कामनवेल्थ या राष्ट्र-मंडल के 
प्रधानमंत्रियों की जो कानफरेन्स हुई थी उसमें भारत ने बरमा 
को स्वल्प अवधि के लिए दस राख पौंड का ऋण देना स्वीकार कर 
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लिया था । हाल में एक भारतीय प्रतिनिधि-मंडल रंगून गया था 
और उसने वहां बरमा-सरकार के साथ उन भारतीय भू-स्वामियों 
को मुआवजा देने के बिषय में वातचीत की जो कि बर्मी नेशनांला- 
इजेशन एक्ट के अनुसार भूमियों के स्वामित्व से वंचित हो गए है । 
अब तक विद्रोहियों की कारंवाइयों के कारण बेघरबार बने हुए 
१३,००० भारतीयों को बरमा से स्वदेश लाया जा चुका है। इस 
कार्य पर भारत-सरकार का रूगभग ९ लाख रुपया व्यय हुआ 
बरमा सरकार के स्थानच्युत भारतीय कमंचारियों को काम पाने 
के लिए विविध प्रकार सहायता दी जा रही है । १३ नवम्बर 
१९४९ तक इनमें से १०३४ को भारत-सरकार काम पर छगा 
चुकी थी । 


भारत और थाईलैण्ड में हवाई यातायात, मित्रता, व्यापार 
और समुद्री यातायात की सन्धि के विषय में वातचीत चल रही 
है। एक भारतीय कम्पनी को वेंकाक और उससे आगे तक हवाई 
सबिस चलाने के लिए अस्थायी रूप से अधिकार दिया जा चुका 
है । व्यय कम करने के लिए दक्षिणी थाइलेंड में सौंगहला का 
वाणिज्य दूतावास वन्द कर दिया गया । 


मलय में आन्‍न्तरिक उपद्रव चल ही रहे हे । मलय के भार- 
तीयों में प्रायः सत्र लोग मलयी आतंककारी कारंबाइयों से पृथक 
रहे है । परन्तु कुछ एक को एमसजेन्सी रैग्युछेशनों के मातहत 
नजरबन्द कर दिया गया है । बहुत से भारतीय अपने परिवारों 
य मलयी सरकार के व्यय पर स्वदेश लौट आए है 


| 
ज्जा ४र्थ 
न्न्पू 


बटाविया के भारतीय प्रधान वाणिज्य दूत (कौन्सुछेट-जनरल ) 


या दर्जा बढ़ा कर राजदूत का कर दिया गया है । इण्डोनेशियन 
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स्वतंत्रता के उत्सव में भारत-सरकार का प्रतिनिधित्व राजकुमारी 
अमृत्तकौर ने क्रिया था। भारतीय गणतंत्र के उद्घाटन समारोह 
में स्वयं डा० सुकर्णो आए थे । 


सैगों में भारतीय वाणिज्य दूत (कौन्सल) का दर्जा वढ़ा कर 
प्रधान वाणिज्य दूत (कौन्सुलेट-जनरल) का कर दिया गया हूँ । 
जो भारतीय इण्डोचायना जाते थे पहले उनकी अंगुलियों की छाप 
ली जाया करती थी । भारतीय कोन्सरू-जनरल ने फ्रेंच अधि- 
कारियों से कह कर यह प्रथा समाप्त करादी है । 


अक्तूबर १९४९ में पेपिंग की केन्द्रीय जन-सरकार चीन की 
कानून-सम्मत सरकार घोषित करदी गई थी । भारत सरकार 
नें दिसम्बर १९४९ में इस नयी चीनी सरकार को निर्यामत 
रूप से स्वीकृत कर लिया । भारत और चीन में कूटनीतिक 
संबंध स्थापित हो गये हैं और श्री० के० एम० पन्निकर को पुनः 
चीन में भारत का राजदूत नियुक्त कर दिया गया । 


जापानी बालकों की प्राथेना पर प्रधान मंत्री ने अपने एक 
सद्भावना-सन्देश के साथ एक हाथी उन्हें भेजा । 


नवम्बर १९४९ में भारतीय कौन्मुलेट-जनरल की मनीला में 
स्थापना की गई। भारत और फिलीपाइन्स में एक हवाई समझौते 
पर हस्ताक्षर हुए और मित्रता की सन्धि पर विचार हो रहा है । 
हांगकांग की ओपनिवेशिक सरकार से प्रार्थना की गई हँ कि वह 
भारतीयों के प्रवेश के लिए द्वितीय युद्ध से पूर्व की अवस्थाओं 
को फिर से जारी करदे और युद्ध काल में जो प्रतिबंध लगाये गये 
थे उन्हें हटा दे । 
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तिब्बत, नैपाल, सिविकिस और सूठात 


गत वर्ष एक भारतीय राजनैतिक अधिकारी सरकार की ओर 
से प्रथम वार लाया गया था । दूसरी ओर चीन, अमेरिका और 
ब्रिटेन से लौटते हुए एक तिव्बती व्यायारिक मिदन व्यापारिक 
मामलों पर बातचीत करने के लिए देहली में रुका । 


१९४९ की गमियों में भारत ने एक वैज्ञानिक ओर सांस्कृतिक 
मिशन नेपाल भेजा । इसी प्रकार का एक मिशन १९५० की 
पहली तिमाही में नेपाल से भारत आया । नैपाल के साथ मित्रत्ता 
और व्यापार की एक नयी सन्धि हो गई है। महाराजा नैपाल 
फरवरी १५९५० में देहली पधारे । 


जून १९४० में सिक्किम के महाराजा ने पोलिटिकक आफिसर 
को लिखकर अपने राज्य के जासन में भारत-सरकार से सहायता 
मांगी । तदनुसार पोलिटिकल आफिसर ने शासन-सूच्र अपने 
हाथ में ले छिए । इसके पश्चात भारत सरकार का एक पदा- 
घिकारी दीवान के पद पर नियुक्त किया गया। दीवान की सेवाएं 
महाराजा सिक्किम को ऋण के रूप में दी गयीं थीं। उसकी सिफा- 
रिय् पर भारत-सरकार ने सिक्किम के जंगछात का सववे (पमायश ) 
करने और जमीन-लगान का बन्दोवस्त करने के लिए आविक 
सहायता देना स्वीकार किया । 


अगस्त १९४५९ में भूटान और भारत में मित्रता की एक नयी 
सन्धि हो गई । भूठान की सरकार ने अपने बंदेशिक मामलों में 
भारत-सरकार की हिदायत पर चलना स्वीकार किया और भारत- 
सरकार ने वादा किया कि वह भूटान के आन्‍्तरिक मामलों में हस्तक्षेप 


श्र 


नहीं करेगी । पारस्परिक सद्भावना के संकेत के रूप में भारत- 
सरकार ने देवंगिरि नामक प्रदेश भूटान को दे दिया और प्रतिवर्ष 
दी जानेवाली सहायता वढ़ा कर ५ लाख रुपया करदी । 


आसाम 


आसाम में दुर्गम क्षेत्रों में शासन को उन्नत करने के लिए 
अवोर पहाड़ियों के जिले में छायमाक्‌ में शासन का एक केन्र खोला 
गया । मिशमी पहाड़ियों के जिले में निजामघाट में एक दूसरा 
केद्ध खोलने का विचार है। पासीधाद में पेतालिस स्कूल खोले गये । 


यूरोप 


नवम्बर १९४९ में लिज्वन में एक भारतीय दूतावास खोला 
गया। 


जून १९४९ में भारत के फ्रेंच उपनिवेश चन्द्र नगर के लोगों ने 
प्रबल वहुमत से भारतीय संघ में मिलने का निश्चय किया। एक 
सन्वि हारा चन्द्र नगर को भारत में मिला लिया गया है । भारत 
सरकार ने फ्रेंच सरकार से ऐसी व्यवस्था करने की प्रार्थना की है ' 
जिसंसे कि दक्षिण भारत के ४ उपनिवेशञों में भी स्वतंत्र और निष्पक्ष 
जनमत द्वारा उनके भविष्य का निश्चय किया जा सके । 


अगस्त १९४९ में हेग में भारतीय दूतावास खोला गया । 


आस्ट्रिया, डेनमार्क, और फिनलैण्ड में दृतावास खोल कर 
कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए । -वर्न का भारतीय दूत ही 
आस्ट्रिया का भी दूत बनाया गया है ।  वीएना में एक. पृथक द््त 
नियुक्त होने तक एक उप वाणिज्य दूतावास स्थापित: कर दिया गया 
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है। स्वीडन के भारतीय दूत को डेनमार्क और फिनलेड का भी दूत 
बना दिया गया है । 


बोन के मित्र राष्ट्रीय हाई-कमाण्ड के निमंत्रण पर भारत 
सरकार ने अपने जमंनी-स्थित सैनिक मिशन के प्रमुख को मित्र- 
राष्ट्रीय हाई कमीशन में भारतीय मिशन का प्रमुख बना दिया है। 


फ्रांस का भारतीय राजदूत नावे का भी राजदूत बना दिया 
गया है । भारत और नावे में एक अस्थायी हवाई समझौते पर 
हस्ताक्षर हो गए हे । 


जून १९४९ में भारत ने स्विटजरलेंड के साथ एक अस्थायी 
हवाई समझौता किया। गत दिसम्बर में भारत सरकार ने अपने वन 
स्थित दूत हारा रेडक्रास कोन्वेन्शन के समझौते पर हस्ताक्षर किये । 


ब्िटेन का भारतीय हाईकमिश्तर भारतीय प्रतिनिधित्व के 
प्रायः सब कर्तव्यों को पूरा करता है । कुछ कार्य ऐसे हे जो कि अब 
भी लण्डन के कौमनवेल्थ रिलेशन्स आकिस के हाथ में है। इन 
अपवाद-स्वरूप कतंव्यों को भी अपने हाथ में लेने पर विचार चर 
रहा है । जुलाई १९४५९ में ब्रिटेन का भारतीय हाई कमिश्नर 
आयरलेड का भी भारतीय राजदूत वना दिया गया। आशिक 
कठिनाइयों के कारण डबलिन के दूतावास के छिए अमी तक कर्म- 
चारी नियकत नहीं किए जा सके है । 


ग्रमेरिफा और फेनाडा 


भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रेजिडेंट ट्र मैन के अतिथि 
द्ोकर वहां गए थे । बस घटना को सर्वत्र वर्ष की सर्वप्रधान घटना 
माना गया ह । 


१३१ 


अक्तूबर १९४९ में भारत के प्रधानमंत्री कंनेडियन सरकार 
के निमंत्रण पर कैनाडा गये । यत्न किया जा रहा है कि कनाडा 
में बसने के अभिलापी भारतीयों के लिए एक वापिक संख्या नियत 
करदी जाय । 


भारत ने फुलब्राइट ऐक्ट के अनुसार एक समझौते तर हस्ताक्षर 
किए है । यह ऐक्ट अमेरिका और भारत के पारस्परिक लाभ 
के लिए एक सांस्कृतिक और शिक्षण-संबंधी कार्य क्रम को पूरा करने 
और उसकी पूरति के लिए आर्थिक सहायता देन की व्यवस्था करता 
है। इस समझौते में ऐसी व्यवस्था है कि भारत में वची हुई 
अमेरिकन सम्पत्ति को बेच कर जो धन उपलब्ध होगा उसमें 
से ४ लाख डालर तक (रुपयों में) प्रतिवर्ष इस कार्य पर व्यय 
किये जा सकेंगे। भारत और अमेरिका मित्रता, व्यापार, और 
समुद्री यातायात पर सन्धि के लिए भी बातचीत हो रही है । 


दक्षिण श्रमेरिका 


ब्राजिल के भारतीय दूताव।स का व्यापारिक सैक्रेटरी पेरू, 
वेन्जुएला, कोलम्बिया, इक्वेडर, और फ्रेंच गायना में भारत के 
व्यापारिक हितों का ध्यान रखता है । 


अजेंटाइना के भारतीय दूत ने २३ जून १९४९ को अपने 


प्रमाण पत्र पेश कर दिए। दोनों देशों मे एक समझौते के अनुसार 
अजेंटाइना भारतीय जूट के बदले गेहूँ देगा । 


वोनस एयसे के वाणिज्य दूत के कार्यक्षेत्र में युरूगु0, पैरागुए, 
चोलीविया और चिल्ली भी सम्मिलित कर दिए गए हे । अक्तूबर 
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१९४९ में अर्जेटाइना का भारतीय दूत चिलल्‍ली का भी भारतीय 
दूत बना दिया गया । 


अफ्रीका 


भारत स्थित इथीयोपियन दूत कुछ समय तक नई दिल्‍ली में 
रहा था और भारतीय दूत कुछ समय हुआ अदीप्त-अवाबा 
जा चुका है । 


एक्सचेंज बेंक आफ इण्डिया लिमिटिड के फेल हो जाने के 
कारण ईस्ट अफ्रीका के बहुत से अफ्रीकन रुपया जमा कराने वालों 
का सर्वनाश हो गया। भारत सरकार ने खास तौर पर एक लाख 
रूपया इसलिए मंजूर किया कि पूर्वी अफ्रीका का भारतीय कमिश्नर 
अफ्रीकन पीड़ितों की और अधिकारी भारतीय रुपया जमा कराने 
वालों की क्षति पूति कर सकें । 


गत वर्ष दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की स्थिति और 
भी विग३ड गई । भारतीयों को यूरोपियनों से प्रथक करने की 
अपनी नीति के अनुसार दक्षिण अफ्रीकन यूनियन की सरकार 
टेलीफोन करने के स्थान , डशकघर, और रेलवे स्टशनों और हवाई 
क््ठों में प्रवेश के मांगे आदि यूरोवियनों और गैर-यू रोपियनों के 
लिए अलग अलग खोल रही है । फरवरी १९५० में संयुक्त 
शप्ट्रीय संघ के जनरल अमेम्बली के प्रस्तावानुसार भारत, पाकिस्तान 
और दक्षिण अक्लीका के प्रतिनिधियों ने केपटाउन में इस प्रयोजन 
में बातचीत की थ्री कि एक राउण्ड टेबुल कानफरेन्स करने के लिए 
परस्पर सम्मतन आधार निकाला जा सके । 
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१९४०९ में कुछ अफ्रीकन देशों के भारतीय, एशियन और 
अफ्रीकन विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने के लिए 
सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां देने की एक योजना आरंभ की गई । इस 
योजना का उद्देश्य सांस्कृतिक और मित्रतापूर्ण संबंध बढ़ाना हैँ । 
७० छात्रवृत्तियां मंजूर की गयीं थीं, परन्तु केवल ६० विद्यार्थी चुने 
जा सके और इनमें से केवल ४३ भी भारत पहुंचे 


श्रास्टेलिया और न्यूज़ीलेंड 


आस्ट्रेलिया और भारत में हवाई स्विसों के संबंध में एक 
समझौते पर अमरू जुछाई १९४९ से आरंभ हुआ । न्यूजीलेंड 
में लगभग १२०० भारतीय वसते हैं । उनमें अधिकतर किसान, 
दूकानदार और पेशेवर लोग है । उनको नागरिकता के समान 
अधिकार प्राप्त हे और उन्हें जाति या रंग के कारण किसी कठिनाई 
अथवा अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ता । 


फिजी सरकार की जमीन के बन्दोबस्त की नीति वहां रहने 
वाले भारतीय काइतकारों के हितों में वाथक है । इन कठिनाइयों 
की ओर भारत सरकार का ध्यान जा रहा है। भारत और फिजी 
के मार्ग पर अब जहाज 'सिरसा' चलने लगा है । इससे फिजी 


प्रवासी भारतीयों को यात्रा में स्थान आदि पाने की सुविधा पहले 
से अधिक हो जायेंगी । 


प्रकाशन-केन्द्र 


अभी तक अंकारा, बगदाद, जाकर्ता, वोनसएयसे, काहिरा. 
कनवेरा, ढाका, कराची, काबुल, लाहौर, लण्डन, नैरोबी,ओटावा 
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पैरिस, रंगून , सिंगापुर, तेहरान, टोकियो और वाशिंगटन, इन 
उन्नीस स्थानों पर भारत के प्रकाशन केन्द्र है । 


वैदेशिक-मंत्रालय संकेतों में अपने , विदेशस्थ मिशनों को 
जो समाचार भेजता है उनके द्वारा वे भारतीय परिस्थितियों से 
परिचित रहते हे ! य ब्राडकास्ट ओवरसीज कम्युनिकेशन सविस 
द्वारा किए जाते हे । मव्य-पूर्व दक्षिण पूर्वी एशिया और सुदूर 
पूर्व आदि विभिन्न प्रदेशों की विशेष आवश्यकताओं पर अधिका- 
धिक ध्यान दिया जा रहा हैं । और इन प्रदेशों को उपयुक्त 
सामग्री भेजी जा रही है । ये ब्राडकास्ट प्रतिदिन. दो बार किए 
जाते हैं ओर इन्हें विदेशस्थ १९ मिशन सुनते हैं। जो मिशन इन 
ब्राइकास्टों को नहीं सुन सकते उनको इनकी प्रतियां वाय-मार्ग 
से भेज दी जाती हे । 


इसके अतिरिक्त भारतीय मिशणनों द्वारा विदेशों में भारत को 
प्रद्गित करने के छिए पुस्तक-पुस्तिकाएं पत्र-पत्रिकाएं और उचित 
फिल्‍्मे भी भेजी जाती है । कुछ मिश्नों में भारत संबंधी पुस्तकों 
के पुस्तकालय भी खोले गये है 


नई दिल्ली में एक इण्डियन कीन्सिल आफ कल्चरल रिलेश्वन्स 
(सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय कॉसिल) स्थापित की गई हू 
और इसकी शासाएं भारत और मध्य पूर्व के देशों में सांस्कृतिक 
संबंधों का बढ़ाने के द्ि। मिश्र, टर्को और ईरान में भी 
सोली गर है । 


नई दिल्‍ली में स्थापित गशियन टििशन्स और्गनाठजेशणन 
(एसियायी संबंधों के संगद्न) का प्रयोजन यह है कि एशिया के 


श्र 


देश सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनंतिक उन्नति के लिए एक दूसरे 
के सम्पर्क में आ सकें। भारत सरकार ने १९४९-५० में इस संघ 
के कार्यो के लिए १५००० रुपया दिए । 


इसके अतिरिक्त विदेशों में जाने वाले भारतीय नतेकी और 
कलाकारों को सव प्रकार की सहायता दी गई । 


श्रन्तर्राष्ट्रीय सभा सम्मेलन 


अपनी भौगोलिक स्थिति और हैसियत तथा अन्तर्राप्ट्रीय 
सहयोग में अपनी रुचि के कारण भारत को अनेक अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों 
में भाग लेना पड़ता है। इस वर्ष उसके प्रतिनिधियों ने १६ 
अन्तर्राष्ट्रीय कानफरेन्सों में योग दिया । 


भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्रिय संघ की जनरल 
असेम्बली के विचार विमशे में पर्याप्त भाग लिया। भारत ने 
भूतपूर्व इटालियन उपनिवेशों का भविष्य निर्मित करने में असेम्बली 
मे जो भाग लिया उसका विशेष रूप से निदेश किया जा सकता 
है। भारत द्वारा उपस्थित किये गए प्रायः सब सुझाव इस विपय 
में स्वीकार कर लिये गये और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संविधान 
का जो मशविदा बना कर प्रस्तुत किया था वह असेम्वली द्वारा 
स्वीकृत प्रस्ताव का अंग बना लिया गया । अ-्स्वतंत्र प्रदेशों 
और ट्रस्टीशिप से संबद्ध प्रइनों को हल करने में भारत ने जो सहा- 
यता की उसकी दूर दूर तक प्रशंसा हुई । 


पहली जनवरी १९५० से भारत दो वर्ष के लिए सुरक्षा- 
परिषद का सदस्य वन गया और तीन वष' के लिए उस विशेष 
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कमेटी का भी सदस्य हो गया जो कि अ-स्वतंत्र प्रदेशों के संबंध में 
ज्ञातव्य विषयों पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई है । 


जनवरी १९४९ से भारत ३ वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की 
आर्थिक व सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया । फरवरी 
१९५० में कौंसिल के दसवें अधिवेशन में श्री राम स्वामी मुदालियर 
उसके उपाध्यक्ष चुने ग०0। निरन्तर प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप 
भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्रीय संघ के सैक्रेटरियट में पहले से 
अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सफलता हुई है । 
हाल में श्रम-मंत्रालय के सैक्रेटरी श्री एस० लाल एसिस्टैण्ट सेकेटरी 
जनरलों के ८ पदों में से एक पर नियुक्त किए गए थे । 


> कक न 


आर्थिक पुनंजीवन 


नवम्बर १९४९ में जअर्थ-मंत्राल॒य को पुनर्गंठित किया गया । 
इसके दो भाग है , एक आय और व्यय के नियंत्रण के लिए और 
दूसरा आर्थिक मामलों.के लिए । 


जनवरी १९५० के अन्त तक इनकम टंक्‍्स जांच कमीशन 
मामलों का फँसलछा कर चुका था। ३ करोड़ ३१ छाख रुपये की 
छिपी हुई आमदनियों का पता लगा । अनुमान है कि इस पर 
२ करोड़ २५ लाख रुपये का टंकक्‍्स लग सकता है । 


१ अप्रेल १९५० को ३ लाख ४१ हजार इनकम टेक्स के मामले 
बिना फैसले के पड़े थ । इन मामलों को जल्दी तय का काम 
हाथ में लिया गया । दिसम्बर १९४०९ के अन्त तक १ छाख ७५ 
हजार मामलों को तय किया जा चुका था । 


७ 


१९४९ में सबसे अधिक महत्व पूर्ण कानून टैक्सेशन छौज 
(एक्सटेन्शन टु मज्ड स्टेट्स एण्ड एमेंडमेंट एक्ट) टैक्स के कानूनों 
को विलीन रियासतों पर छागू करने वाला एक्ट (१९४९) 
पास किया गया । यह एक विस्तृत कानून है जो कि आवश्यक 
सुधारों के साथ संबद्ध भारतीय कानूनों को विलीन की हुई रियासतें 
पर छागू करता है।यह इनकम टंक्‍्स जांच कमीशन को अधिकार 
देतः है कि वह दीच वीच में सरकार को अपनी रिपोर्ट दे सकें। 
बेंकों कम्पनियों और व्यक्तियों को आदेश दे सके कि उनको यदि 
कोई ऐसी जानकारी हो जो कमीशन के काम में सहायक हो सकती 
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है तो वे उसे कमीशन के सामने पेश करें ; और सरकारी अधिकारियों 
को बही-खातों पर कब्जा करने तथा सामान की सूचियां आदि 
बनाने की आज्ञा दे सके और उन्हें मुकदमे की कारंवाइयों से 
बरी कर सके । 


घिलीन रियासतों को आय 


ब् 


सेन्ट्रल रेवन्यू बोर्ड ने अधिकतर विडीन की हुई रियासतों 
के सैन्ट्रल रेवन्यू से संबद्ध मामलों का प्रशासन अपने हाथों में छे लिया 
है। महकमा अफीम भी इनमें शामिल है । जो रियासतें अब तक 
प्रथक है उनका भी आर्थिक प्रणासन केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया है । 


हीराकुड योजना 


हीराकुठ योजना का आधिक नियंत्रण अपने हाथ में छेने के 
लिए एक पृथक संगठन बनाया गया । इसका संचालन एक आर्थिक 
सलाहकार और एक चीफ एकाउन्ट्स आफिसर करने है । उनका 
मुस्य बायलिय सम्बलपुल में हे । 


नये फरेन्सी नोट ओर सिम्के 


२६ जनवरी १०९०० से £ झपये के और रिजये बैक आफ 
इण्टिया के २, ४, १०, और १०० स्पय के नये मरेन्‍्सी नोट 
जाये किए गए । इन सोटों की सये डिजायन की मुस्य विशेषता 
बट # कि हनसमें राजा के सिर की जगह अथाह्ू स्तंभ छात्रा गया ई । 


सये रवयों, अटनियां और नवन्नियों पर एक ओर अशोक स्तन का 


समिह-धीय सडगा और दुसरी ओर अन्न को बाडियां । दुअनी 
द्यकी भर अधमे पर कद का बुधन सटिया और एक पैसे 


)! 
घह दाम या छाया । 
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पुनर्वाँस ओर ओद्योगिक राजस्व : 


पुनर्वास राजस्व विभाग की शाखाएं कलकत्ता और बम्बई में 
है । एक उपशाखा लखनऊ में भी है। जून १९४९ में 
एक उपशाखा नागपुर में भी खोली गई । विस्थापित व्यक्तियों 
की सुविधा के लिए शिमला की शाखा को करनाल लाया गया । 
इस संबंध में अधिक विवरण पुनर्वास के अध्याय मे मिल सकेगा । 


औद्योगिक राजस्व नियम (इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कार्पोरेशन ) 
ने ४ करोड़ ६७ लाख रुपये के ऋण स्वीकार किए | इसने ४ 
करोड़ ८० लाख रुपये के पौंड जारी किए । रिजर्व बेंक आफ 
इण्डिया एक्ट में सुधार करके इन्डसट्रियछ फाइनेंस कारपोरेशन को 
अधिकार दिया गया कि वह अपने बाँड और डिवैन्चर जारी करे 
और उनकी व्यवस्था का काम रिजव बेंक से करवा 
सकता है । 

बेकिंग 

वेकिंग पर एक अन्तर औपनिवेशिक सम्मेलन लाहौर में अप्रेल 
१९४९ में हुआ था । इसके निर्णयों की दोनों सरकारों ने स्वीकार 
कर लिया। ये निर्णय पूर्वी और पश्चिमी पंजाब की व्यापारिक 
बेकों और सहकारी संस्थाओं के विषय में थे। आशा है कि इस 
समझौते से बेंकी के हिसाव वदलने में , लेखों और बचे हुए पावनों 


को हटाने में और सहकारी संस्थाओं का देना-लेना तय करने में 
सहायता मिलेगी । 


पश्चिमी बंगाल मे कुछ बैंकों के फेल हो जाने के कारण उस 
राज्य की सरकार ने एक कमेटी इन वकों के शीघु ऋण, निस्तारण 
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के लिए प्रभावशाली उपाय सुझाने के लिए नियत की थी। इस 
कमेटी की सिफारिशों की परीक्षा के पश्चात इस प्रयोजन से 
आवश्यक कानून वनान का निश्चय किया गया और क्योंकि यह 
मामला अत्यावश्यक था इसलिए सितम्बर १९४९ में बेकिंग 
कम्पनीज़ अमेंडमेंट आर्डिनेंस जारी किया गया । 


भारत सरकार ने एक ग्राम वेंकिग जांच समिति ( रूरल 
वें किग इनक्वायरी कमेटी ) देहातों में वेंकिंग की सुविधाओं पर 
विचार करने के लिए विठाई है । इस कमेटी की रिपोर्ट शीघु ही 
मिलने की आशा है । 


गत वर्ष आन्तरिक राजस्व विभाग के पास ७८ करोड़ ५० छाख 
मपये की नयी पूंजी जारी करने के लिए ३८७ प्रार्यना पत्र आये। 
१०४८ में १ अरब ६७ करोड़ रपये के छिए ४८२ प्रार्थना पत्र 
आए थे । गत वर्ष आए हुए प्रार्थना पत्रों में से २२७ प्रार्थना पत्र 
ओद्योगिक कम्मनियों के थे और उन्होंने ४७ करोड़ ७० छाख 
म्पये की पूजी जारी करने की प्रार्थना की थी। कौद्योगिक 
कम्पनियों ने १६० प्रार्थना पत्र ३० कराट़ू ८० छा रुपये की 
पृजी जारी करने के व्िए दिए थे। 

मंत्रि-मण्टडल फी श्रायिक फर्मेटी 

मब्प्रिमेट्ल की आशिक कमेटी का कायलिय इस समय अबं- 
विनाय में रथावित है । एक नेशनल इनकम बूलिद की स्थापना 
गयी गई 2 । प्रो6 महलानोबीस के सभापतनित्व में विशेषज्ञों की 

गमेदी ई साट्रीय आय की जाच कर रही है । 
2“ 4९ में पीमनवेनव (शाट्रमंडल) अ्मंतियाँ की एफ 


कक) कक! न न्‍- 
74 इसमें पाइइललायले की अदायगी और 


१४१ 


स्टूलिंग की अन्य मुद्राओं में परिवतेन के संबंध मे एक नया समझौता 
हो गया था। भारत-पाक अदायगी के समझौते को कुछ परिवतेनों 
के साथ जारी रखने का निश्चय किया गया । 


इन्टरनशनल फंड और बंक 


इन्टरन शनल मौनिटरी फंड (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि) और 
इन्टरन॑शनल बैंक के गवरनंरों की वापिक बवेठक वाशिगटन 
में सितम्बर १९४९ में हुई थी और उसमें भारतीय प्रतिनिधि को 
आगामी वर्ष के लिए चेयरमेन चुना गया । 


रुपये का अवमूल्यन 


पाउण्ड-स्टलिंग के अवमृल्यन के साथ ही भारतीय रुपये का 
भी उसी अनुपात में अवमूल्यन किया गया और रूपये का एक्सचेंज 
रेट (विनिमय-दर) यथायूर्व रखा गया । पाकिस्तान ने अपने 
रुपय का अवमृूल्यन न करने का निश्चय किया, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि दोनों देशों में व्यापार और लेन देन प्राय: बन्द हो गया। 


इन्टरने शनल बेंक के साथ वातचीत करके साढ़े तीन करोड़ 
डालर और एक करोड़ डालर के दो ऋण क्रमशः भारतीय रेलों के 
विकास और भूमि के पुनरुद्धार के लिए लिये गये । एक तीसरा 
ऋण ढाई करोड़ डालर का वोकारो थमंल प्रोजेक्ट के लिए 
लिया गया । 


... इस वर्ष के आरंभ में ब्रिटेन का एक प्रतिनिधि मंडल नई दिल्‍ली 
आया । उसके साथ दुर्लभ पदार्थों, खाद्य और कच्चें माल की 
सप्लाई के संबंध में अनेक प्रश्नों पर विचार किया गया। 


कस्टम तटकर और एक्साइज् 


इस समय कस्टम हाउस मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और कोचीन 
में हें | मद्रास, वम्बई, दिल्‍ली, इलाहाबाद, कलकत्ता और शिलांग 
में केन्द्रिक एक्साइज एकत्र करने वाले कार्यालय हूँ | कस्टम-विभाग 
और केन्द्रिक एक्साइज विभाग में छगभग २२,००० कर्मचारी काम 
करते है । इनमें से ३०० ग्रेज्यूएट आफिसर है। कमंचारियों की 
संख्या बढ़ ने के कारण पुरानी भारतीय राज्यों में मिल जाना 
अथवा उनका थासन केन्द्र हाथ में आ जाना और पांडचेरी-कराईकाल 
की सीमा पर निरीक्षण को अधिक तीद्षण कर देना आदि हे । 
जो स्थासतें अब तक प्रथक हे उनके भी कस्टम और एक्साइज 
का घासन केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया है । 


भारतीय ग्यिासतों को शामिल कर लेने से अनेक नयी समस्याये 
सट्ी हो गए है। श्समें से अधिकतर का संबंध फीलट चार्जेज' का 
अधिक तकसंगलत आधाद पर संगठन करने, रियासतों के कमे- 
आारियों को रापा छिने , नये 2छाकों में आय के सूत्रों का बिकास करने 


ल बढ 


और देश में क्षान्तरिर कस्टम स्ययस्थार्ओ को अधिक लस्कन्संगत 


इगाम टेयस विभाग के सर्मचारियों की मंजरणदा संस्या १० 
परमिम्नग, ८६ अमभिस्टेट कामप्नर और ८११ 7 रग्स टैक्‍्स-आफि- 
सर 2 |।. सैह्रय वो: वाफ रेबस्यू समेसारियों की संस्या बहाने 
धर विचार वर डा 7, पयोहि रियासाा को झामिल करते 


श्र 
अफीम 


अफीम की खेती की प्रधान पट्टियां तीन है । गाजीपुर एजेन्सी, 
राजस्थान मध्यमारत और हिमाचल प्रदेश । इनमें से केवल 
गाजीपुर एजन्सी पहले भारत सरकार के आधीन थी । रियास्तों 
का आर्थिक एकीकरण हो जाने के पश्चात राजस्वान-मध्यभारत 
और हिमाचल प्रदेश में भी अफीम की खेती और तैयारी वा नियंत्रण 
केन्द्रिक सरकार के हाथ में आ जायगा । गाजीपुर और नीमच के 
कारखानों में लगभग २२० टन अफीम तैयार होती है । इसमें 
से लगभग ३५ टन ब्रिट्रेन चली जाती थी। भारत सरकार 
चिकित्सक और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए दुलंभ मुद्रा के देशों 
को भी अफीम भेजने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है । 


छापेखानें और टकसालें 


सरकार के करेन्सी नोट और स्टाम्प छापने के छापेखाने और 
केन्द्रिक स्टाम्प स्टोर नासिक रोड में है । वे भारत सरकार और 
रिजव॑ वेंक के नोट, डाक विभाग के और दूसरे स्टाम्प, दियासलाइयों 
आदि पर छगाने के लिए एक्साइज की पट्टियां (वैंड-रोल) और 
पेट्रोल के कूपन छापते हैं। टक्सालों के समान ये छापेखाने विदेशी 
सरकारों का भी ऐसा काम हाथ में ले लेते है जिसकी भारत सरकार 
इजाजत दे देती है । हाल में फोटोग्रैव्यूअर विधि से छापने की 
तयी मक्षीनों-का भी आर्डर दिया गया हैं । इस विधि से डाक के 
टिकट अधिक आकर्षक छप सकेंगे । उनका रंग और उसके डिजा- 
यत्तों का उभार अधिक. आकर्षक होगा.। इन छापाखानों के 


तीन कर्मचारी इस विधि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन 
गए हुए है । 


श्ड४ड 


अलीपुर में एक आधुनिक टकसाल बनाई जा रही है । उस 
पर लगभग दो करोड़ स्पए व्यय आएगा । 


अब तक सरकारी टक्सालों के कर्मचारी अस्थायी रहे हे । 
अब दोनों सरकारी टक्‍्सानं में से प्रत्येक के लिए एक एक हजार 
का स्थायी कैडर' बनाया गया है । सारे संघ का आधिक 
एकीकरण हो जाने के कारण हेंदराबाद की टक्‍्सारू को भी 
केन्द्रिक सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है । 


राष्ट्रीय बचत 


शिमला में राष्ट्रीय बचत के संगठन का एक केन्द्रिक का्यलिय 


है । शाज्यों के कार्या ठय राज्यों की सरकारों के नियंत्रण में चलते है । 
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करेगा । तब इन व्ययों को अधिक भलीभांति पुनर्गठित किया 
जा सकेगा । मई १९५० में डा० जान मथाई ने वित्त-मंत्री के 
पद से त्याग पत्र दे दिया। उनके स्थान पर श्रीयुत चिन्तार्माण 
द्वारिकादास देशमुख वित्तमंत्री नियूक्त हुए । उन्होंने यह पद 
जून १९५० के आरंभ में ग्रहण किया । 


>> »+0७०-- 


स्वास्थ्य और सुख 


डाव्टरों की अखिल भारतीय संस्था (आल इण्डिया मेडिकल 
हन्स्टीट्यूट) बनाने की योजना पूरी न हो सकने के कारण वर्तमान 
संस्थाओं का ही दर्जा ऊंचा कर देने का निम्नय किया गया है । 
शुस काम के लिए एक छोटी कमेटी नियुक्त की गई थी । उसने 
विविध संस्थाओं का दर्जा ऊंचा करके उन्हें तीन श्रेणियां में बांट 
देने की सिफारिय की है । इनमें प्रथम श्रेणी की संस्थाओं का 
दर्जा तो तुरंत ऊंचा कर दिया जायगा और थेप का कुछ जांच 
कद छेने के पश्चात्‌ । तदनुसार १९४१-५० में बम्बई के टाटा 
मंमोरियद हर्पलाल को केन्‍्सर रोग के विषय में सोज और 
प्ध्यावन के सेस्द्र के रूप में मिकसित करने के छिए ३ छागा रुपये 


दि। गा! । और १ छारा अ्यय देहली यूनिवर्सिटी की द्षय-रोग 


गंरथा (ट्यूब लामिस इ्स्‍टोयूट) का हॉस्टल बनाने के लिए 
। 


दिए गए 


,५ ०-७१ में बम्बा के टाटा मेमोरियल हरपताछ 


ओर $ अन्य सथाओं या द्णण ऊसा सारने के लिए पोने सात छारा 
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कोप ने १९४९ में भारत को उच्च चिकित्सा और संबद्ध विपयों की 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए ३५ छात्रवृत्तियां दीं। केन्द्रिक चुनाव 
संस्था ने जिन विद्यार्थियों को इस शिक्षण के लिए चुना था वे विदेश 
जा चुके हे । १९५० में जो ३० छात्रवृत्तियां दी जायंगी उनके 
(लिए उम्मीदवारों से बातचीत की जा चुकी है । अन्तिम चुनाव 
शीघ्र ही कर लिया जायगा । 


लेडी हार्डिन्ज भेडिकल कालेज और हास्पिटल 


केन्द्रिक सरकार ने लेडी हाडिज मैडिकल कालिज और 
हस्पताल को अपने हाथ में छेने का निर्चय कर लिया है । अभी 
तक इस कालिज में केवल स्त्रियां पढ़ती थीं । 


इस संस्था की प्रबंध संस्था (गवरनिंग वाडी ) हारा नियुक्त एक 
कमेटी ने संस्था के सुधार के लिए कुछ सिफारिश की हैं। तदनूसार 
१९५०-५१ में वजट में १६ लाख २५ हजार रुपये की राशि रखी 
गई है । 


देहली यूनिवर्सिटी ने क्षय (तयेदिक) के लिए एक पाठ्यक्रम 
(डिप्लोमा कोस ) आरंभ किया है । क्षयरोग संस्था की स्थापना 
के लिए प्रारंभिक धत राशि स्वीकृत की जा चुकी है । इस संस्था 
के भवन की आधार शिला ६ अप्रेल १९४९ को सरदार वल्लभ 
भाई पटेल द्वारा रखी जा चुकी है । 


है मलेरिया इन्स्टीट्यूट 


” रानीगंज और ज्ञरिया की कोयला खातों के क्षेत्र में मलेरिया 
निवारक कार्यो को अधिक उत्तेजन देने के लिए एक योजना स्वीकृत 
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हो चुकी है । इस प्रयोजन के लिए कोयला खान कल्याण कोष 
(कोल माइन्स वेलफेयर फंड) ने यह मान छिया है कि १९४९-५० 
में तीन लाख रुपये का जो अतिरिक्त व्यय हुआ था उसे वह उठा लेगा। 


सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई की संस्था 


हमारे देश में भोजन विशेषज्ञों की बहुत न्‍्यूनता है । इस 
न्‍्यूनता को दूर करने के लिए साव॑जनिक स्वास्थ्य और सफाई की 
अखिल भारतीय संस्था (आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ हाइजिन एंड 
पब्लिक हैल्थ ) में कलकत्ता मैडिकल कौलिज हास्पिटल के सहयोग से 
भोजन-शास्त्र के शिक्षण का एक विशेष पाठ्य-क्रम आरंभ किया 
गया है । कलकत्ता यूनिवर्सिटी भोजन-शास्त्र के शिक्षण का 
प्रमाण-पत्र देगी । 


सिलवर जुबली दयूबरकुछोसिस हास्पिदल 


अभी तक दिल्‍ली के सिलवर जुबली ट्यूबरकुलोसिस हास्पिटल 
में केवल १३४ रोगियों के रखने की व्यवस्था है । इनमें से ९४ 
की व्यवस्था स्थायी और ४० की अस्थाई है । इसका फल यह 
होता है कि रोगियों को हास्पिटल में प्रवेश पाने के लिए महीनों तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ती हू । झरणाथियों की भीड़ के कारण यह 
स्थिति और भी विगड़ गई है । अब इस हस्पताल में ९६ रोगी 
और रखने की व्यवस्था करने का विचार हूं ।: 


सिन्‍्कोना की खेती 


१५४२-४३ में केन्द्रिक सरकार ने मद्रास और पश्चिमी वंगारू 
में स्वल्प काल में फसल ले लेने की रूसी विधि से सिन्‍्कोना (कुनीन 
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का पेड) की खेती की एक योजना आरंभ की थी । मद्रास और 
पश्चिमी बंगाल में ऋमशः ३,१८६ और ९६१ एकड़ों में खेती की 
गई थी । वंगाल की खेती तो समाप्त करदी गई ४ परन्तु 
मद्रास की खेती के लिए केन्द्रिक सरकार का उत्तरदायित्व १९५२- 
५३ तक जारी रहने कीं संभावना है । इस योजना पर अभी तक 
लगभग ६८ लाख रुपया व्यय हो चुका है। मितब्यय के विचार से 
मद्रास सरकार से प्रार्भना की गई हे कि वह मद्रास की खेती को 


केन्द्रिक सरकार द्वारा किया गया अब तक का व्यय चुका कर अपने 
हाथ में ले कहे । 


मकानों का कारखाना 


१९४८ में बने बनाए मकानों का कारखाना अपने देश में 
खोलने की जो योजना वनाई गई थी उस पर १९४९ में अमल किया 
गया । कारखाने का निर्माण मई १९४९ में आरंभ हुआ था । 
कारखाने की इमारत का १ लाख वर्गफुट से अधिक भूमि पर बनाई 
गई है और १६ राख रुपये से अधिक मूल्य की मशीनें मंगाकर रूगाई 
जा चुकी हे। नमूने के कुछ तख्ते वना कर देखे जा चुके हे । 
मकानों का और कारखानों का नक्शा इंगलेड में तैयार किया गया था। 


एक कमेटी बनाई गई है जिसके सदस्य स्वास्थ्य मंत्रालय का 
सेक्रेटरी और वित्त, श्रम, उद्योग तथा रसद और निर्माण तथा खान 
मंत्रालयों के प्रतिनिधि है । इस कमेटी का सेक्रटरी डायरेक्टर 
आफ हाउसिग हूँ । अब तक देहली की निवास-विस्तार योजनाओं 
में ४००० स्थान निवास के लिए तैयार हो चुके हे और 
११,००० निकट भविष्य में ही तैयार हो जाने की आशा है । 
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सकानों का लियसित निर्माण अगस्त १९५० के अच्त से 
आरंभ हो जाने की आशा है । 


ओषध नियंत्रण 


यद्यपि राज्यों में औषधियों के निर्माण, वितरण और विक्रय 
पर नियंत्रण रखना राज्यों की सरकारों का काम है । परन्तु भारत 
में विदेशों से मंगाई हुई औषधों के स्टेडड पर और केच््र द्वारा साशित 
प्रदेशों में औषधियों के निर्माण, वितरण और विक्रय पर नियंत्रण 
रखने का उत्तरदायित्व केन्द्रिक सरकार का है। १९४० के ड्ुग्स 
एक्ट में दवाइयों और औषधियों के अनष्टि विज्ञापन को रोकने 
के लिए कोई कानून नहीं है । अब ड्रग्स एक्ट के मातहत नियुक्त 
ड्रग्स टै क्तिकल बोर्ड ने इस विषय पर एक बिल तैयार किया है । 
इस पर विचार किया जा रहा है । 


औषधियों की केच्द्रिक प्रयोग शाला (सैन्दृल ड्रग्स लेबोरेटरी ) 
के कर्मचारियों की संख्या हाल मे बढ़ा दी गई हूँ । जिससे कि वे 
अपने कर्तव्यों का पान अधिक भी प्रकार कर सकें । 


आषध-भंडारों के डिपो और कारखाने 


इस समय मद्रास, वम्बई और कलकत्ता से औषधियों के तीन 
बड़े डिपो है । इनमें प्रथम दो के साथ कारखाने भी है। इनके 
अतिरिक्त करनाल, रायपुर और नई दिल्ली में तीन अस्थायी डिपो 
हैं । करनाल का डिपो स्थायी आधार पर बढ़ाया जा रहा है 
जिससे कि वह उन अस्पतालों और औपधघालों की आवश्यकता पूरी 
कर सके जिनकी आवश्यकताएं पहले छाहौर के औपघ भंडार के 
डिपो से पूरी की जाया करती थी । 


श्ए१्‌ 
चिकित्सा का स्नातकोत्तर शिक्षण 


अन्तविश्व विद्यालय वोर्ड की सिफारिश पर चिकित्सा के 
स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए एक अखिल-भारतीय कौंसिल का 
संगठन किया गया है । यह कौंसिल यूनिवर्सिटियों में चिकित्सा के 
स्नातकोत्तर शिक्षेण के मानदंड नियत करेगी और ऐसी सिफारिशों 
करेगी जिससे कि देश भर में मानदंडो की समानता और 
एकता रहे । 


स्वदेशी चिकित्सा-पद्धतियां 


स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के विकास और नियंत्रण के 
लिये आवश्यक उपायों की सिफारिश करने के निमित्त जो कमेटी 
नियुक्त की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट फरवरी १९५० में दे 
दी। इस रिपोर्ट पर राज्यों की सरकारों के विचार जाने जां 
रहे हे, और अनुसंधान तथा वैज्ञानिक विकास के लिए आवश्यक 
सुविधाओं पर विचार करने के लिए आयुर्वेदिक, यूनानी, प्राकृतिक 
गौर वायोलौजिकल चिकित्सा-पद्धतियों के प्रतिनिधियों की एक 


कमेटी विठाई गई है । इसकी रिपोर्ट ज्ीज्र ही मिल जाने की 
आशा हू । | 


स्थानीय स्वास्थ्य-रक्षा कमेटी 


स्थानीय स्वास्थ्य रक्षा कमेटी, होमोपेथिक जाँच कमेटी-और 
कुष्ट रोग की रिपोर्ट मिल चुकी.हे और पंजाब सरकार उन पर 
विचार कर रही है । स्थानीय राजस्व की जांच कमेटी (लोकल 
फाइनन्स इन्कवायरी कमेटी) अपनी रिपोर्ट प्रगयः पूरी कर चुकी 
है और उसने बहुत सी साक्ष्य का संग्रह किया है । 


१५२ 
दिल्‍ली और अजमेर में चिकित्सा की सुविधाएं 


राजघानी में चिकित्सा को सुविधाओं की उन्नत करने के लिए 
अस्पतालों का पुनर्गंठडन किया गया था और उनके कर्मचारियों 
की संख्या बढ़ा दी गई है । अस्पतालों के बाहरी रोगी विभाग 
सुधार कर अधिक बड़े कर दिए गए हैं। अरविन अस्पताल में रह 
कर इलाज कराने वाले रोगियों के लिए ४८ स्थानों की अतिरिक्त 
व्यवस्था करने का निश्चय किया गया है । अरविन अस्पताल में 
नसेज होम बनाने की भी योजना स्वीकृत हो चुकी हैं । 


इस व से विक्टोरिया जनाना अस्पताल को दिल्‍ली सरकार 
अपने हाथ में ले लेगी । 


दिल्‍ली में छृत-छात रोगों की चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था 
करने के लिए यह निश्चय किया गया है कि किग्सवे में एक अस्पताल 
छूत-छात रोगों के चिकित्सा के लिए बनाया जाय और उसमें १०० 
रोगियों के रहने का प्रबंध किया जाय । 


सरकार दिल्‍ली में ग्रामों में भी स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का निवपचय 
कर चुकी है और तदनुसार नजफगढ़ में एक प्रारंभिक स्वास्थ्य- 
केन्द्र का निर्माण आरंभ हो चुका है । इस केन्द्र को देश के अन्य 
भागों के लिए एक आदशे केन्द्र की भांति चलाने का विचार है । 
तजफगढ़ की वर्तमान हेल्‍थ यूनिट को बढ़ा दिया गया हूँ । 
जिससे कि यह मातृ-कल्याण तथा वार सहायता के लिए विश्व 
स्वास्थ्य संघ के एक दल के समानान्तर काये कर सके । 


अजमेर के विक्टोरिया अस्पताल में एक क्षय-परीक्षा-केन्द्र 
खोलने का निमरचय किय़ा गया है । यह क़ेनद्र एक मिश्ञन हारा 
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संचालित मदार यूनियन सैनिटोरियम के सहयोग से काम करेगा 
और स्थानीय सरकार जिन गरीब रोगियों को भेजेगी उनके लिए 
इसमें ३२ स्थान सुरक्षित कर दिए गए हैं । इस प्रयोजन के लिए 
प्रतिवर्ष ४८ हजार रुपये की सहायता दिया करेगी । रोगियों 
को चिकित्सा और भोजन व्यवस्था मुफ्त की जाया करेगी । 


भिनाय और सरधना, अजमेर के दो गांओों, में एक प्रारंभिक 
स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है । 


अब तक ग्रामों के वतंमान औषधालय कोष से चलाए जाते 
थे बह प्रायः समाप्त हो चुका है। इसलिए सरकार ने निश्चय किया 
है कि वह इन औपधालयों को अपने हाथ में ले ले और इनमें अति- 
रिक्त कर्मचारियों की नियुवित करदे । 


केकड़ी में एक चलता-फिरता औपधालय (डिस्पेन्सरी) रखा 
जायगा जो आस-पास के स्थानों की चिकित्सा सहायता पहुँचायगा । 
आवश्यक साधनों से युक्त एक लौरी खरीद ली गई हू और इस 
प्रयोजन के लिए आवश्यक कर्मचारी भी रख लिए गए हे। 


विद्वव स्वास्थ्य संघ 
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सन्‌ १९४९ में “विश्व स्वास्थ्य संघ” ने भारत को मलेरिया, 
तपेदिक, यौन रोगों और मातृ-कल्याण तथा वालू-स्वास्थ्य के 
क्षेत्रों में सलाह और प्रदर्शन की सेवाएं अपित की थीं । 
छत सहायता से मलेरिया का नियंत्रण करने के लिए 
चार दल मैसूर के मालनाड में, मलावार के एर्नाड- में उत्तर की 
तराई में और उड़ीसा की जयपुर पहाड़ियों में काम कर रहे है । 
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इनमें से प्रत्येक दल में एक नेता और एक नर्स रहती है। ये चारों 
ही स्थान खेती के विकास की द्रष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हे। 
ये चारों दल और भी एक वर्ष तक काम करेंगे और इनका कार्य- 
क्षेत्र दुगता कर दिया जायगा । विदव स्वास्थ्य संध का एक यौन- 
रोग निवारक दल १९४९ से हिमाचल प्रदेश में गुप्त रोगों के 
निवारण की नवीन विधियों का प्रदर्शव कर रहा है । इसमें 
एक नेता, एक सीरम का विशेषज्ञ और एक पब्लिक हेल्‍थ नस है । 
विश्व स्वास्थ्य संघ का एक मातु कल्याण और बालू स्वास्थ्य-दल 
१९५० के आरम्भ से देहली के समीप नजफगढ़ में काम कर रहा 
है। इसमें एक बाल-पालन-विश्येषज्ञ और एक नस है । 


इस बर्ष के आरभ में विद्व स्वास्थ्य संघ का मेरु-दंड के 
पक्षाघात के विशेषज्ञों का एक दल भारत आया था जिसमें एक 
डाक्टर, एक दैहिक चिकित्सक और एक नर्स हें। सम्बद्ध 
राज्यों की सरकारों ने इस दल के साथ काम करने के लिए भारतीय 
व्यक्तियों का एक समानान्तर दल संगठित कर लिया है जिससे 
कि वह अन्तर्राष्ट्रीय दल के लौट जाने पर उसका स्थान छे सके | 


१९५० के कार्यक्रम में भारत ने विश्व स्वास्थ्य संघ से हँजे 
और प्लेग के निवारण में सहायता मांगी है । इसके अतिरिक्त 
मलेरिया, तपेदिक और गुप्त रोगों आदि के लिए अतिरिक्त दल 
मांगे गए है 


मई १९५० में जो विश्व स्वास्थ्य परियद (असेम्बली) जिनेयां 
में हुई थी उसमें राजकुमारी अमृतकौर को संघ की अध्यंक्षा 
निर्वाचित किया गया था । 
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श्रन्तर्राष्ट्रीय वाल-रक्षा कोष 


इस कोप (फंड) ने १९४९ में कुछ स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए 
साढ़े सात लाख डालर नियत किए थे। यह फंड (कोप) यंत्रों 
और सामान की सहायता देता है । इस राशि में से ४ लाख ४३ 
हजार डालर का उपयोग नई दिल्‍ली, पटना और त्रिवेन्दम में तीन 
क्षय-निवारक केन्द्र खोलने के लिए किया जा रहा है । इस फंड का 
उपयोग विदेशों में छात्रव॒तियों, स्वास्थ्य प्रचार के सामान की 
खरीद, खाद्य-क्रम और एरनाड के मलेरिया दल के लिए उपकरण 
खरीदने में भी किया गया है। इस फंड ने नियमित सहायता के 
अतिरिक्त तीन मलेरिया दलों के लिए रूगभग डेढ़ लाख डालर 
का सामान भी दिया है । 


भारत सरकार ने इस फंड से ७ राख ७० हजार डारूर की 
सहायता और भी मांगी है, जिसका उपयोग वह दिल्‍ली में मातृ 
कल्याण और वाल स्वास्थ्य, मद्रास, वम्बई और दिल्‍ली में 
'पोलियोमाइलिटिस' के नियंत्रण, दिल्‍ली से बाहर मातृ-कल्याण 
और वाल स्वास्थ्य की सेवाओं में सुधार, यौन रोगों के नियंत्रण, 
तपेदिक की स्वातकोत्तर शिक्षा और चीड़ फाड़ (शल्य चिकित्सा ) 
ओर साधारण छात्रवृत्तियों के कामों में करना चाहती है । कल- 
कत्ता के आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ हाईजीन एंड पब्लिक हेल्‍थ 
में एक शिशु पालन शिक्षण केन्द्र खोलने की योजना भी तैयार करके 
पेश की गई है । यह दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के लिए प्रशिक्षण 
केन्द्र का काम देगा और इस पर संयुक्त राष्ट्रीय संघ के बालकों के 


अन्तर्राष्ट्रीय एमजेन्सी. फंड को ९ लाख ३० हजार डालर का व्यय 
पड़ेगा। 


नियति बढ़ाने की आवश्यकता 


वाणिज्य-मंत्रालय भारत के वैदेशिक व्यापार को बढ़ाने के लिए 
प्रवल प्रयत्त करता रहा । भारत के वैदेशिक व्यापार में संतुलन 
बहुत प्रतिकूल होने के कारण निर्यात व्यापार के नियंत्रण की अपेक्षा 
निर्यात बढ़ाने पर अधिक बहू देने की आवश्यकता अनुभव की 
गई। इसके लिए निर्यात व्यापार के लाइसेंस देने की विधि यथा- 
शवित सरल कर देने का यत्न किया गया, जिससे कि कार्य में विलम्ब 
और कठिनाइयां कम हो जाये । 


अगस्त १९४७ से पूर्व १० वैदेशिक केन्द्रों में भारत के व्यापारिक 
प्रतिनिधि थे। अब रूगभग ३५ केन्द्रों में है। वे खोए हुए बाजारों 
को फिर प्राप्त करने नयों को हाथ में रखने, विदेश के खरीददारों 
को भारत की निर्यात-सामथ्यं की सूचना देने और भारत सरकार 
को व्यापारिक मामलों में नवीनतम सूचनाएं पहुँचाने का काम 
करते हे । ये प्रतिनिधि जो रिपोर्ट भेजते हैँ वे व्यापार-मंत्रालूय 
हारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं में छापी जाती हैं। व्यापारी और 
उनकी अधिकाधिक संस्थाएं और संगठन इन रिपोर्टो का उपयोग 
करने लगे हैं और उन्हें उपयोगी पाते हैं । 

इस वर्ष भारत ने विदेशों की जिन प्रदर्शनियों में भाग लिया उन 
में मुख्य ब्रिटिश औद्योगिक मेला वूसेल्स,अन्तर्राप्ट्रीय व्यापारिक मेला, 
न्यूया्क की स्त्रियों का अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और स्टौकपोर्ट प्रदर्शनी 
थी; एक परीक्षण निर्माताओं द्वारा अपने व्यय पर मेजी हुई वस्तुओं 


हु 


की प्रदर्भनी संगठित करने का भी किया गया । सितंबर १५४९ में 
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कुछ चुनी हुई वस्तुओं का संग्रह न्‍्यूयार्क के प्रदर्शन-भवन्र के लिए 
भेजा गया। ये वस्तुएं शो रूम में रखने से पहले न्यूयार्क के 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेला में प्रदर्शित की गयीं । विस्थापित 
व्यक्तियों की दस्तकारी के नमूने १८ केन्द्रों में प्रदर्शित 
किए गए । 


व्यापार और त्टकरों के समझौते 


तट-करों और व्यापार के साधारण समझौते को मानने वाले 
देशों की जो तृतीय कान्फ्रेंस एप्रेल-अगस्त १९५० में ऐन्नेन्सी प्रांस में 
हुई थी उसमें भारत ने भाग लिया। इस कान्फ्रेंस में सम्मिलित देशों 
ने एक समझौता तैयार किया जिससे कि १० और देश साधारण 
समझौतों मे सम्मिलित होकर तटकर के संबंध में वात्तचीत के 
चपदचात जो निश्चय हो उन पर अमर कर सकें । भारत सरकार ने 
इस समझौते पर नवम्बर १९४०९ में हस्ताक्षर कर दिए और २० 
भई १९५० से इसकी शर्ता पर अमल आरम्भ कर दिया । 


भारत ने उक्त समझौते में सम्मिलित देशों की चतुर्थ कान्फ्रेंस 
में भाग लिया जो कि जिनेवा में फरवरी-अप्रेल १९५० में हुई थी। 
इसमें कई विषयों पर विचार किया गया । विशेष चर्चा उन प्रति- 


वंधों पर हुई जो कि व्यापारिक-सच्तुलन के कारण अनेक देशों मे 
आयात-निर्यात पर लगा दिए थे । 


साधारण समझौते में सम्मिलित देशों की ५ वीं काम्फ्रेंस 
नवम्बर १९५० में होगी और तटकरः के विपय में आगे बातचीत 
टोरक्ने (इंग्लेण्ड,) में की जायगी। २८ दिसम्बर १९५० से 
कुछ अन्य ऐसे देशों .से तटकर के संबंध में. वातचीत की जायगी 
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जिन्होंने कि साधारण समझौते में सम्मिलित होने की इच्छा प्रंगट 
की है । समझौते की शर्तों के अनुसार उसकी सूर्चियां संबद्ध देशों 
से बातचीत करके ३१ दिसम्बर १९५० के पश्चात बदली जा सकती 
है । इस अवसर का छाभ उठाकर सम्मिलित देश परस्पर नई 
बातचीत भी चला सकते हे। भारत साधारण समझौते की तटकर 
और व्यापार की शर्तों से पाबन्द रहे या नहीं यह प्रश्न विचाराथ॑ 
राजकोषीय कमीशन के भी सुपुर्दे किया गया था। भारत सरकार 
राजकोषीय “फिस्कल ” कमीशन की सिफारिशों को देख कर 
निश्चय करेगी कि वह भावी बातचीत में भाग ले या नहीं । 


उद्योगों का संरक्षण 


भारत का वाणिज्य-मंत्रालय विदेशी प्रतिस्पर्दा से बचने के लिए 
भारतीय उद्योगों को स्वल्प काल के लिए सहायता अथवा संरक्षण 
यथापूर्व प्रदान करता रहा । हाल में एल्यूमिनियम, फैरीना, 
सेगो, मैदा, सोडा, कांच की शीटों, कपड़ा बुनने की कुछ मशीनों 
और प्लास्टिक तथा मोल्डिग पाउडर के बने हुए विजली के सामान 
पर संरक्षण तट कर लगाया गया है । 


भारत की तट कर नीत्ति यह है कि विदेशी माल देशी माल के 
साथ अनुचित प्रतिस्पर्धा न करने पावें और उपभोक्‍ताओं पर बोझ 
न डालते हुए देश के साधनों का उपयोग अधिकाबिक हो । 


राजकीपीय (फिस्कल) कमीशन की नियुक्ति अप्रेल १९४९ 
में इस नीति पर आचरण से संबद्ध विषयों पर विचार करने के लिए 
की गई थी । कमीक्षन ने अपना विचार समाप्त कर लिया हैं' 
ओर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सिपुर्दे करदी हैं । 


न 
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दी इण्डियन मार्केट रिव्यू और दी फौरन माकट रिव्यू नामक 
पत्रिकाओं में कुछ नये विषय बढ़ाये गये । व्यापास्कि प्रकाशन 
शाखा ने एक नया पाक्षिक दी इंडियन ट्रेड बुलेटिन प्रकाशित करना 
आरम्भ किया । इस पत्र में एक नया विपय आयात निर्यात 
नियंत्रण विभाग आरंभ किया गया, जिसमें कि नियंत्रण के संबंध 
में जानकारी विस्तारपूर्वक दी जाती है। ये विद्येषांक प्रकाईः 
किए गए :-- 


आशिक नीति विश्लेपांक (इकोनॉमिकल पौलिसी नम्बर) 

स्वाधीनता विशेषांक (इस्डीवैन्डैन्स नम्बर ) 

आयात नियंत्रण अंक (इम्पोर्ट कन्ट्रोल नम्बर) 

गणराज्य उद्घाटन अंक (रिपव्लिक इनऔग्यु रेदन नम्बर) 
और वार्षिक पर्यालोचन अंक (एनुअल रिव्यू नम्बर); इस 
शाखा न भारतीय वस्तुओं में रुचि रखने वाली विदेशी फर्मो की 
कई डायरेक्टरियां और एक हेड बुक आफ एकक्‍्सपोर्ट कन्ट्रोल भी 
प्रकाशित की।... 


व्यापारिक जानकारी 


व्यापारिक जानकारी के विषय में ज्ञातव्य आंकड़ों के संग्रह 
और प्रकाशन का उत्तरदायित्व व्यापारिक जानकारी और आंकड़ों 
के डायरेक्टर जनरल (डायरेक्टर जनरल आफ कमल इनटै- 
लिजैन्स एण्ड स्टेटिसटिक्स ). का है ।. 
5 'आ्िक़ सलाहकार (इव्शैनिमिकः एडवायजर):-और-आंकड़ों 
को संग्रहकर्ता, ( स्टेटिसटिशियनं/ ) समस्त 'उपलब्धः आर्थिक 
जानकारी और आंकड़ों का अध्ययन करते, विशेष विशेष आर्थिकं 
संमस्याओं का अनुसंधान करते, सरकार को आथिक और आंकड़ों 


श्ब्र 


संबंधी जानकारी देते और देश के आथिक लाभ के मामलों में सर- 
कार को सलाह देते है । 


एक विभाग है जिसका नाम हे एडमिनिस्ट्रेटिव इनठेलिजेन्स 
ब्रांच उसका काम भारत सरकार के सब मंत्रालयों के संबंध में 
अधिकृत आंकड़ों का संग्रह करना और उनको तरतीब देना, 
ज्ञातव्य सामग्री को नकक्‍्शों और चित्रों के रूप में पेश करना | संग्र- 
हीत आंकड़ों का अथ लगाना और संबद्ध मंत्रालयों को ज्ञातव्य 
प्रवृत्तियों की यूचना देना है। यह आंकड़ों का एक मासिक 
सारांश भी प्रकाशित करता है । 


भारत सरकार ने एक निर्यात बढ़ाने वाली समिति की 
नियुक्ति की । इसने भारत के विविध व्यापारिक केन्द्रों का दौरा 
किया, प्रमुख व्यापारियों और अर्थशास्त्रियों से वातचीत की और 
निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश 
करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की । सरकार इस रिपोर्ट की 
सिफारियों पर अमल कर रही है । 


वाणिज्य मंत्रालय ने लोहे के अतिरिक्त अन्य धातुओं और 
लोहे तथा फौलाद के अनियंत्रित तैयार माल को लाइसेंस देने 
का काम उद्योग तथा स्सद मंत्रालय से अपने हाथ में ले लिया । 


केन्द्रिक चाय बोर्ड 
इस बोर्ड का संगठन चाय के उत्पादकों, चाय उत्तपन्न 
करने बाले राज्यों की सरकारों, चाय की खेती के श्रमिकों, 
निर्यात करने बालों, व्यापान्यों, व्यापार और उद्योग के चेम्बरों, 
चाय के उपभोक्‍ताओं के प्रतिनिधियों और केन्द्रिक सरकार के 


श्द्ररे 


नामजद सदस्यों से मिलकर हुआ हूं । यह वोड्ड देश और विदेश 
में चाय की खपत बढ़ाने के लिए प्रचार का काम करता है। एक 
तदर्थ कमेटी चाय का निर्यात विशेषतः दुलेभ मुद्रा के देशों को बढ़ाने 
से सम्बद्ध प्रइनों और निर्यात की हुई चाय के गुणों में सुधार करने 
और कलकत्ता को चाय के वित्तरण और व्यापार के लिए संसार का 
प्रधान केन्द्र बनाने पर विचार करने के लिए नियत की गई थी । 
यह कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट दे चुकी है और कलकत्ता में 
चाय के गोदाम बढ़ाने के लिए यत्न किया जा रहा है । 


भारत सरकार ने उस पद्धति को जारी रखना स्वीकार कर लिया 
है जिसके अनुसार ब्विटिश सरकार चाय की थोक खरीद किया 
करती थी। ब्रिटिश खाद्य-मंत्रालूय ने चाय के भारतीय व्यापा- 


रियों के साथ ३० करोड़ ३० छाख पाउण्ड चाय सप्लाई करें 
के लिए ठेके किए । 


भारत-पाक व्यापारिक समझौता 


भारत-पाक व्यापारिक समझौते के अनुसार पाकिस्तान को 
१९४९-५० में कच्चे जूट की ४० लाख गाठें देनी चाहिए थीं, परन्तु 
पाकिस्तान ने इस समझौते का पूरी तरह पालन नहीं किया। 
भारत सरकार अपने देश में कच्चे जूट का उत्पादन बढ़ाने का 
भरसक यत्न कर रही है। वाणिज्य-मंत्रालय ने जूट के माल के 
निर्यात पर मूल्य का नियंत्रण कर दिया है जिससे कि निर्यात करने 
वाले माऊ. की अस्थायी कमी का दुरुपयोग करके जूट के निर्यात- 
व्यापार को स्थायी घकका न पहुँचा दे । 


भारत सरकार ने हाल में पाकिस्तान के साथ एक अल्पकालिक 
समझौता किया हैँ, जिसके अनुसार पाकिस्तान जुछाई १९५० 


के अन्त तक ४० लाख मन अर्थात-कच्चे जूट की ८ लाख गांके देने 
बाला था । उसके बदले में भारत पाकिस्तान को कुछ वस्तुएं 
भेजता । अब तक कच्चे जूट की यह मात्रा भारत नहीं: पहुँची 
है, और समझोते में जो कार्यक्रम निर्धारित किया' गया था उससे 
पाकिस्तान बहुत पीछे 


| पाक्स्तान ने साढ़े चार लाख गांठें रूई की देने के विषय मे 
भी व्यापारिक समझौते का पालन नहीं किया। सरकार ने विदेशों 
से कपास की १२ लाख गांठें आयात करने के लिए पर्याप्त विदेशी 
भद्ठा देने का निश्चय किया। कपास के ब्रिटिश कमीशन 
थू० के० रौ० कौटन कमीशन के सहयोग से पूर्वी अफ्रीका की 
सरकार के साथ वहां की कपास की २ लाख से ऊपर गांठे 
खरीदने के लिए एक समझौता किया गया। छोटे रेशे की भार- 
तीय कपास का निर्यात २ लाख गांठ तक सीमित कर दिया' गया । 


पु 


जून १९४५९ से भारतीय सूती वस्त्रों का निर्यात निरन्तर 
बहुत बढ़ गया है । निर्यात किए हुए वस्त्र पर से मूल्य का नियंत्रण 
हंटठा लिया गया । हाथ-करघे और पावर के करघे का कपड़ा 
बिना किसी नियंत्रण के निर्यात हो रहा हे । 


हाल में पाकिस्तान के साथ एक अल्पकाल्िक व्यापारिक 
समझौता किया गया था । उसी प्रसंग में पाकिस्तानी कच्ची रुई 
खरीदने की चर्चा भी उठाई गई थी। बाद को मई १५५० के अन्त 
में दोनों देशों में व्यापारिक समझौते के संबंध में बातचीत करने के 
लिए जो मासिक बैठक हई उसमें भी इस प्रदन पर फिर चर्चा की 
गई । परस्तु पाकिस्तानी रझ॑ई प्राप्त करने के विषय में कोई 
अन्तिम निश्चय नहीं हो सका । ; 


१६५ 
देश में माल की कमी के कारण फरवरी १९५० में मूंगफली 


का निर्यात बन्द कर देने का निश्वय किया गया । अलसी के 
निर्यात के परिमाण पर भी पावन्दी रूगाई गई । 


व्यापारिक जलयानों का प्रधान संचालक 


इस बं व्यापारिक जलयानों के प्रधान संचालक “डायरेक्टरेंट 
जनरल आफ शिपिंग” नामक एक नया संगठन बताया गया । 
इसका प्रधान कार्यालय बम्बई में है। यह व्यायारिक जहाजों के 
यातायात, व्यापारिक जहाजों के कानूनों पर अमल और समुद्र 
में जहाजों की सुरक्षा के उपायों से सम्बन्ध रखता है । यह भार- 
तीय नाविकों की भरती और उनकी नौकरी की शछर्ता को निय॑तित्त, 
करता, उनके सुख स्वास्थ्य की उन्नति करता और अफप्रों को 
प्रशिक्षण की सुविवाएं देता है । भारत में प्रकाश-स्तंभ (लाइट- 
हाउसों) के बनाने, सुरक्षित रखने और सुधार के लिए यही उत्तर- 
दायी है । सरकार भारत द्वारा जहाजों और उसकी उन्नात के 
संबंध में जो नीति निर्धारित करती हैं उस पर समन्वयपूर्वक अमल 
करने के लिए भी यही संगठन उत्तरदायी है। भारतीय जहाज़ी 
यातायात के नियंत्रण-कर्ता, मुख्य इंजीनियर, प्रकाश-स्तंभ-विभाग, 
वाणिज्य मंत्रालय के वम्बई स्थित टैक्निकल अधिकारियों और 


नाविकों की सुख-सुविधा के कार्याल्य भी इसी डायरेक्टरेट- 
जनरल में मिला दिए गए है। 


_. .... -.. . - व्यापारिक जहाज 


: ': सिंधिया स्टीम नेविंगेशन कम्पनी ने अपने बेड़े में १५,७०० 
टन के ४ जहाज और बढ़ाए । ये चारों विजगापट्टम के जहाजी 


जे 


कारखाने में बताए गए थे । बौम्बे स्टीम नेविगेशन कम्पनी ने 
और इन्डियन कोओपरेटिव नेविगेशन एण्ड ट्रेडिग कम्पनी ने 
भी अपने लिए लगभग १०,००० टन के चार जहाज ब्रिटेन में 
बनवाए | ग्रेट ईस्टन शिपिग कम्पनी ने रगभग ४,४०० टन का 
एक पुराना जहाज खरीदा । सरकार ने लगभग १४,४०० 
टन के दो जहाज भारत के प्रथम सरकारी जहाजी कार्पोरेशन के 
लिए खरीदे । ये दोनों भारत-आस्ट्रेलिया मागे पर चल रहे है । 


भारतीय कम्पनियों के तट पर चलने वाले जहाजों का 
परिमाण १९४८ में १,४६,९६० टन था। यह बढ़ कर १९४९ 
के अन्त में २१४,१०० टन हो गया । 


ब्रिटेन और यूरोप के साथ भारत का व्यापार 


दो भारतीय कम्पनियों, इण्डियन स्टीमशिप कम्पनी लि० 
कलकत्ता और सिधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लि० वम्बई, के 
जहाज भारत और यूरप के बीच चलते है, ये दोनों इण्डिया-यूनाइटिड 
किगडम-कौण्टिनै न्‍ट कानफरेन्स के सदस्य वन गये हैं । 

समुद्र-बाही जहाज़ों फी कमेटी 

इस कमेटी ने समूद्र पर चलने वाले जहाजों को अधिक 
सुरक्षित, अधिक समर्थ और वहन का अधिक शीकघ्रगामी सावन 
बनाने के लिए और उनमें काम करने वाले व्यक्तियों की योग्यता 
के बिपय में अधिक विश्वास उत्पन्न करने के छिए ७५ सिफारिशें 
की । इस कमेटी के सदस्यों में सम्बद्ध संस्थाओं के प्रतिनिधि भी 
सम्मिलित हे और इसका चेयरमन जहाजों का डायरेक्टर-जनरल 
हैं । उसे हैक की बाद्या के सब प्रध्नों पर विचार करने और 
उनमें मुघार करने के लिए नियुवत किया गया हू । 


१६७ 
नाविकों को सुख-सुविधाएं 


१९४९ में एक कानून इण्डियन मर्चेट शिपिंग (अमैण्डमैण्ट) 
ऐक्ट नामक पास किया गया । यह कानून केन्द्रिक सरकार को 
बन्दरगाहों में नाविकों के लिए रोजगार दफ्तर खोलने का अधिकार 
देता है । “इस एक्ट के अनुसार सव भरती इन रोजगार दफ्तरों 
की मार्फत ही होनी चाहिए । यह कानून यह व्यवस्था भी करता 
है कि इन नौकरी-दिलाऊ दफ्तरों की व्यवस्था के विषय में सरकार 
को सलाह देने के लिए जहाज-मालिकों और नाविकों के प्रतिनि- 
धियों के सलाहकार बो्ड स्थापित किए जांए । 


सरकार ने एक योजना बनाई है जिसके अनुसार सरकारी 
डाक्टर प्रति दो वर्ष पीछे अनिवाय रूप से नाविकों की शरीर- 
परीक्षा किया करेंगे । बम्बई और कलकत्ता में नाविकों के लिए 
विशेष रोग-परीक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हे । अन्य हस्पतालों में 
नाविकों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए गए है । नाविकों का 
इलाज न केवल उनके सेवा-काल में, अपितु नौकरी छूटने के एक वर्ष 
बाद तक, मुफ्त किया जाता है । 


बम्बई के नये नाविकों के होस्टल और पुराने भारतीय नाविक 
गृह में लमभग एक हजार नाविकों के लिए रहने का स्थान और 
क्लब की सुविधाएं विद्यमान हे । सरकार ने आगिल रोड बम्बई में 
एक नई इमारत ५०० नाविकों को निवास का स्थान देने के लिए 
बनाई है । इसका उद्घाटन शीघ्र ही किया जायगा । वहाला 
(कलकत्ता) में भी नाविकों के लिए एक होस्टल के लिए नक्शे बन- 


वाए गए है। गंत वर्ष बम्बई में नाविकों के लिए कैन्टीन खोली 
गई थी। ः 


१६४८ 
' नौछात्रों का प्रशिक्षण - 


काम सिखाने का जहाज डफरिन' ६० एग्जीक्यूटिव ,नोछात्रों 
(कंडेटों) को प्रशिक्षित करता है। अगस्त १९४९ में जहाजी एंजी- 
निर्यारिंग सिखाने की नई योजना के अनुसार ५० एजीनियर अप्रैन्टिसों 
को वकेशोप में काम सिखाना आरंभ किया गया'। २५ को वम्बई 
में और २५ को कलकत्ता 'मे । . वम्बई के नौटिकल एण्ड एंजीनि- 
यरिंग कालिज ने ऊगभग ९० एग्जीक्यूटिव कैडेटों को अप्रैन्टिस 
स्कीम के अनुसार समुद्र-प्रवेश से -पहले- के कामों में प्रशिक्षित किया 
# और लगभग १०० उम्मीदवारों को योग्यता परीक्षा पास करन 
में सहायता दी ह । 
नाविकों का प्रशिक्षण . 
व्यापारिक जहाजों के नाबिकों की शिक्षण कमेटी ने सिफा- 
रिस्ि की कि नाविकों को समुद्र में भेजने से पहले प्रश्चिक्षित करने 
के लिए तुरंत ही एक ऐसा संगठन बनाया जाय जो जहाज और 
तट दोनों स्थानों पर उन्हें प्रशिक्षित करि । इसे संस्था के लिए 
आवश्यक जहाज और स्थान प्राप्त करने का यत्न किया जा रहा हे । 
इस बीच १० जून १९०० से एक योजना छोटे पैमाने पर आरम्भ 
की गई है जिसके अनुसार कलकनता में लिड़ी फ्रेजर' जहाज पर ६० 
नाबिकों को सम्‌द्र मे जाने से पहले का प्रशिक्षण दिया जारहा है । 
प्रकाथ-सतम्न 
2० प्रकायस्तेभों में प्रकाश को सुधारने का निश्चय किया 
गया £ । इनमें से पहले अनाला, मतकल और विजगापटद्रम 
(टिनिफिल्स लाज ) का सुधार हाथ में लिया जाएगा। 


ज+++क++- 


भारत का नया मानचित्र 


भारतीय रियासतों को देश में मिलाने और उनका शासन 
लोकतान्त्रिक बनाने की प्रक्रिया १९४९-५० में पूरी हो गई । 
भारत के ५०० से ऊपर के रजवाड़ों को जो कि शेष देश से अलग कट 
हुए पड़े थे और जिनमें अनेक प्रकार की सामन्ती और निरंकुंश 
शासन प्रणालियां प्रचलित थीं, या तो पहले के प्रांन्तो में मिला 
दिया गया या प्रथक स्वतंत्र इकाइयों में संगठित कर दिया गया । 
आज भारतीय गणतंत्र की १५ इकाइयां ऐसी हे जिनमें भूतपूर्व 
रजवाड़ों को पहचाना जा सकता है, परन्तु वे सब मिलकर ऐसी 
सम्मिलित इकाइयां बन गए हें कि उन्हें अन्य लोकतान्वरिक इका- 
इयों से सुगमतापूर्वक प्रथक नहीं रखा जा सकता । 


भारत के रजवाड़ों के भधिकार विभिन्न थे और उनके साधन 
इतने अपर्याप्त थे कि वे अपनी प्रजा को आवश्यक सामाजिक 
सेवाएं और सुविधाएं तो प्रदान कर नहीं सकते थे, शासन .के 
वरतंमान स्तर तक भी नहीं पहुँच सकते थे । राजनीतिक और 
प्रशासनिक खण्डों की वहुसंख्या के कारण न्याय करने में और 
कानून तथा अमन की रक्षा में बाधाएं पड़ जाती थीं। भूमि- 
व्यवस्था की आशइचयेकारी विविधता के कारण ज्ञासन और 
संविधान में एकता होना संभव नहीं था । रजवाड़ों के भारत में 
जा्थिक संभावनाओं का समन्वित विकास और किसी प्रकार की 
वास्तविक उन्नति प्रायः असंभव थी । रियासतों के भारत में 
विलीन हो जाने से ये उलझनभरी आर्थिक, राजनेतिक और प्रश्ञा- 
सनिक समस्याएं हल हो गयीं हे । रजवाड़ों में कुछ विशिष्ठ 
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वर्गों को टंक्‍्सों से छूट, अदालती और अर्ध-अदालती विशेषाधिकार 
और व्याथारिक एकाधिकार आदि देने की जो जागीरी परम्परा 
पहले प्रचलित थ्री उनके लिए नई व्यवस्था में कोई स्थान 
नहीं रहेगा । आज भारतीय संघ की सब इकाइयां एक दूसरे 
के समान है और सवकी संवैधानिक रचना प्रायः एक-सी है । 


देशं के स्वतंत्र होने पर रजवाड़ों में राजाओं की 
स्वेच्छाचारिता जारी थी । कुछ एक रियासतों में वह लोकतंत्र 
की पतली चादर सी ढकी हुई थी । अब सब अधिकार रियासतों 
की प्रजाओं के हाथों में आ गए है। वे न केवल यह अनुभव करती 
है कि शक्ति हमारे हाथ में आ गई है, अपितु उनके जीवन का क्रम 
भी बदल गया है और प्रत्यक्ष रूप में पहले से अच्छा हो गया है । 


जो रियासतें प्रांतों में विलीन हुयीं थीं उनकी जनता के प्रति- 
निधियों को सम्बद्ध राज्यों की विधान-सभाओं (लेजिस्लेटिव 
असेम्बलियों आदि में) ले लेने की व्यवस्था करदी गई । १९४५९ 
में रियासतों को गवर्नंरों के प्रांतों में मिलाने की जो आजा जारी 
की गयी थी उसके अन्य विधान ये थे : 

(१) जो रियासतें प्रांतों में विलीन हुई है उनका शासन 
सब प्रकार ऐसे ही किया जायगा मानो कि वे विलयकारी प्रांत 
का पहले से अंग थी । 

(२) इन स्यासतों में प्रचलित सब कानन, यहां लक की 
शक्सट्रा-प्रीविन्शियद ज्यूरिसदिक्शन एक्ट १९०४७ के अनुसार 
जारी की गए आाजाएं भी, जब तक कि वे हटा ने दिए जांय 
अबबा संशोधित ने कर दी जाएँ लब तक यथापूर्व जा़ी 


नग्ब्र्गा । 
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बाद में २९ नवम्बर १९४९ और ३१ दिसम्बर १९४५ 
को उत्तरप्रदेश और कृचविहार की र्यासत्तों के विषय में संशोधित 
आज्ञाएं जारी की गईं । 


राज्यों की विधान-सभाओं में विलीन र्यासतों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित करके उन्हें विस्तृत कर दिया गया । इस प्रकार 
बम्बई, मद्रास, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, विहार और 
पश्चिमी बंगाल की विधान-सभाएं विस्तृत की गयीं । इन सवमे 


विलीन रियासतों की जनता के १३२ अतिरिक्त सदस्य सम्मिलित 
किए गए । 


गणतंत्र का आरंभ हो जाने पर और नये संविधान के लागू 
हो जाने पर रियासतों को प्रांतों में मिलाने की प्रक्रिया पूरी हो 
गई और अब विलीन रियासतें अपने प्रतिनिधि राज्यों की विधान- 


सभाओं में ठीक उसी प्रकार भेज सकेंगी जिस प्रकार पहले के 
प्रान्तों के अन्य प्रदेश | 


चीफ़ कमिदवनरों के प्रान्त 


पहली अगस्त १९४९ से एक अन्य आज्ञा, स्टेट्स मजेर 
(चीफ कमिश्नरस प्रौविन्सेज) औडर १९४५९ नाम से, केन्द्र हारा 
शासित रियासतों पर छागू की गयीं । इसके पश्चात इन 'रिया- 
सत्तों के साथ चीफ कमिहनरों के प्रान्तों की भांति व्यवहार किया 
जाने लगा। जो कानून उक्त आज्ञा आरम्भ होने के समय इस 
प्रान्तों में जारी थे वे सब तव तक जारी माने जायंगे जब तक कि 
उनको रद अथवा संशोधित न कर दिया जाय। एक्स्ट्रा 
प्राविन्शियल ज्यूरिडिक्शन ऐक्ट १९४९ के अनुसार जारी की हुई 


१ै७रे 
आज्ञाओं को भी उनके हटने तक जारीं माना जायगा ।” यह 
आंज्ञां जारी होने के पश्चात केवल केंन्द्रिक संसद (पार्ल॑मेंट) ईन 
चीफ कमिदघनरों के प्रांतों के लिए कानून बना सकती -अथवा किसी 
कानन को इनमें कागू कर सकती या उसका अधिकार-ओप्षन्र 
जढ़ा सकती हे । 
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' दिसम्बर १९४५९ में संसद ने एक कानून पास करके क्रुछेक 
अधिक महत्वपूर्ण केन्द्रिक कानूनों को नए बनांए हुए चीफ 
कमिदनरों के प्रांतों पर और इन प्रांतों में विलीन .4रियासतों पर 
लागू कर दिया । 


- तब से नए बनाए हुए चीफ कमिश्नरों के प्रांतों की शासन 
व्यवस्था में खासी उन्नति हो चुकी है । इन प्रांतों के न्‍्याय-विभागों 
का पुनर्गठन किया गया और अब इन राज्यों मे ज्युडिशियल 
कमिशय्नरों के आधीन ऐसी अदालतें स्थापित कर दी गयीं हे जिनके 
अध्यक्ष न्याय विभाग के योग्य अधिकारी होते हे । बुछेक पुराने 
अप्रयुक्त कानूनों को हटा दिया गया और अधिक महत्वपूर्ण केन्द्रिक 
और प्रांतिक कानून उनमें छागू कर दिए गए ।  नात्कालिकि 
आवश्यकता के कई देहाती सुधार किए गए, विशेषतः: हिमाचलछ- 
प्रदेश और कच्छ में आवागमन के साधनों के सुधार की और विशेष 
ध्यान दिया गया, विद्येपतः: हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा में । 


केन्द्र द्वारा शासित प्रदेशों में घासन संसद के प्रति उत्तरदायी 
है। पसके अतिरितेत चीफ कमिश्नर की सहायता के छिए 
संछाहगयार वीौंसिले संगठित की गयीं है । इसे कौंसिटों में 
जलता के प्रतिनिधियों का बहुमत रहता है । ये हिमाचल प्रदेश 
कर सस्छ में भी सदावित फर्दी गयी है। "सम प्रकार की 


श्ड३: 


कौंसिलें संविधान के भाग ' ग के अधिकतर सब राज्यों में स्थापित 
करने कामनिश्वय कियाहै 4. ७४ - -+ ४ :४७-, 


हि 


रियासतों के संघ 


रियासतों के .संघों में सवंधा नए शासनों का गठन करना 
अति कठिन समस्या थी ।. इस कठिनाई का अनुभव करके 
भारत सरकार ने इन संघों को विशेषन सलाहकारों की सेव्नाएं 
प्रदान कीं और चीफ सेल्रेटरी, फाइनेन्शल, सैत्रेटरी और इन्सपेक्टर 
जनरंल पुलिस ' सरीखे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के . लिए 
अ० -भा० सबिसों के उच्च अधिकारियों को वहां भेजा। भारत 
सरकार ने इन संघो की उन्नति पर निरन्तर ध्यानपूर्ण द्रप्टि रखी 
और उन्हें यथासंभव सब प्रकार की सहायता दी | 


सब संघों में न्‍्याय-व्यवस्था को पुनर्गठित करने के उंपाय 
किए ग० । सब संघों में प्रान्तिक हाईकोर्टा के समान- हाईकोर्ट 
सुंगठित किए गए। उनके कान्‌नों-को श्रान्तों मे प्रचलित कानूनों 
के समान बनाने के लिए पुनः क्रमबद्ध किया गया। हाईकोर्ट, 
पब्लिक सविस कमीशन और बोर्ड आफ रेवन्यू बनाने के लिए 
आड्डिनेन्स जारी किए गए। आन्तरिक सीमा कर उठा देंने और 
रिब्वत तथा भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी आवश्यक -कॉनून ऊूँगगूं 
किए गए . :." “7. 365 2 0 कम 50 


अब सब संघों में पूर्णतया गठित सरकारी दफ्तर सैक्नेटे रियंट 
काम कर रहे है । .. परन्तु . अधिकतर संघों की सरकारें अपने 
कार्यालयों में विलीन होने वाली रियासतों के सैक्रेटेरियटों के 
कर्मचारियों से ही काम लेती रहीं। सम्मिलित होने वाली-विविध 
रियासतों के कर्मचारियों के-वेतनों और योग्यताओं आदि .में;,बहुत 
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अन्तर था । इस कारण विविध नौकरियों की श्रेणियां समान 
वेतनादि के आधार पर वनाना कठिन कार्य था । सैक्रेटरियों 
के उच्च कार्यकर्ताओं का प्रारंभिक चुनाव करने के लिए उच्च 
अधिकारियों की कमेटियां विठाई गयीं । पेप्सू (पटियाला तथा- 
ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन) और मध्य भारत में नौकरियों का 
संगठन प्रौविन्शियल सिविल सविसों के आधार पर किया 
गया हू । 


रियासतों के संघों में जहां कहीं संभव हुआ वहां लोकप्रिय 
अन्तरिम मंत्रिमंडलों का गठन किया गया । सौराष्ट्र, कोचीन- 
और बावनकोर मध्य भारत के संघों में विधान सभाएं काम कर रही 
है. और उनके मंत्रिमंडल इन विधान-सभाओं के प्रति उत्तर- 
दायी है । 


म॑गूर और जम्मू तथा काब्मीर में लोकप्रिय सरकारें पहले 
से काम कर रही हे । हेदराबाद में हाल में लोकप्रिय प्रतिनिधि 
नी मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए गए है । 

राजप्रमसों के राज्यों का संविधान लगभग वैसे ही # 
जैसे कि राज्यपार्ों (गवर्नरों) के राज्यों के। और १ अप्रेल 
१९५० से ता राजस्वरी मामलों में भी पूरी समानता पर आचरण 


> ४ 
ही रहा है । 


३ 


राजाओं फो निजी सम्पत्ति 


राजाओं की निशी सम्पर्नलियों का प्रध्न तय करने की प्रक्रिया 


॒ स्किल जल पर समय पदलाल हु बार नह षु 
बणय का क्षाउा ये सह समय पश्चात दा आरन क# गर । जा 
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मामले बचे हुए थे उनमें से अधिकतर इस वर्ष तय हो गए। अब 
बहुत थोड़ी संख्या तय होने से बच गई है । 


रियासत मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, सम्बद्ध राजाओं और 
प्रांतों अथवा संघों की सरकारों के प्रतिनिधियों में परस्पर बात- 
चीत के पश्चात राजाओं की सम्पत्तियों का वंटवारा अन्तिम रूप 
से हो गया है। सबके लिए सर्वेथा एक-सा दर्जा निश्चित कर देना 
कठिन था । परन्तु सब मामलों में जनता के हितों को सर्वोपरि 
ध्यान रखा गया । जो मामले तय किए गए उनका संबंध महलों, 
रहने की इमारतों, खेतियों और वागों, निजी जेब-खर्चो,.( प्रिवि 
पर्सो ) लगाई हुई. पूंजी, नक़दी, वंश परम्परागत जवाहरात 
राज-वंश के व्ययों (सिचिल लिस्ट), रिजव॑ फंड और. धर्मादा 
जायदादों से था। 


रियासतों का शासन हाथ में लेते हुए, नई सरकारों को लगभग 
७० करोड़ रुपये मूल्य की नकदी और लगी हुई पूंजी प्राप्त हुई । 
निजी सम्पत्ति का प्रइनन तय करते हुए राजाओं ने लगभग साढ़े ४ 
करोड़ रुपये के निजी दावों को छोड़ दिया । 


राजाओं के निजी खर्चे 


सब विलीन, और सम्मिलित रियासतों के राजाओं के लिए 
निजी खर्च निश्चित कर दिए गए है। इनमें मैसूर. और हैदराबाद 
भी शामिल हे । इनकी भारत की संचित निधि (कन्सोलिडेटड) 
फंड से अदायगी की संविधान में गारंटी दी गई है । राजाओं का 
निजी खचे तय करते हुए उसका आधार यह रखे गंया है कि 
संबद्ध रियासत की औसत वाधिक आमदनी के प्रथम दस. हंजार 
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का १५ प्रतिशत, अगले ८ लाख का १० प्रतिशत और उसके 
पश्चात ५ लाख से ऊपर की आमदनी का साढ़े सात प्रतिशत । 
इस राशि का अधिकतर परिमाण १० लाख रुपये नियत किया 
गया है । इस अधिकतम सीमा का उलंघन केवल कुछ बड़ी रियासतों 
के मामले में किया गया है। परन्तु उनके लिए नियत राशि केवल 
वत्तमान राजाओं के जीवन-काल में दी जायगी । जैसा कि भारत 
के उपप्रधानमंत्री सरदार पटेल ने कहा था “ निजी खर्च उस रक्‍त- 
हीन क्रांति का छोटा-सा मूल्य है जिसका प्रभाव करोड़ों लोगों के 
भविष्य पर पड़ेगा । और यह रियासतों की प्रथक इकाई के रूप 
में समाप्ति करते हुए राजाओं ने अपने शासन के अधिकारों का 
जौ त्याग किया है उसका एक प्रकार का बदला है” 


रियासतों फी सेनाएं 


१५ अगस्त १९४७ के पूर्व तक ४४ रियासतें की अपनी सम्मस्त्र 
सेनाएं बीं। परन्तु रियासतों के विलय के पश्चात इन सेनाओं को 
अन्तिम रूप से भारत की सणस्त्र सेनाओं में मिला दिया गया । 


कच्छ कोल्हापुर, बड़ौदा, और गुजरात तथा हिमाचल 
प्रदेश की रियासतों की सियासती फौजें पहले ही भारतीय स्थल 
सेना में मिलाई जा चुकीं थीं। अन्य विलीन रियासतों की सेनाओं 
को अब मसिल्याया जा रहा है। मैसूर, हेदराबाद और काश्मीर 
की सियासती सेनाओं को तुरन्त ही भारतीय स्वत सेना के समावेश के 
आधीन ले आने का निध्चय कर लिया गया है । 


घायनकोार, पटियाला पंजाब स्थिसल संघ, कोचीन, राजस्थान, 
सौराप्छ शोर मध्यमारत की सेसाएं अब नी हाजप्रमु्सों के 
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माधीन है । इनके सिवाय अन्य सब रियासती सेनाएं भारतीय 
स्थल-सेना के समादेश के सीधे आधीन हो चुकी हैं । उक्त राज्यों 
में भी राजप्रमुखों का अधिकार भारत सरकार के आदेशों द्वारा 
नियंत्रित है 

गत दो वर्षों में जो विचार-विनिमय हुए उनमें उनकी स्थिति 


के विपय में अन्तिम समझौता हो गया । इस समझौते की मोटी 
मोटी बातें ये है । 


(१) ये सेनाएं भारतीय स्थलू-सेना के एक अधिकारी के 
आधीन रहेंगी । उस अधिकारी की सेवाएं इसी प्रयोजन 
के लिए राजप्रमुख को ऋण रूप में दी जायंगी । 


(२) इन सेनाओं की संख्या और संगठन का निरचय 
यह देख कर किया जायगा कि देश की रक्षा में उनका भाग 
कितना है । 


(३) इन सेनाओं का पुनगगंठन भारतीय स्थल सेना के 
नमूने पर होना चाहिए । 


(४) इन सेनाओं के अधिकारी भी उसी प्रकार और उसी 
-विधि से चुने जायगें जिस प्रकार भारतीय स्थल-सेना के । उनका ' 
चुनाव भारत सरकार करेगी और उनकी नियुक्ति अपने अपने 
संघों में राज प्रमुख करेंगे । 


(५) उनकी तरक्कियां उन्हीं नियमों के अनुसार की 
जायंगी जो भारतीय स्थल-्सेना में लागू होते हें । 


और (६) भारतीय स्थलरू-सेना और रियासतों की सेनाओं 
में अंधिकारियों का आदान प्रदान होता -रहेगा । 
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रियासतों की सेनाएँ, जिस क्षेत्र में संघ स्थित हे उस क्षेत्र 
की भारतीय स्थल-सेना के समादेप्टा (कमाण्ड) के आधीन रहती हे । 


पुनर्गठन की प्रक्रिया १९५१ के अन्त तक पूरी हो जाने की आद्या 
और उसके पब्चात भारतीय संघ और रियासतों की सेनाएं सब 
दुष्टियों से भारतीय स्थल-सेना की इकाइयों के समान हो जायंगी । 
रियासतों और भारत सरकार में हुए आथिक समझौते के अनुसार 
इन सेनाओं का व्यय भारतीय कोप से किया जायगा । 


429, 


श्र० भा० सेवाओं का विस्तार 


भारत के समस्त झासनों वो एकन संगठित करने की प्रक्रिया 
का एक महत्वपूर्ण परिणाम सह हुआ हूँ कि अ० भा० सेवाओं का 
विस्तार रियासतों के संघों और रियासतों की अन्य इकाइयों में 
भी हो गया है । श्स बोजना के सिद्धांतों का निम्बय जुलाई 
१९४५९ में चीफ सेक्रेटरियों के एक सम्मेलन में हुआ था और 
पूरी योजना बाद को गृह-मंत्राल्य ने तैयार की थी । इसके 
उन सार हैदराबाद, राजस्थान, मध्यमारत, मंसूर और त्राबनकोर 
फास दिए ५ इसबतेत्र कटरा बनाए गए है । बविन्ध्यप्रदेश 
ओर मध्य प्रदेश, सौटाप्ट और बम्बई और पटियात्थ रियासत 
मंत्र और पंछाब के लिए तीन संबकक्‍्त केडर । 
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अनुसार खुले रूप में भरती से की जायगी । इस योजना के 
मुख्य मुख्य सिद्धांतों का सब संघों और रियासतों ने स्वीकार 
कर लिया है । इसी प्रकार की एक योजना पर इग्डियन पुलिस 
संविस के लिए भी अमल हो रहा है ! 


“क! के विषय में रियासतों की ओर से जो सिफारिशें आयीं 
हूँ उन पर भरती का विशेष बोर्ड विचार कर रहा है । वह 
उम्मीदवारों से इन्टरव्यू करना आरंभ कर चुका हूँ । 


बीच में श्राए हुए भूमि-भागों का विनिमय 


रियासतों के जो छोटे छोटे भूमि भाग प्रान्तों के क्षेत्र में विद्यमान 
थे और उससे उल्टे प्रांतों की जो भूमियां रियासतों मे थीं अथवा 
एक रियारुत का जो भाग दूसरी रियासत मे पड़ जाता था, उनके 
कारण शासन में. विशेष॑ंतः कानून और अमन को कायम रखने में 
और प्रांतों और रियासतों में नियंत्रण (कन्द्रोल) की जो आज्नाएं 
जारी थीं उनका पालन कराने में बहुत कठिनाई होती थी । 
इसलिए भारत सरकार ने बीच बीच में आए हुए इन भूमि-भागों 
को पड़ोस के प्रांत्ों या रियासतों में सम्मिलित कर देने का निश्चय 
किया। इन प्रस्तावों पर प्रांतों और संबद्ध रियासतों की सरकारों 
की प्रादेशिक बैठकों में विचार किया गया। अन्त को संबद्ध सरकारों 
और रियासती मंत्रालय में विचार के पदचात अंतिम निर्णय हो गया । 
इन निर्णयों पर अमर करने के लिए दो आज्ञाएं जारी की गयीं । 
उनके नाम है : (१) द प्रौविन्सेज एण्ड स्टेट एबसौप्शन आफ 
ऐन्ललेग्ज आड्डर' १९५० अर्थात प्रांतों और रियासतों में 
बीच वीच में छूटी हुई भूमियों को, मिलाने की आज्ञा,१९५० और 
(२) द इण्डियन एण्ड हैदराबाद एक्सचेत्ज आफ एनव्डेग्ज आड्डर 


१८० 


१९५० अर्थात हंदराबाद और भारत में बीच में आई हुई भूमियों 
को मिलाने की आज्ञा, १९५० इन आज्ञाओं की मुख्य बातें ये ह॑ : 
बीच की भूमियां उन इकाइयों का अंग रहेंगी जिनमें वे शामिल 
की गई है । जिन इकाइयों से वे भूमियां ली गई हैं, उनके कानूनों 
की जगह मिलाने वाली इकाइ के कानून लागू हो जायेंगे,औंर मिलने 
वाली भूभियों से सम्बद्ध जायदादें, छेनदारियां व देनदारियां 
और अधिकार और जिम्मेवारियां मिलने वाली इकाइयों की 
सरकारों की हो जायेगीं । 


संघ का श्रायिक एकीकरण 


९४७ से पहले भारतीय रियासतों को , ययास्थित समझौते 
द्रारा प्रभावित कुछ मामलों को छोड़कर, कस्टम इनकम टैक्स, 
रेलवे, डाक और तार आदि क्बव आधिक भर टंबसों के मामलों 
में अपनी स्वतंत्र नीति पर चलने की स्वतंत्रता थी । प्रांतों के 
विपरीत, स्थासले और उनके संघ, रत्ानयरीरों अनका संघीय 
स्‍्ययों का क्षब भी उठा रहे #। उनमें से कार्ट रियासर्ते आंतरिक 
पमहटस हैयटियों से सासी आमदनी करती हैं। इस कारण संघ के 
न्यविर एशीरस में अनेक संठियाट्यां थी । परन्तु देश की 
ए य्सा कि लिए संधीय अर्थ के होने और शासन में सर्बश्न एछफ्सा 
था गाना ध्गयध्या था | 


न्च्ऊ 


पटरी उप्र १९७० से स्थागयों और संघीय आधिक मामखो 
गदर रशीररएण गाए में ब्य गया ४7 । गड़ा एकीकरण थी यो 
वर पराषग्यनारी 7 संभायवतिता में घिहाई गई भारतीय स्थिाससत 
रागगा एधय ससिति (विियन िंट फाइनेंस इसादायरी यमटी ) 
पंप लिशिंट वा दिल एन या गो व गे वेशेटों ४० अर रुप 
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१९४८ को नियुक्त की गई थी और इसने जून और जुलाई 
१९४९ में पांच रिपोर्ट पेश की । भारत सरकार ने उनकी सिफा- 
रिशों पर विचार किया ओर संबद्ध रियासतों के प्रतिनिधियों के 
साथ उन पर चर्चा की । इन वातचीतों के पश्चात जो सम्मत 
निर्णय किए गए उनको अक्यूबर १९४९ में एक संक्षिप्त स्मृति 
पत्र में लेखबद्ध किया गया । 


इस कमेटी ने आाथिक एकीकरण का आधार निम्न प्रस्तावों 
को माना :-- 


(१) केन्द्रिक सरकार रियासतों में भी उन्हीं कतंव्यों का 
पालन करे और उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करे जिनका 
वह प्रांतों में करती है । 


(२) केन्द्रिक सरकार रियासतों में भी प्रांतों की भांति 
अपने शासनपालिका (एग्जीक्यूटिव) संगठनों की माफेतकाम करे। 


(३) प्रांत और रियासतें केन्द्रिक सरकार के कोष में जो हिस्सा 
अदा करें उसका आधार एक-सा और समान होना चाहिये । 


(४) केन्द्रिक सरकार प्रांतों और राज्यों की संघीय टैक्‍्सों 
के विभाजन, ग्रांटों,सहायताओं और अन्य आथिक तथा है क्तिकछ 
सहायताओं के रूप में जो सम्मिलित सेवा करती है वह प्रांतों 
और रियासतों- दोनों के छिए समान होनी चाहिए । 


इन भ्रस्तावों को रियासतों ने तुरन्त स्वीकार कर लिया । 
रियासतों के सुझाव पर भारत सरकार ने इस अतिरिक्त विचार 
को स्वीकार किया : “रियासतों के संघों को अपने शासनों और 
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(च) यह ठोक है कि रियासतों की सव संघीय आमदनियों 
को केन्द्रीय आमदनियों के साथ मिला देने से उनवी आर्थिक 
स्थिति के रहोवदल में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होंगीं । उन्हें 
हल करने का उपाय यह है कि इस परिवर्तन के कारण जो 
गड़वड़ हो उस सबका एक अन्दाजा छूगा लिया जाय । उसके 
पदचात केन्द्र और रियासतों में, संघीय संविधान हारा परिवतंन- 
काल के लिए, विविध आमदनियों का आवश्यक भुगतान 
किया जा सकता हे । 


भारत सरकार ने कमेटी के इस विस्तृत विइलेशण और 
सिफारिशों को, रियासतों के साथ किए गए विचार-विभनिमय 


को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक परिवर्तनों के साथ स्वीकार 
कर लिया । 


संघीय राजस्वी एकीकरण से जो लाभ हुए उनका सुगमता 
से वर्णन नहीं किया जा सकता । इससे उन आशिक और वित्तीय 
विरोबों का अन्त हो जायगा जो कि वतेमान परिस्थिति में बार 
वार दिखलाई देते है । “टेक्सों के लगाने और वसूल करने की 
नीति, सिद्धांत और व्यवहार में एकता आ जाने के कारण 
कानून, दरों, संघीय आर्थिक कार्रवाइयों की व्याख्या और शासन 
में एकता दिखलाई देने लगेगी । जो लोग टैक्स देने से बच जाते 
हे उन पर कारेवाई अधिक प्रभावशाली हो सकेगी । आन्तरिक 
कस्टम ड्यूटियां उठा देने से देश में व्यापार अधिक स्वतंत्रता से 
हो सकेगा । व्यापार और टैरिफ की नीति एक सी और सम्मान्वित 
हो जाने से देश में सवेत्र उसका प्रभाव एकसा होगा । बन्दरगाह 
और देश के मार्गों तथा यातायात की व्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण 
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इस इलाकों की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव पास कर देन 
के पश्चात अपने हाथ में ले लिया । 


“नये संविधान के अनुसार भारत के न्याय विभाग का समस्त 
ढाचा सर्वोच्च न्यायालय (सुर्पीम कोट ) की आधार शिला पर खड़ा 
किया गया हू । सर्वोच्च न्यायारूय कानून की जो व्याख्या करेगा 
वह भारत के समस्त प्रदेशों में सव न्यायालयों के लिए मान्य होगी । 
रियासतों के एकीकरण से उनको भी अपने न्यायर--विभाग का 
पुनर्गठन करने में सहायता मिली । इस समय सव रियासतों 
और रियासत-संघों मे उच्च न्‍्यायारूय (हाई कोर्ट) काम कर रहे 
हँं। मातहत न्यायालयों के पुनर्गठन में भी काफी उन्नति हो चुकी 
हँ । जिन रियासतों का शासन केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया 
हूँ उनमें ज्यूडिशियल कमिइ्नरों के कोर्ट स्थापित कर दिए गए हैं 
और इस प्रकार का कानून पास कर दिया गया है जिससे कि उनकी 
अपीले सर्वोच्च न्यायारूय में सुनी जा सकें । हाईकोर्ट के जजों 
के वेतन और कार्यकाल के विषय में अस्थायी प्रकार की व्यवस्था 
को छोड़ कर संविधान के भाग (ख) के राज्यों के न्‍्याय-विभाग ठीक 
वैसे ही है जैसे कि भूतपूर्व प्रांतों के । राज्यों के हाईकोर्टो के जजों 
की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्‍्यायाधिपति (चीफ जस्टिस) 
वी सलाह से राष्ट्रपति करेगा ।” 


संघ सरकार को संविधान अधिकार देता है कि वह भाग (ख) 
की रियासतों का परिवर्तन-काल में निरीक्षण कर सकती है । इससे 
'केन्द्रिक सरकार को नवसंगठित इकाइयों में एकीकरण की प्रक्रिया 
के आदेश देने और वहां का शासन सुधारने के अधिकार प्राप्त हो 
जाते हू । इस उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए भारत सरकार 
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सावन, अपने पीछे की भूमियों की सेवा अधिक स्वतंत्रता से कर 
-सकंगे। राष्ट्रीय और प्रादेशिक आर्थिक योजनाएं अखिल भारतीय 
आधार पर बनाई जा सकेंगी । इस और अन्य दृष्टियों से रियासतें 
भी अपना भाग अदा करेंगी और वे उन लाभों की अधिकारी हो 
जायंगी जो कि केन्द्रिक साधनों और टेक्निकल सहायता द्वारा 
चलने वाली योजनाओं से होंगे ।” 


केन्द्र के साय सम्बन्ध 


भारत के नवीन संविधान के अनुसार रियासतें भारतीय 
संघ की समान इकाइयां है । 


परिवर्तत काल के अतिरिक्त केन्द्र के साथ रियासतों का 
संवैधानिक संवध और उनका आन्तरिक गठन प्रांतों के समान 
ही है। परन्तु जम्मू तथा काइमीर के विषय में कुछ विशेप विधान 
हैं। उनके अनुसार, केन्द्र का अधिकार क्षेत्र संविधान की 
संघीय और समवर्ती सूचियों के उन मामलों तक सीमित हे जिन्हें 
कि राष्ट्रपति रियासत की सरकार के साथ सलाह के बाद प्रवेश- 
पत्र की णर्तो से संगत घोषित करेगा । हंदरावाद के विपय में 
निञ्ञाम ने एक घोषणा करके देश के संविधान को स्वीकार कर 
लिया, परन्तु एक शर्त यह रखी कि उसका यह निर्णय अन्तिम 
रूप से तभी माना जायगा जब कि रियासत की प्रजा अपनी संबिधान- 
सभा द्वारा केत््र के और उसके संविधान के साथ अपने संबंधों के 
निश्चय की घोषणा कर देगी। जनागरढ़, मानवदार, मांगरोल, 
बांतवा, बावरियाबाद और सररंगढ के घासनों को सीराप्ट् 
सरकार ने फरवरी १९४८ में इन स्यासतों में जनमत-संग्रह के और 
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इन इलाकों की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव पास कर देन 
के पदचात अपने हाथ में ले लिया । 


“नये संविधान के अनुसार भारत के न्याय विभाग का समस्त 
ाचा सर्वोच्च न्‍्यायारूय (सुर्पीम कोर्ट ) की आधार शिला पर खड़ा 
किया गया हू । सर्वोच्च न्यायारूय कानून की जो व्याख्या करेगा 
वह भारत के समस्त प्रदेशों में सव न्यायालयों के लिए मान्य होगी । 
रियासतों के एकीकरण से उनको भी अपने न्याय-विभाग का 
पुनर्गठन करने में सहायता मिली । इस समय सब रियासतों 
और रियासत-संघों मे उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट ) काम कर रहें 
हैँं। मातहत न्यायालयों के पुनगंठन में भी काफी उन्नति हो चुकी 
हँ । जिन रियासतों का शासन केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया 
हैँ उनमें ज्यूडशियल कमिइनरों के कोर्ट स्थापित कर दिए गए हें 
और इस प्रकार का कानून पास कर दिया गया है जिससे कि उनकी 
अपीलें सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जा सकें । हाईकोर्ट के जजों 
के वेतन और कार्यकाल के विषय में अस्थायी प्रकार की व्यवस्था 
को छोड़ कर संविधान के भाग (ख) के राज्यों के न्‍्याय-विभाग ठीक 
बसे ही हैं ज॑से कि भूतपूर्व प्रांतों के। राज्यों के हाईकोर्टो के जजों 
की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायाधिपति (चीफ जस्टिस) 
की सलाह से राष्ट्रपति करेगा ।” 


संघ सरकार को संविधान अधिकार देता है कि वह भाग (ख) 
की रियासतों का परिवरतंन-काल में निरीक्षण कर सकती है । इससे 
केन्द्रिक सरकार को नवसंगठित इकाइयों में एकीकरण की प्रक्रिया 
के आदेश देने और वहां का शासन सुधारने के अधिकार प्राप्त हो 
जाते है । इस उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए भारत सरकार 
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ने रियासतों के संघों में प्रादेशिक कमिश्नर नियुक्त किए हे जो 
कि केन्द्रिक सरकार के एजेंटों और राजप्रमुखों के सलाहकारों के 
रूप में काम करते हूं । रियासत-संघों के सरकारों के सलाहकार 
भी केन्द्र की सलाह से नियत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
केन्द्र ने रियासत-संघों के महत्वपूर्ण पदों के लिए उच्च अनुभवी 
अधिकारी ऋण के रूप देनें की व्यवस्था की है। महत्वपूर्ण 
कानून और वजट अन्तिम रूप में स्वीकार करने से पहले केन्द्रिक 
सरकार को दिखला लिए जाते हे । ये सब व्यवस्थाये अस्थायी 
रूप में है । कौर इनका प्रयोजन यह है कि रियासतें और केद्ध 
देश के व्यापक हितों और सुख-सुविधाओं की मिलकर उन्नति कर 
सकें और रियासत-संघ अपनी उन्नति में न्‍्यूनता को पूरा 
कर सकें । 


ठीक प्रकार देखा जाय तो रियासतों का एकीकरण एक 
महत्वपूर्ण सफलता होते हुए भी, सफलता की अपेक्षा एक सुयोग 
ही है। रियासतें अब एकीकरण की अबस्था में था गई हैं। 
उनमें गासन की आधुनिक पद्धति का आरम्म सर्वथा आरम्भ से 
करना पड़ेगा । एक सुसंगठित झासन पद्धति के अतिरिक्त बहां 
लोकतांजिक उत्तरदायित्व का भी आर्म्न करना होगा । यह 
कार्य आन्म्म हो चुका है, परन्तु अभी बहुत कुछ करना जेप है । 
/हस काम में ईंटें लिनते वाले राज के समान वैय॑ की आवश्यकता 
इसके लिए योजना-निर्माता की दूर दृष्टि और इंजीनियर की 
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ध 
बृघलता भी ओोक्षित है” । 


लोकतांबिक भारत का प्रासाद राजाओं और जनता के 
सम्मिलित और समच्चित प्रक्‍त्तों की नींब पर खड़ा किया गया है 


अड>+ कक ०८ 


श्रमिकों का भविष्य-निर्माण 


श्रम-मंत्रालय ने भारत के श्रमिकों की अवस्था सुधारने और 
मालिकों और मजदूरों के संबंध अधिक अच्छे बनाने के लिए 
अनेक उपाय किए । 


केन्द्रीय श्रम सलाहकार कौंसिल ( सैन्ट्रल. एडवायज री- 
कौंसिल आफ लेवर ) ने एक कमेटी उचित मज़दूरी की समस्या 
का अध्ययन करने के लिए नियत की थी। इस कमेटी 
ने कई सफल वैठकों के पश्चात्‌ जो रिपोर्ट पेश की उसे उक्त कौंसिल 
ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और उस पर अमल करने की 


सिफ़ारिश की । उन सिफ़ारिशों पर अमल करने के लिए एक बिल 
तैयार किया गया है । 


जिन कारखानों में १०० या इससे अधिक आदमी काम करते 
हैं उनमें काम की अवस्थाएं सुधारने वाली कमेटियां (वक्स 
कमेटियां) संगठित करने पर विशेष ध्यान दिया गया । सितंबर 
१९४९ तक केन्द्रीय सरकार के कारखानों में ३०० से अधिक वकक्‍्से 
कमेटियां संगठित की जा चुकी थीं। कई राज्यों की सरकारों 
ने भी अपने आधीन क्षेत्रों के कारखानों में वक्स कमेटियां संगठित 
फरने के उपाय किए हैं। सैन्‍्टूल एडवायजरी कौंसिल इस नतीजे 
पर पहुँची हैँ कि उत्पादन-सम्वन्धी समस्याओं के हल का काम भी 


कक लक कक द कक कक हक की न टक0 की 
नोट :---ऊपर जो उद्धरण दिए गए हें वे सव रियासतों के विषय 
में प्रकाशित 'ह्वाइटपेपर' से लिए गए है । 
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व्यवस्था की गई । उनके नाम हैँ : समझौता करान वाले 
स्थायी वोर्ड (स्टंण्डिय कन्सिलिएशन बोडं ) मजदूरों की अदालतें 
(लेबर कोर्ट) और अपीलों की अदालछतें (अपेलेट ट्रिब्यूनल) । 
यह बिल परिस्थतियों में कुछ कारखानों में मजदूरों की 
छाटनी, मन्द गति से काम करने की रीति और कुछ कारखानों 
पर कुछ अवस्थाओं में सरकारी नियंत्रण के संबंध में भी 
व्यवस्था करता है। बिल में अदालतों के फंसले पर प्रभावशाली 
रूप से अमल कराने की भी व्यवस्था है । 


बे 


ट्रेड यूनियन बिल का प्रयोजन असली ट्रेड यूनियनों को 
विकसित करना और वलवान वनाना हूँ । ट्रेड यूनियनों को 
रजिस्टर्ड कराने के नियम अधिक स्पप्ट कर दिए गए हैं, जिससे 
कि फालतू ट्रेड यूनियन न वन सकें। ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी 
बाहर के व्यक्ति पहले से कम संख्या में बन सकेंगे । उनके स्थान 
पर स्वयं मजदूरों को ही अपनी ट्रेड यूनियनों के मामलों की व्यवस्था 
करने के लिए उत्साहित किया जायगा । सरकारी कमंचारियों 
की ट्रेड यूनियनों के लिए विद्येप नियम रखे गए हे। चुनावों के 
सगड़े तय करने के स्िए भी नियम बनाए गए हैं ! 


१९३६ के मजदूरी समय पर देने के कानून ( पेमेन्ट आफ वेजेस 
एक्ट ) और १९४२ के चाय की खेतियों के दल्यकों से बाहर 
जाने बाले मजदूरों के कानून (दी टिस्ट्रिव्टस एमिग्रेण्ट लेबर एक्ट) 
को आज की अवस्थाओं के अनुसार सुधारा जा रहा है । बड़ी- 
बड़ी सोतियों पर काम करने वाले मझदूरों के हिलों और 
अधिकारों की रक्षा करने के छिए भी एक कानून बनाने की बाल 
बिलाराघीन है । १६ जन १९७० को एक ओऑडिनेंस जारी करके 


( 
ढ़ 
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१९४८ का न्यूनतम मजदूरी कानून (मिनिमम वेजेस एक्ट) 
संशोधित कर दिया गया था। इस आड्डिनस द्वारा उक्त एक्ट 
की सूची के भाग एक में उल्लिखित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी 
तय करने की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी गई हे । संसद के 
आगामी अधिवेशन में इस आडिनंस के स्थान पर एक एक्ट पेश 
करने का विचार है । 


खेत-मज़दूरों की श्रवस्था की जाँच 


श्रम-मंत्रालय ने राज्यों की सरकारों के सहयोग से खेत- 
मजदूरों की अवस्थाओं की जाँच करने का काम हाथ में लिया है। 
इस जांच का प्रधान लक्ष्य यह है कि देश में खेत-मज़दूरों की कमाई, 
खर्च, रहन-सहन के स्तर और रोज़गार मिलने के अवसरों आदि 
का ज्ञान प्राप्त हो सके , और यह सोचा जा सके कि उनकी अवस्थाएं 
सुधारने और १९४८ के न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार उनकी 
न्यूनतम मजदूरी नियत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते 
हैं । इस प्रयोजन के लिए राज्यों की सरकारों, अर्थशास्तियों 
और तज्ज्ञों की सलाह और सहायता से एक विस्तृत प्रश्नावली 
तैयार की गई। मंत्रिमंडल के कार्यालय ने अपने विभागों के अथै- 
शास्त्रियों और आंकड़ों के विशेषज्ञों की जो स्थायी समिति नियत 
की थी उसने सलाह दी कि यह आर्थिक जांच भारत में अपने 
प्रकार की प्रथम होने के कारण इसे खण्ड-ख़ण्ड करके और क्रमशः 
उनके क्षेत्र का विस्तार करते हुए करना उचित होगा । उसने 
सुझाया कि पहले पहल कुछ ग्रामों को चुन कर यह जाचेंना चाहिए 
कि प्रइनावली का अन्तिम रूप क्या रखा जाय, उनका उत्तर पाने 


"भव, 
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के लिए कितना समय रूग सकता है और इस काम को करने के लिए 
ग्रामों में किस प्रकार के संगठन की आवश्यकता होगी । 


आरंभ में आसाम, पश्चिमी बंगाल, विहार, उड़ीसा 
उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, मद्रास और मंसूर के २७ गावों में जाँच 
की गई। इस जांच से जो अनुभव प्राप्त हुआ उसके आधार 
पर मूल प्रश्तावली में आवश्यक सुधार किया गया । निश्चय 
किया गया कि आवश्यक न्ञातव्य कृषि के वरतंमान वर्ष के आधार 
पर एकत्र किया जाय । जाँच का व्यय अधिक न बढ़ने देने के 
लिए जांच के ग्रामों की संख्या दो हजार से घटा कर ८०० कर दी 
गई, परन्तु जाँच का अखिल भारतीय रूप परिवतित नहीं होने दिया 
गया । अब तक आसाम, विहार, वम्बई, फ्श्चिमी बंगाल, तुम, 
दिल्‍ली मध्यप्रदेश, हेदरावाद, हिमाचल प्रदेश, मद्रास, मंसूर, 
ग्रावनकोर, बोेचीन, उड़ीसा, पंजाब, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब 
की रियासतों की यूनियन, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यभारत, 
विन्ध्य प्रदेश, सौराप्ट्र, अजमेर, भोपाल, जम्मू तथा काश्मीर और 
कच्छ में इस कार्य के छिए इकाटयां बनाई जा चुकी है । 


बगोचे (बगानों) के मजदूर 


वगानों के मजदूरों की अवस्थाएं अब तक अनियमित ही 


हैं। वे प्रत्येक राज्य में ही नहीं, विभिन्न जागीरों में भी विभिम्न 
है । भारत सरबगर बगानों के मजदूरों की काम की अवरथाएं 


जानने ओर सुधारने के लिए एक त्रिदली सगनफरेन्स कर रहो है. । 
बंगानों छी ओद्योगिक कमेटी ने ऐसा कानून बनाने की सिफारिश 
की /£ कि जिससे इस बसानों के मजदरों की अवरणा सनिममित 


5 अमर 2 जन मंतगा: पर्याज वि की जा सर्वे 
फ् कझा सा भा सका मरगाइज्जनलस मे प्याज याद्ध का जा सके । 
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बूटे दर | ए्तीय त्रों का प्रदर्शन 


्जू 


नाडा की राष्ट्रीय प्रदर्शनी में जरी 


के 





विहार में झरिया कोयला सदानों के भूली नामक स्थान में सा 
मजदूरों के लिए बनाए गए नये मकान 
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आम तोर पर यह माना जाता हैं कि एक ऐसा विस्तृत केन्द्रिक 
कानून होना चाहिए जो कि समस्त देश की बड़ी खेतियों पर लागू 
हो सके और उसे पहले-पहल चाय, कॉफी, रबर और सिन्‍्कोना 
की खेतियों पर छागू करना चाहिए । बगानों की औद्योगिक कमेटी 
इस बात पर सहमत हूँ कि मजदूरों के मकानों, डाक्टरी सहायता, 
ज़च्चा-बच्चों की मदद, वीमारी के भत्ते और सुख-सुविधाओं के 
लिए कानून बना कर व्यवस्था की जानी चाहिए । सरकार 
इस प्रकार के एक बिल पर विचार कर रही है । 


कछार की खेतियों में मालिक और मजदूरों के संबंधों को 
अधिक विगड़ने से रोकने के लिए कछार की जिन चाय-खेतियों को 
नुकसान होता हैँ उनकी अवस्थाओं की जाँच करने और उनमें 
सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी नियत की गई थी । 

धेगार 

एक अधिकारी को विज्ञेप रूप से वेगार के विषय में वर्तमान 
विविध कानूनों का अध्ययन करने और उनमें सुधार सुझाने के 
लिए नियत किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है । 
भारत सरकार ने राज्यों की सरकारों से प्रार्थता की है कि वे वर्तमान 
कानूनों में से आपत्तिजनक धाराओं को निकालने पर विचार करें। 
भारत सरकार खेत-मज़दूरों की अवस्थाएं जाँचने के साथ-साथ 
देश के विविध भागों में प्रचलित वेगार के विषय में भी 
जानकारी एकत्र कर रही है । 


खान-सज़दूरों की सुख-सुविधाएँ 


१९४९-५० में लगभग ६३ लाख रुपये कोयला-खानों के 
मजदूर-सहायता कोप के साधारण सुख-सुविधा खाते से और 
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लगभग इतनी ही राशि मकान-खाते से व्यय की गई। यह कोप 
मजदूरों के लिए मकानों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मलेरिया से बचाव 
और स्त्रियों तथा वालकों की सुख-सुविधाओं आदि के लिए हू । 
खान-मज़दूरों के लिए भूली (विहार) में, विजयनगर (पश्चिमी- 
बंगाल) में और दाल्ता (मध्य प्रदेश) में मकान बनाने की 
व्यवस्था की गई । 


भूली के प्रस्तावित नगर में मज़दूरों के लिए लगभग १,५०० 
क्वार्टर बनाए गए और १ छाख ६४ हज़ार रुपये प्रबंध संबंधी 
इमारतों, नगर प्रशासक के मकान और गोदामों तथा चौकीदारों 
आदि की इमारतों पर व्यय करने के लिए स्वीकार किए गए । 
घनवाद का हस्पताल पूरा होने बाल्य है । उसमें ११२ 
रोगियों को रखने की व्यवस्था हैँ । इस हस्पताल का, चार 
अन्य प्रादेशिक हस्पतालों का और बिहार तथा पश्चिमी बंगाल 
की कोबला-गानों में जो मानतुऋल्याण सेन्द्र पहले से विद्यमान 
है| उनका निरीक्षण करने के लि! एक मैडिक्ल सुपरिटेशेंट 
नियुक्त कर दिया गया हूँ । कोसलानयानों के मजदूर-सहायता 
कोध के कानन को सलाखझचर और कोडिया की कोसला-गानों पर 
दाग किया गया और कोयलानागानों के सहायता सामिस्सर ने ध्न 
इ्लाकों के बरेमान श्रमि-सगन्युविधान्ंगठनों की व्यवस्था 
अपने क़ाथ में ले ली । अबरता की सानों में सृगन्यट्रायता का 


कोच १2७७८ मे बश्ट में मटाग के लिए ४ छारो रपये और बिटार 
के लिए ७ छाोगा सपयय गा रगा। गया 7 टेस व्यूम में संद्रास और 


विठटार से अ्क्षररतान-्महदरों हे लिए हग्प्ताओं और माल- 
॥म्ट 


परम्धाश पेस्ट थो सहन वा स्यूय भी सब्मिखिति है । 


१९५ 


मार्च १९५० के अन्त तक रूगभग ३ लाख कमंचारी कोयला- 
खान प्रौविडेंट फण्ड के सदस्य वन चुके थे और मालिकों और 
मज़दूरों ने मिल कर लगभग १ करोड़ ३० लाख रुपये इस फंड में 
जमा किए थे । कोयला-प्रौविडेंट फंड योजना आसाम, तालचर, 
कोरिया और रीवां की कोयला-खानों पर भी लागू करदी गई 
है । धीरे-धीरे यह योजना अन्य राज्यों में भी छागू की जायगी। 
लगभग ४० कोयला-खानों के मज़दूरों में तिमाही बोनस 
के रूप में वांट गए। भप्रेल १९४९ में श्रम-मंत्रालय ने 
औद्योगिक मजदूरों के मकानों के लिए एक योजना तैयार करके 
राज्यों की सरकारों को भेजी । इस योजना में आवश्यक 
सुविधाओं सहित दो-दो-कमरे-वाले घर बनाने का सुझाव रखा 
गया हूँ । इस कार के लिए केन्द्रिक सरकार पूंजी का दो- 
तिहाई विना व्याज के ऋण के रूप में और एक तिहाई राज्यों की 
सरकारें अथवा मालिक लोग ३ प्रतिशत सूद पर ऋण के खप 
में देंग । जब तक मकानों की वरंमान न्‍्यूनता रहेगी तव तक 
एक मकान में दो मज़दूर-परिवार रहेंगे भौर उनमें से हर एक 
अपनी मजदूरी का १० प्रतिशत किराए के रूप में देगा । किराए 


वी राशि छगी हुईं पूंजी के ढाई प्रतिशत से ऊपर नहीं जाने 
दी जायगी । 


१९४८ के मजदूरों के सरकारी वीमा कानून ( एम्पलायीज 
स्टेट इन्श्योरेंस एक्ट) दिल्‍ली और कानपुर में शीघ्र ही लागू किया 
जायगा। इन दोनों क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव के आधार पर इसे 
देश के अन्य भागों में भी लागू किया जायगा । 


१९६ 
श्रमिक और प्रवन्धकर्ता 


श्रमिकों और प्रेवंधकर्ताओं के संबंधों में जो सुधार हुआ हूं 
उसे देख कर कहा जा सकता हूँ कि भारत सरकार की श्रम-नीति 
सकल रही है । यह बात कारखानों के अगड़ों छी संख्या में कमी 
में स्पप्ट है । १९४८ में ऐसे १२५१ झगड़े हुए थे जिनमें १० 
लाख ५९ हजार १२० मजदूर शामिल थे और जिनसे ७८ लाख 
३७ हजार १७३ श्षमिक-दिवसों का नुकसान हुआ था। १९४९ 
में ऐसे झगड़े केबद्र ११४ हुए । उनमें ६ लाख ८४ हज़ार १८८ 
मजदूर शामिल थे और उनसे ६५ छाख ८० हजार ८८७ श्रमिक 
दिवसों का नुकसान हुआ । 


न 


उद्योगों के आकटे एक करने के कानून (हन्टस्ट्रियल 
सटे टिसेटिक्स ऐव्ट) के अनसार चाय, कॉफी और रबर की सोतियां 
ट्रामों और बन्दरगाट़ी के जिन कारानों पर फंक्टरीज ऐय्ट स्थग 
शोता # उसमे काम करने साले मजदरों के रोजगार, हाजिरी, काम 


के घंटों जोर मजदुरियों के झयंध में आवकिटे गकय करने के श्दिए 


२४० ने 
2०० कह 


नम नियम बना दिए गए है । इनसे सिम शगाश्मों का 
सरगारों ओर जनता ने हो अआाहोसना की / उसे आखार पर 


दनमें संधार विदा जा रटा 68 । ओऔाधवि! ओऔयाश़ वानन हक 


ने यार थोशागिय झगाहोीं रे संयंध में शाननसी क्राघार पर कया 


पाए मरस हे लिए भी समने में सिमभों था रंग सैसार 


न ५ * 

ल्ल्ल्> [ टू गाए * 20 5 उप श्ध्प््ति डइ्पगन ग ल्‍्िए 
न + न & 

20 गए मी प्रगाट्रराक शाश्या को आशणाशों हो 


१९७ 
अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेंसे 


उस वर्ष जितनी अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक कानफ्रेंसे हुई भारत 
सरकार ने उन सब में भाग लिया। अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सेंगठन 
(इन्टरनंशनल लेवर आगगेनाइजेशन) की प्रशासिका-सभा का 
शरद अधिवेशन मैसूर में हुआ था । इस संगठन की एशिया के 
देश में यह प्रथम बैठक थी । भारत सरकार ने इस संगठन के 
तीन निर्णयों को स्वीकार किया । सं० ८१, जो कि औद्योगिक 
और व्यापारिक संस्थाओं में मज़दूरों के निरीक्षण के विषय में 
हैं। सं० ८९, जो कि रात-पाली में स्त्रियों से काम करवाने के 
विषय में हैं और सं० ९०, जो कि कारखानों में बालकों से रात 
का काम करवाने के विपय में हैँ। श्रम-मंत्री श्री जगजीवन 
राम गत जून में अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन के जिनेवा अधिवेशन 
में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता बन कर गए थे । वह इस 
सम्मेलन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए । वह द्वितीय भारतीय हैं 


जो कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय साधारण अधिवेशन के अध्यक्ष 
निर्वाचित हुए । 


राज्य ओर केन्द्र 


श्रम-मंत्रियों के सम्मेलन के मैसूर अधिवेशन में विविध 
राज्यों के श्रमिक संवंधी शासन और नीति के विषय में महत्वपूर्ण 
निर्णय किए गए । भूतपूर्व भारतीय रियासतों का संघ के साथ 
आर्थिक एकीकरण हो जाने के कारण श्रमिक संबंधी केच््रिक 
कानूनों को उन रियासतों पर छागू करने का उत्तरदायित्व श्रम- 
मंत्रालय पर आ पड़ा है । 


१९८ 


रोज़गार दफ्तरों ( एम्पलोयमेंट एक्सचेंज ) और विविध 
राज्यों में स्थापित प्रशिक्षण-केन्द्रों (ट्रेनिंग सैन्टरों) पर होने वाले 
वापिक व्यय का ६० प्रतिशत केन्द्रिय सरकार और ४० प्रतिशत 
ये राज्यन्सरकारें उठाती हे जिनके यहां ये दफ़्तर या केन्द्र होते है । 


पुनर्वास और रोजगार 


व्यय में कमी करने के कारण मंत्रिमंडल को पुनर्वास और 
रोजगार के प्रधान संचालक की सारी स्थिति पर प्रनविचार 
करना पद्ाा था । अगस्त १९४० में निम्नय किया गया था * 

संगठन को अगस्त १९७२ तक केन्द्र और राज्यों में वर्तमान 
आदधिया व्यवस्था के आधार पर ही जारो रसा जायगा और 
प्रशिक्षण की योजनाओं को सुधार कार सब प्रौड़ साग्रिकों के 
लिए रोल दिया जायगा । 


४० शिखा रोजगार दानर उत्तर प्रदेश में, ११ बिहार में 
गैर £ इगे में सोछि गा) । इस समय भारत मे था रोशगार 


दष्र और ५६५ जिलमा दस्तर झाम कार री है । 


ध्से व गाह़ार साहने सादे १० छागोा ६६ इगशार ३०५८ 
प्रिया ने अपना नाम दे: गया । १०४८ में ८ छास 
/हर ४-४ ने बरयाया था। ११४९ मे > छाटगो "६ जार 
४०० के पाम दियश रा । १०८८ में #* छारोा ६० सार 
८८ का शाम दिशरश गया भा । १:४९ में जिन छठागा ने आपना 
नाम देश मगगंया पहामे ३६ प्रतिशत मेसनाओं मे नियाए हुश जोर 
50 हो >*४३ ३३ हे प्र रसकी अस्त कल, जरा जम था कद: 
है ज० 7488 ६६ है. | है. हू | 4: 0 है 88 (5 के है आह 
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प्रतिशत विस्थापित व्यक्ति थे । १९४८ में ७२१३ स्त्रियों को काम 
दिलाया गया था । १९४९ में ११ हजार ६९० को दिलाया 
गया। जिन मालिकों ने इन दफ्तरों से लाभ उठाया उनकी औसत 
मासिक संख्या ४५१५९ रही । 


ट्रेनिण (प्रशिक्षण ) 


विस्थापित व्यक्तियों को काम सिखाने की योजना का माते 
१९५० में और सेना से निकले हुओं की योजना का जुलाई १९५० 
में अन्त हो गया । गत बषं के अन्त में उम्मीदवारों को शागिद 
के रूप में टेक्निकल और पेशे के काम सिखाने वाले ३६६ केन्द्र 
चल रहे थे और इनमें सेना से निकले हुए ५०६६ और विस्थापित 
३८४८ व्यक्ति काम सीख रहे थे । इनमें १६३ स्त्रियां थीं । 
गत वर्ष ७२७२ सेना से निकले हुए और ६०४१ विस्थापित्त 
व्यक्तियों ने काम सीखनें को परीक्षाएं पास कीं ।॥ इनमें से २४२ 
स्त्रियाँ थीं । 


मध्यप्रदेश में कोनी की केन्द्रिक संस्था में प्रशिक्षकों के ३ 
भ्ुपों ने अपना प्रशिक्षण समाप्त किया । इन सब का योग २२६ 


था। १९४९ के अन्त में १४६ प्रशिक्षकों का एक और ग्रुप 
प्रशिक्षण ले रहा था । 


प्रौढ़ नागरिकों को प्रशिक्षित करने की एक योजना तैयार 
की गई है । इसके अनुसार दो वर्ष तक टैक्निकल प्रशिक्षण दिया 
जायगा। इस समय में १८ महीने किसी प्रशिक्षण-केन्द्र या कारखाने 
में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए विताने होंगे । पेशा सीखने 
के लिए १२ महीने किसी प्रशिक्षण केन्द्र में बिताने होंगे। 


२०० 


१०,००० स्थानों की व्यवस्था की गई है, इनमें से ७,००० 
इंजीनियरिंग और इमारती कामों के लिए है और शेष विविध 
पेशे सीखने के लिए । 


ये स्थान देश भर के ६० प्रशिक्षण केन्द्रों में बंटे रहेंगे । 
प्रशिक्षण मुफ्त दिया जायगा। प्रत्येक योग्य प्रशिक्षणार्थी 
को २५ रुपये तक छात्रवृत्ति दी जायगी। ये छात्रवृत्तियां 
स्वीकृत संख्या के अधिक से अधिक आधे व्यक्तियों को दी 
जाय॑ंगी । 


श्रम-मंत्राऊय के प्रशिक्षण केन्द्रों में १२ हजार अतिरिक्त 
स्थान विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए रखे गये 
हैँ । चुन हुए उम्मीदवारों को २५ रुपया सहायता प्रतिमास 
दी जायगी । 


जल, स्थल और आकाश मार्ग 


१९४९ में १२ हवाई यातायात कम्पनियां नियमित रूप से 
काम कर रहीं थीं। एयर-इण्डिया इन्टरनेशनल लिमिटिड के 
सिवाय इन सव कम्पतियों का स्वामित्व और प्रवंध निजी 
तागरिकों के हाथ में है । १६ कम्पनियां इस वर्ष अनियमित 
हवाई यातायात सब्सिं चलाती रहीं। इन १६ में वे १२ 
कम्पतनियां भी शामिल हें जो नियमित सर्विसें चलाती हे । 


इस वर्ष हवाई यात्रियों की संख्या में तो थोड़ी ही वृद्धि हुई 
परन्तु ढोये गए माल का परिमाण ६० प्रतिशत और हवाई डाक का 
२१० प्रतिशत बढ़ गया । 


१९४७ से १९४९ तक के तुलनात्मक आँकड़े नीचे दिए जाते है : 





यम न मम 0 3 
उड़ान उड़ानकी | यात्रियों | माल ' जाप 0 आय 
बपं कै दूरी ,की संख्या ढोया गया ( ला (१० लाख 
हि (१० लाख (सहसौरों ((१० छाख गेडों में) |... टन 
(०००) मीलोमे)| में) |पोडों में) पर्डो में) भोलों मे) 
१९४७ ५९ 























९३२६ | रप५ | ३ टद। एश छारप 
१६४८ ७८ हिरनहं४ड | ३४१ | ८१५ | १-५८ [१९-२९ 
१९४९ ९३ १४०९० | ३५८ | १३०३ [४-९ |२२-९ 





१९४९ भें हवाई यातायात का लाइसेंस देने वाले बोर्ड ने 
दीघकाल के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के १५६ प्रार्थना-पत्रों 
पर विचार किया और ३३ मार्गो पर वायुयान चलाने के लाइसेंस 
दिए। ये लाइसेंस अधिकतर १० वर्ष के छिए दिए गए । 


रण्२ 
समस्त डाक आकाश मार्ग से ले जाने की योजना 


पहली अप्रैल १९४९ से प्र॑थम श्रेणी की समस्त आन्तरिक 
डाक बिना कोई अतिरिक्त मूल्य लिए वायुमार्ग से ले जाने की 
योजना आरंभ की गईं। इस योजना के अनुसार समस्त आन्तरिक 
डाक का २८ प्रतिशत वायुयानों द्वारा ढोया जा रहा है । इससे 
अन्दाज़न ६५ लाख रुपये की आय होने का अनुमान है । 


३१ जनवरी १९४९ से दिल्‍ली, मद्रास, कलकत्ता और वम्बई 
के बीच में नागपुर के रास्ते हवाई डाक, हवाई पार्सल और अन्य 
माल वायुमागं से के जाने के लिए रात की उड़ान आरंभ 
की गयीं । 


राज्य-सहायता 


पहली मार्च १९४९ से जो हवाई ट्रांसपोर्ट कम्पनियां, 
फ्लाईग क्लबें और अन्य वायुयान चालक भारत में एक स्थान से 
दूसरे स्थान को या पाकिस्तान को आते जाते है , उनको सरकार 
ने प्रयोग में छाए गए पेट्रोल के प्रति गेलन पीछे ९ आने की सहायता 
देना आरंभ किया । हवाई कम्पनियां अधिक वोझ उठा कर 
अधिक आमदनी कर सके इस प्रयोजन से डैकोटा विमानों के लिए 
बोझ ढोने का अधिकतम नियत परिमाण २५,००० पौंड से 
बढ़ा कर २६,२०० पौंड कर दिया गया । 


हवाई बातायात 


अक्तृवर १९४९ से भारत और ब्रिटेन के मध्य में एयर इण्डिया 
इन्टरनेशनल लि० प्रति सप्ताह दो बार के स्थान पर तीन बार 
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यातायात करने लगी । २१ जनवरी १९५० से वम्बई और 
नरोबवी के वीच में भी एक पाक्षिक सविस अदन के रास्ते चछ 
रही है । 


१९४९ में आस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैन्ड और फिलीपिन्स के 
साथ दुतरफ़ा हवाई यात्तायात के समझौते किए गए | 
भारतीय और ब्रिटिश हवाई लाइने भारत और ब्रिटेन के मध्य में 
अपनी सबविसे इस आशा से अस्थायी शर्तों पर चला रही हैँ कि दोनों 
देशों में स्थायी शर्तों पर समझौता अन्तिम रूप से हो जायगा । 
ईरान, थाईलैनड, मिश्र, इथोयोपिया, नावें और डेनमार्क के 
साथ भी ऐसी ही व्यवस्थाएं की गई है । 


भारत अन्तर्राष्ट्रीय नार्गारिक उड़ान के संगठनों में प्रभावशाली 
भाग छेता रहा और वह आरंभ से ही इसकी कौंसिल का सदस्य 
है। इस संगठन के मौन्ट्रियल अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार 
मलिक चुने गए । 


हवाई अड्डे 


बज 


भारतीय मार्गों पर हवाई सबविसें पहले-पहल १९३१ में 
संगठित की गई थीं। उस समय चार नियर्मित हवाई अड्डे थे-- 
कराची, दिल्‍ली, इलाहाबाद और कलूकत्ता । १९४९ के आरंभ 
में ४५ हवाई अड्डे थे। उसके पश्चात्‌ ३ हवाई अड्डू और बढ़ाये 
गए है'। २३० हवाई अह रियासतों में हे। अमप्रेल १९५० 
के परचातू उनका प्रबंध भी सन्देश-वहन मंत्रालय ने अपने हाथ 
में ले लिया है। वतेमान हवाई अड्डों की साज-सज्जा को बढ़ाने 
और सुधारने का यत्न किया जा रहा है । विशेषतः उन २० हवाई 
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अड्डों की जो कि रियासत्तों से लिए गए हैं। आसाम और 
उत्तरी बंगाल में नए हवाई अड्डे खोले जायंगे। 


टेक्निकल काम करने वाले आदमियों की कमी होने परे भी 
४३ हवाई अड्डों में आधुनिक साज-सज्जा रूमा कर यातायात 
की सुविधाएं आधुनिक कर दी गई है । 

विकास और अनुसन्धान 

अप्रेल १९४६ में नागरिक उडुयन विभाग ने एक नया छोटा- 
सा संगठन विकास और अनुसंधान के कार्यों के लिए बत्तायां | 
इस संगठन का काम म्‌ख्यतया वायुयानों और हवाई उड़ानों की 
इंजीनिर्यारिग की समस्याओं के विषय में अनुसंधान करना है । 
नई दिल्‍ली में एक प्रयोगशाला अनुसंघान और परीक्षा के कार्य 
के लिए बनाई गई है । इण्डियन स्टंण्डडंस इन्स्टीट्यूशन इस संगठन 
के साथ क्रियात्मक सहायोग दे रहा है और एल्युमिनियम तथा 
मिश्रित धातुओं के नमूने तैयार करके देता रहा है । इस संगठन 
के अन्य कार्यक्रमों में वायुयानों में अधिकाधिक वी ० जी ० रिकीडेर' 
नामक यंत्रों का लगाना भी है, जिससे की वरसाती अवस्थाओं 
और रात के उड़ान में सुरक्षा की मात्रा का निश्चय किया जा 
सके। कोन्‍्स्टेलेशन हवाई जहाज़ों के लिए एक सी० जी० 
डिटरमिनेटर (निशचेत्र) लगाया जायगा और विश्लेपतः भारतीय 
अवस्थाओं में उड़ान पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है इसका 
अनुसंधान किया जायगा । 

नागरिक उड्ुयन 

सन १९०४६ से सहारनपुर में एक सन्देशवहन विद्यालय 

(कम्यूनिकेशन्स स्कूछ) खुछा हुआ है । इसन १५४० में ४८ 
ञौ 


शेहिओं औपरेटर्सो की और ८९ टैविनगयनों को तैयार किया । 
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इलाहाबाद का उड्डयन विद्यालय अगस्त १९४८ से आरंम 
हुआ था । इसमें अन्य चालकों को काम सिखाने के लिए १८ 
सहायक चालक-शिक्षक काम सीख कर तैयार हो चुके हे। १५ 
विद्यार्थी व्यापारिक चालक का बी' लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 
प्रशिक्षण पा रहे है । एरोड्रोम स्कूल को आशा है कि वह 
१९५०-५१ में लगभग ६० अधिकारियों को काम सिखला सकेगा । 


१५ अगस्त १९४७ को बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, पटना, 
दिल्‍ली और लरूखनउ में ६ फ्लाइंग क्लबें काम कर रही थीं । 
उनको सरकारी सहायता दी जाती थी । उसके पदचात्‌ ३ क्‍्लवें 
और खुल चुकी हे । कलवों को आज्ञा है कि वे कुछ और वायु- 
यान प्राप्त कर सकेंगी । १९४९ में क्‍्लबों में १७९ चालकों को 
४ए' लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, चार चालकों को 'ए-१/ 
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए और ५२ चालकों को 'बी” लाइसेंस 
प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया। पहली जनवरी 


१९५० को इन क्लबों के सदस्य २४७४, प्रशिक्षणार्थी ३६२ और 
शिक्षक ३५ थे । 


भारत सरकार ने वम्बई की वेइंजन के वायुयानों (ग्लाइडरों) 
द्वारा उड़ना सीखने वालों की संख्या भारतीय उदयन विमान सभा 
( इण्डियन ग्छाइडिंग असोसिएशन ) को ९० हज़ार रुपये की 
सहायता दी । यह संस्था ऐसे शिक्षक तैयार करेगी जो कि 


अन्य फ्लाईंग क्लवों में भी ग्लाइडिग सिखाने का काम आरंभ 
करायेगें। 


दिसम्बर १९४८ में वायुयान-चालन की अध्ययन संबंधी 
भारतीय संस्था (ऐरोनोटिकल सोसायटी आफ इण्डिया) का 
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आरम्भ हुआ था और उसे भारत सरकार ने ५,००० रुपए की 
सहायता वायुयान चालन-विज्ञान का तथा हवाई जहाज की 
एंजीनियरिंग के ज्ञान का प्रसार करने के लिए दी। 


हवाई श्रह्टों सम्बन्धी बड़े काम 


इस वर्ष जो बड़े-बड़े महत्वपूर्ण काम आरंभ किए गए उनमें 
दमदम, इलाहाबाद और मद्रास में विमानों को रखने के लिए 
लौह-तिर्मित विश्वाम स्थानों (स्टील हँगरों) का निर्माण भी शामिल 
हैँ । दमदम और इलहाबाद में विमानों के भूमि-भागों (रनवे) 
को बढ़ाया गया हू । मद्रास की इमारतों में वृद्धि और सुधार का 
काम और सांताक्रुज़ (वम्बई) में हवाई जहाज़ तक सामान ले 
जाने वाले ठेलों का मार्ग बदलने का कार्य आरंभ किया गया । 


अन्तरिक्ष विज्ञान-विभाग 


यह विभाग विविध विभागों और अन्य लोगों के छाभ के लिए 
ऋतु की नियमित रिपोर्टा और आंधी, वर्षा, बाढ़ तथा कोहरे आदि 
की भविष्य वाणियां प्रकाशित करता है । इस विभाग के 
वैज्ञानिक कर्तव्य कृषि-संबंधी ऋतु के अध्ययन, जल सम्बंधी ऋतु 
के ज्ञान, आकाशी चुम्वकत्व, भूकम्प-विज्ञान, ज्योतिष और तारा 
मौलिक विज्ञान से संवछ है । 


स्वदेश में और विदेशों में हवाई यातायात की उन्नति हो जाने 
से भारत में भी उड़ान-संबंधी हलूचलें बहुत बढ़ गई है । इस 
कारण वम्बई जोर कलकत्ता के अन्तर्राप्ट्रीय हवाई अड्डे के ऋतु 
संबंधी कार्यालयों में भविष्यवाणी करने वाले कार्यकर्ताओं का 
काम बहुत बढ़ गया है । 
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भविष्यवाणी करने वाले कार्यालय, वायु-सेना के अधिकारियों 
को हवाई रास्तों और अन्य क्षेत्रों के विषय में भविष्यवाणियां, 
ऋतु की प्रतिकूलता की सूचनाएं और अन्य रिपोर्ट देते हे और 
जल सैनिक अधिकारियों को ऋतु संबंधी पत्रक (बुलेटिने) और 
अन्य संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हे । 


कलकत्ता और मद्रास से पूर्वी तट के बन्दरगाहों के लिए 
और वम्वई से पश्चिमी तट के वन्दरगाहों के लिए आंधी आने 
की चेतावनी दी गई है । 


ऋतुओं के पत्रक (वुरेटिन) आल इण्डिया रेडिओ के १६ 
केन्द्रों से १२ भाषाओं में किसानों के लिए प्रसारित किए गए 
और अंग्रेज़ी तथा भारतीय भाषाओं के स्थानीय समाचारपत्रों 
में नियमपूर्वक प्रकाशित किए गए । 


इस वर्ष २४ स्थानों पर जल-संवंधी ऋतु के अध्ययन के लिए 
वेघशालाएं (आव्जवेंटरियां) स्थापित की गयीं। १२ सिक्किम, 
गढ़वाल, जमनोत्तरी और बड़ा रूच्छा प्रदेशों के हिमालयवर्ती 


नदियों के संगमस्थैलों में और १२ सावरमती और महानदी नदियों 
के संगमस्थलों पर । 


पूना के कार्यालय में इस विभाग में नवीन प्रविष्ठ होने चाले 
व्यक्तियों को काम सिखाने के लिए एक छोटा केन्द्र चल रहा 
है। इसमें मलय और लंका के भेजे हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षित 
किया गया । अब यह जलू-्सेना के ऋतु-अधिकारियों और 
जलूसैनिकों को प्रशिक्षित करेगा । इसका विचार अपने सब 
आवश्यक उपकरणों को अपने ही कारखाने में बनाने का भी है । 


: समुद्र-पार का सन्देश-वहुन 


समुद्र-पार की संदेश-वहन सेवाओं का प्रधान का्यलिय 
वम्बई में है। इस समय निम्न सेवाएं की जा रही है : 


(क) बेतार की तार सविस । इसके सीधे संबंध (१) 
वम्बई से रूण्डन, मैलबौनं, शंघाई और न्यूयार्क के साथ 
और (२) नई दिल्‍ली से लण्डन के साथ हे । 


(ख) रेडियो टेलीफोन सर्विस । यह बम्बई और छण्डन 
के वीच में सीधी चलती है । 


न्प 


(ग) समुद्री तार की सविस । इसकी तीन लछाझइयनें हें : 


(१) यूरोप के देशों के लिए वम्बई से लण्डन को अदन, 
पोर्ट सूडान और एलंगजैण्डरिया आदि के रास्ते । (२) 
सुदूरपूर्व के देशों के लिए मद्रास से पेनांग, सिगापुर, हांगकांग 
आदि को । और (३) पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के लिए 
वम्बई से जंजीवार वो अदन के रास्ते । 

जनवरी १९५० से भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में 
भी एक सीधी बेतार की छाइन चलने लगी है । आशा है कि 
भारत और जापान के बीच में जो लाइन पहले चलती थी वह 
यगीघू ही फिर चालू -हो जायगी। भारत, ईरान, उछण्डोनेशिया 
और सोविग्रत रूस के बीच में बेतार की टेलीफोन छाइन आरंभ 

करने के स्िए योजना बनाई जा रही है । 


२०९ 
हेलीफोन का कारखाना 


बंगलौर का टेलीफोन का कारखाना १९४८ में आरम्भ किया 
गया था और सच्तोषजनक उन्नति कर रहा है । इसमें अब तक 
२२,००० टेलीफोन जोड़े जा जुके हे । शागिदों को काम सिखाने 
की एक योजना भी तंयार हो चुकी है । 


रेलवे के इन्सपेवटर 


रेलवे के इन्स्पेक्टरों के संगठन के कतंव्य रेलों का निरीक्षण 
करना, दुर्घटनाओं की जाँच करना, नए इंजिनों को चलाने की 
इजाजत देना और नियत स्टैण्डड के नापों का उलंघन करने 
के विषय में प्रार्थना-पत्नों का भुगतान करना आदि हैं । इस 
संगठन का निरीक्षण का काये चार क्षेत्रों मे वंठा हुआ है । 


भारतीय डाक व तार विभाग 


१९४९-५० में भारतीय डाक व तार विभाग की समस्त आय 
३३ करोड़ ६५ लाख रुपये हुई और व्यय २९ करोड़ ८८ छाख 
रुपये रहा । ३ करोड़ ७७ लाख की रुपये की बचत साधारण 
आय और डाक व तार के विभागों में वरावर-बरावर बाँट दी 
जायगी । पहली अप्रेल १९५० को इस विभाग में सूद पर लगी 
हुई पूंजी का योग ३९ करोड़ ४० छाख रुपये था | 


टेलीफोन के विकास का कोष 


डाक व तार विभाग ने एक नयी योजना आरंभ की है, जिसके 
अनुसार टेलीफोनों के लिए साधारणत्तया जो किराया वसूल किया 
जाता है उसका एक भाग पेशगी ले लिया जाता है । इस राशि 
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का उपयोग टेलीफोन के सामान पर व्यय होने वाली पूंजी के 
रूप में किया जाता है । 


डाक व तार की व्यवस्थाओं का मेल 


रियासतों' का राजनेतिक एकीकरण हो जाने के कारण 
डाक व तार विभाग को डाक, तार और टेलीफोनों की वे 
सर्विसें अपन हाथ में ले लेनी पड़ीं थीं जो पहले भारतीय रियासतों 
द्वारा चलाई जाती थीं । केवल त्रावन-कोर कोचीन के स्थानीय 
डाक विभाग को केन्द्र ने अपने हाथ में नहीं लिया । 


भारतीय डाक व तार विभाग ने १९४९-५० में जो काम 
किया उसकी विश्ञालता का छुछ अन्दाज़ा निम्नलिखित आंकड़ों 
से हो सकेगा : 


डाक की वस्तुएं ले जायी गयीं २ अरब ८ करोड़ ८७ लाख 
रजिस्ट्रियां ७ करोड़ ७३ छाख 
मनिआडंशें की संख्या ४ करोड़ ७२ लाख 

सेविग्स वेंक के लेन देन १ करोड़ ११ छाख ७० हज़ार 
नेशनल सेविंग सठिफिकेट जारी किए गए ४२ ठाख 

तार भेजे गए २ करोड़ ५४ लाख 

टेलीफोन के कनेक्शन १ करोड़ ४० छाख 


एक विशेष संगठन झिकायतें सुनने के लिए स्थापित किया 
गया जिससे कि जनता की शिकायतों और रिश्वतखोरी के 
आक्षेपों पर तुरन्त ध्यान दिया जा सके । इस वर्ष ४ छाख ९२ 
हजार ८७३ शिकायतों का भुगतान किया गया । 
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कर्मन्नारी-वर्म 


इस विभाग ने अपने कर्मचारियों की सुख-सुविधाओं में खासी 
उन्नति की । नए संगठन और. कंन्‍टीनें संगठित की गयीं ॥ 
इस समय ७७ सहकारी संस्थाएं (कोऔपरेटिव संस्थाएं ), १०१ 
कुन्टीनें, ९१७ ठिफिन रूम, २९ रात्रिशाराएं और १७० मनोरंजन 
कलवें चल रही है । सभी विभागों में सफ़ाई रखने पर अधिक 
ध्यान दिया गया । वम्बई और कलकत्ता में अन्न की दूकानें 
पुनर्गठित की गयीं । फ़रवरी १९५० में डाक व तार विभाग 
की ओर से एक कला तथा हस्त-कौशल प्रदर्शनी की गई । अवब 
इसे एक स्थायी वस्तु बना दिया गया है । 


डाक को सुविधाएँ 


१५ दिसस्वर १९४९ तक ग्रामीण क्षेत्रों में २७४९५ डाकघर 
खोले जा चुके थे, परन्तु आथिक कठिनाइयों के कारण इस गति 
को मन्द कर देना पड़ा । नागपुर में जो चलता फिरता रात 
का डाकधघर आरंभ किया गया था वह सफल सिद्ध हुआ और 
आशा हूँ कि इस परीक्षण को नगरों में भी आरंभ किया 
जा सकेगा | 


विभाग की नीति यह रही है कि जिन नगरों की आवादी 
१० हज़ार या इससे अधिक हो उनमें अतिरिक्त डाकघर खोल 
दिए जाएं । १ अप्रेल १९४९ से ३१ दिसम्बर १९४९ तक 
ऐसे २७९ डाकघर खोले गये । 


र्ट्र 
अन्तर्राष्ट्रीय डाक-सम्बन्ध 


बने में १६ मई १९४९ से २५ मई १९४९ तक विश्व डाक 
संघ (यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन) के कार्यकारी तथा परस्पर-प्रबंध 
कमीशन का तीसरा अधिवेशन हुआ था । उसमें भारत के 
प्रतिनिधि भी गए थे । भारत के प्रतिनिधि टैक्निकल ट्रांज़िट 
कमीशन की प्रथम वैठक में भी गए थे, जो कि इन्टरलेकन 


(स्विटजरलेंड) में १६ जून १९४९ को हुई थी । 
डाक की सेवाओं का विस्तार 


जमं॑नी (ब्रिटिश, अमेरिकन और फ्रैंच भाग), फिलस्तीन, 
इटली और बल्गेरिया के लिए डाक की साधारण सेवाएं पुनः आरंभ 
की गई । फ्रांस, फ्रंच उपनिवेशों, गिलवर्ट और एलिस द्वीपों, नौरो, 
न्यू कैलीडोनिया, पपुआ और टोंगा, सऊदी अरब और फ़ारस की 
खाड़ी की ब्रिटिश पोस्ट आफ़िस एजेन्सियों के साथ मनिआर्डरों 
का व्यवहार फिर आरंभ किया गया । इसके अतिरिक्त यूगो- 
सस्‍लाविया से बीमा किए हुए पत्र भी आने जाने लगे। जंजीवार 
के लिए नकद मूल्य लेकर पत्र बांटने की सर्विस और भारत तथा 
ब्रिटिण सोमालीलेड के बीच में तार से मनिआर्डर भेजने की 
सर्विस आरंभ की गई । १९४५-५० में डाक और तार विभाग 
ने वार प्रकार के डक टिकट जारी किए : 


१. जनता के प्रयोग के लिए ऐतिहासिक स्मारकों की सीरीज, 
२. सरकारी प्रयोग के लिए सबिस सीरीज, 
३. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के स्मारक टिकट, और 


८. भारत का गणतंत्र आरउम्न हाने के स्मारक टिकट | 
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देलीफ़ोन 


बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, अहमदाबाद और 
अमृतसर में अपने टेलोफोन के मालिक आप बनो' योजना आरंभ 
की गई। इस थोजना के अनुसार जो लोग टेलीफोन लेना चाहते 
हैं वे कककत्ता और बम्बई में आरंभ में पच्चीस सौ रुपया और अन्य 
स्थानों में दो हजार रुपया जमा करवा देते हैं। इसके बाद 
ग्राहक को टेलीफोन देकर २० वर्ष तक उससे कोई किराया 
नहीं लिया जाता। जनवरी १९५० के अन्त तक इस योजना 


के अनुसार अकेले बम्बई में ६ लाख रुपये एकत्र हो 
गये थे । 


१९४९-५० में टलीफोनों की मरम्मत का काम बहुत 
विस्तृत प्रदेश में किया गया । २१ नये केन्द्रिक कार्यालय 
(एक्सचेंज), ७२ सार्वजनिक टेलीफोन दफ्तर, ९ ट्रंक टलीफोन 
एक्सचेंज और १५ श्री-चैनल करियर सिस्टम (इसमें सन्देश-वहन 
के लिए तीन प्रथक्‌ तारें रहती हे, जिससे तीन व्यक्ति एक साथ 
बात कर सकते हे) लगाये गये । इसके अतिरिक्त २४ केन्द्रिक 
कार्यालयों (एक्सचेंजों) को विस्तृत किया गया जिससे कि लाइनों 
की संख्या बढ़ा कर ४७३० करना संभव हो गया । जिन स्थानों के 
एक्सचेंज विस्तृत किए .गए उनमें महत्वपूर्ण नई दिल्‍ली, दिल्ली, 
इलाहावाद, पूना और इन्दौर हे । 


लखनऊ, पटना, नागपुर, शिमला और अमृतसर आदि के 
३१ एक्सचेंजों के पुनंनवीकरण और विस्तार का काम प्रगति 
कर रहा हे । इसके सिवाय २४ नए एक्सचेंजों और पांच 
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टूंक एक्‍्सचेंजों के खोलने और सात थ्री-च॑नल केरियरों 
(तीन व्यक्तियों के एक साथ वात करने योग्य तीन तारों की 
लाइनों) को लगाने का काम हाथ में लिया गया है । कलकत्ता 
और पटना के बीच में एक १२-चैनल कैरियर सिस्टम (१२ तारों 
की लाइन जिस पर १२ व्यक्ति एक साथ बात-चीत कर सकेंगे ) 
लगाया जायगा । इसका प्रयोग भारत में प्रथम बार किया 
जा रहा है । 


बम्बई के टलीकोन जाल में ८१०० लाइनें वढ़ाई जा रही हूं 
इस काम का कुछ भाग पूरा हो चुका हैं । कलकते में भी सब 
टेलीफीन आपसे आप नम्बर मिलाने वाले लूगाए जा रहे है । 
मद्रास के टेलीफोन जाल में ३ हजार छाइने और अहमदाबाद के 
में २७०० लाइने बढ़ाई जा रही है । इस काम में अच्छी प्रगति 
ही रही हूं । 

तार (ट्लीग्राफ) 

बड़े बड़े स्थानों के बी व में टेलीग्राफ-तारों के चकक्‍करों की संख्या 
बढ़ा दी गई है। इस प्रयोजन के लिए एक साथ बहुत से तारों पर 
बानचीत करवा सकने में समय तारों की पांच छाइनें डाली गयी 
है। देवनागरी लिवि और हिन्दी भाषा में तार भेजने की पद्धति 
लखनऊ, कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद पटना, गया, 
नागपुर, जबलपुर, अजमेर, बरेली, इन्दौर, जयपुर, दिल्‍ली, और 


बन 


नई दिल्‍ली में आरंभ की गई । 





बेतार का तार 
कडकाला, मद्रास और दिल्ली में वेतार से तार भेजने के 
अतिरिक्त यंत्र छंगाए गए । मंग्रलोर में वेतार से तार भेजने का 


२१५ 


एक स्टेशन तटवर्ती जहाजों के प्रयोग के लिए बनाया गया। 
एक और उल्लेखनीय नया काम पटना और काठमांडू के बीच में 
टेलीफोन की लाइन का खोला जाने वाला था । पटना, रूखनऊ, 
कलकत्ता, नागपुर, मंगलोर और श्रीनगर के मध्य बेतार के तारों 
का संबंध भी इसी वर्ष स्थावित किया गया । 


कारखाने 


सन्देश-वहन विभाग की आवश्यकताओं की अधिकतर वस्तुएं 
डाक-व-तार विभाग के अलीपुर और जबलपुर के कारखातों में 
बनाई गई । आपसे आप नम्बर मिलाने वाले अनेक टेलीफोन- 
यंत्र बंगलोर के भारतीय टेलीफोन कारखाने में जोड़े गए । 


श्रस्तर्राष्ट्रीय कास्फ्रेस्से 


रष्ट्रमंडल के देशों के दूरवर्ती सन्देश-वहन बोर्ड की जो घेठक 
अप्रेल १९४९ में लण्डन में हुई थी उसमें भारतीय प्रतिनिधियीं ने 
भी भाग लिया। वे पेरिस की तार और टेलीकोनों के अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रशासन की कानफरेन्‍्स में भी सम्मिलित हुए । एक अधिकारी 
को राष्ट्रमंडल के दूरवर्ती सन्देश-वहन' वोर्ड का स्थायी सदस्य 
बना कर उसका मुख्य कार्यालय लण्डन में रखा गया है । 


कानपुर, पूना, अमृतसर, मद्रास और अहमदाबाद में टछीफोन 

का मासिक किराया और संदेशों का दर घटा दिया गया । किराया 
१२ रुपए प्रतिमास से घटाकर १० रुपया प्रतिमास कर दिया 
गया और संदेशों का दर १४ संदेशों के लिए १ ० ५ आने से घटा 
कर १२ संदेशों के लिए १ रुपया कर दिया गया । 
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१ जुलाई १९५० से विदेशी तारों की “डंफर्ड” श्रेणी उठ 
दी गई हू | साधारण और सांकेतिक (कोड) तारों के दरों को 
मिला कर सांकेतिक तारों के दर सम्मिलित दरों से आधी 
रखी गई हैं । 


नवम्बर-दिसम्वर १९४९ में रुड़की में एक औद्योगिक तथा 
एंजीनियरिंग प्रदर्शनी हुई थी । उसमें डाक व तार विभाग ने 
भी भाग लिया । इस प्रदर्शनी में डाक व तार विभाग के कारखानों 
में बने हुए अनेक सामान दिखाने के अतिरिक्त उनके निर्माण 
का भी ह5दर्शन किया गया । 


लोकमत का शिक्षण 


आल इण्डिया रेडियो, सूचना-विभाग (प्रेस इन्फारमेंशन 
ज्यूरो) प्रकाशन विभाग, फिल्म-निर्माण-विभाग और विज्ञा- 


पन शाखा की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सूचना और प्रसारण 
मंत्रालय पर हूँ । 


१९४९ के आरंभ में राज्यों के सूचना-मंत्रियों का एक सम्मेंलन, 
राष्ट्रीय महत्व के विषयों का प्रकाशन-कार्य समन्वित करने की 
योजना बनाने के लिए किया गया था। राज्यों से कहा गया कि वे 
सम्मिलित होकर सुनने के लिए रेडियो-यंत्रों को लगाने पर अधिक 
ध्यान दें । सम्मेलन में इस बात पर विशेष बल दिया गया 
कि थदि केन्द्र और राज्य फिल्में बनाने की योजनाओं पर पहले 
परस्पर विचार-विनिमय कर छेगें तो एक ही विषय पर अनेक 
फिल्में नहीं बनने पायेगी । इस वर्ष राज्यों के सूचना-निर्देशक 
तीन बार एकत्र हुए और उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के विषयों के 
प्रकाशन की योजनाएं बनायीं। उन्होंने इस बात पर भी विचार 
किया कि योजनाओं और उन्हें कार्यान्वित करने के उपायों में 
निकट संबंध किस प्रकार रखा जा सकता है । 


कास्मीर के संबंध में प्रकाशन-कार्य के लिए इस मंत्रालय के 
अन्तगंत एक छोटी प्रकाशन-इकाई प्रथक बनाई गयी । | 


विदेशी यात्रियों की सलाहकार कमेटी में भी इस मंत्रालय 
का एक प्रतिनिधि है । विदेशी यात्रियों को आकर्षित करने के 
लिए प्रकाशन-कार्य आरंभ किया जा चुका है । 
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अ्न्तः ओपनिवेशिक पर्यालोचन 


अन्तः-ओऔपनिवेशिक सूचना-मंत्रणा-समिति की बैठक एक 
वार कराची में और उसके पश्चात नई दिल्ली में हुई । इन 
बैठकों में अन्त:-औपनिवेशिक समझौते को द्रष्टि में रखते हुए 
दोनों देशों के समाचार पत्रों, प्रकाशन-कार्यो, प्रसार-विभाग और 
फिल्म-विभागों के कार्यो पर द्रष्टिपात किया गया । भारतीय 
प्रतिनिधि मंडल के नेता स्वयं सूचना और प्रसार विभाग के मंत्री 
महोदय थे । 


सिनेमा-सम्बन्धी कानून 


सिनेमा संबंधी कानून में सुधार करन के लिए एक बिल 
पास किया गया । इससे कफिज़्मों का सेंसर करने बाले बोर्डों को 
यह अधिकार प्राप्त हो गया हूँ कि वे दो प्रकार के प्रमाण-पत्र दे 
सकें। एक प्रमाण-पत्र 'य! उन फिल्मों के छिये जो कि सब लोगों 
वो दियालाई जा सकती है. । और दूसरा प्रमाण-पत्र ए! उन 
फिल्‍मों के िए जो कि केबल प्रौद़ दर्शकों को दिखलाई जा सकती 
है। सिनेमा संबंधी कानन में सवार करने के लिए एक दूसरा 
बिल पास करके केन्द्रिक सरकार को फिल्मों का संन्‍्सर करने के 
दछिए शक राप्ट्रीय बो़्ड नियत करने का अधिकार दिया गया। 
यह बोर्ड प्रादिश्षिक बोर्डा के स्थान पर नियवत किया जायगा 
और इसह़ा छान यह होगा कि देश भर में सेंसर का कार्य शक. 


था हाल खग गा । 


५९5 
फ़िल्म उद्योग की जांच 


सितम्वर १९४९ में फिल्म-निर्माण के उद्योग की जांच करने 
के लिए एक कमेटी चैठाई गई । यह कमेटी भारत में फिल्म 
उद्योग के विस्तार और संगठन की जांच कर रही है । यह 
बतलाएगी कि भविष्य में इस उद्योग का विकास किस दिल्ला में 
किया जाय । यह उन उपायों पर भी विचार कर रही है जिनका 
अवलम्बन करने से राष्ट्रीय संस्क्ृति के शिक्षण व विकास की उन्नत्ति 
और निर्दोष मनोरंजन के कार्यो के लिए फिल्मों को प्रभाव शाली 
साधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकेगा । यह कमेटी कच्ची 
फिल्‍मों और सिनेमा संबंधी यंत्रों का निर्माण देश में ही किया जा 
सकने की संभावनाओं की भी जांच कर रही हू । यह सलाह 
देगी कि विदेशों से कच्ची फिल्में और सिनेमा संबंधी अन्य उपकरण 
मंगाने के लिए और नई कम्पनियां संगठित करने के लिए क्‍या 
'स्टैण्डड' नियत किए जाएं । 


आल इन्डिया रेडियो 


१ जून १९५० को कालीकट में रेडियो स्टेशन खुल जाने से 
आल इण्डिया रेडियो के सब महत्वपूर्ण भाषा-क्षेत्रों में प्रसारण की 
सुविधाएं देने की योजना का प्रथम भाग पूर्ण हो गया | इस 
समय भांरत में २१ रेडियो स्टेशन हैं । 


प्रसारण हमारे संविधान के अनुसार केन्द्रिक विषय है । 
इसलिए १ अप्रेल १९५० से मैसूर, त्रिवेद्धम, हँदराबाद और 
भीरंगावाद के रेडियो स्टेशनों को भी आलू इण्डिया रेडियो में 
मिला दिया गया । इसके साथ ही इन स्टेशनों की ट॑क्निकल 
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सामर्थ्य और इनके कायं-क्रमों का दर्जा उन्नत करने की योजना 
हाथ में ली गई, जिससे कि कुछ समय पश्चात ये स्टेशन भी 
आल इण्डिया रेडियो के अन्य स्टेशनों के समान हो जांय । 


इस समय देश में लगभग चार लाख लाइसेंस-प्राप्त रेडियो 
यंत्र हैं । देश के विभाजन के पश्चात रेडियो-यंत्रों में लगभग 
घत-प्रतिशत वृद्धि हुई है । ग्रामों, औद्योगिक केन्द्रों और स्कूलों 
में सम्मिलित होकर सुनन के यंत्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई 
हँ । मद्रास, वम्ब्ई और उत्तरप्रदेश में ही सम्मिलित रूप से 
सुनने के यंत्रीं से लगभग ढाई छाख व्यक्ति प्रतिदिन छाभ 
उठाते हैं । 

अगस्त १९४७ में आल इण्डिया रेडियो के समस्त मासिक 
कार्यक्रमों का समय ५७०० घंटे था। जून १९५० में बढ़ते बढ़ते 
यह समय ९३०० घंटे तक पहुँच चुका था । 


आह दण्टिया रेडियों के कार्यक्रमों में औसनन ५० प्रतियत 
समय सांस्कृतिक विययों को दिया जाता 6 । ऐसा यत्न किया 
जाता है कि एक क्षेत्र के श्रोताओं को किसी अन्य क्षेत्र के संगीत 
और साहित्य का रसास्वादन कराया जाए । डस प्रकार आसाम का 
श्ोता दद्षिगी भारत के बीगान्वादन का अबबा उड़ीसा का श्रोता 
पंजाब के जन-संगीत का आनरद ले सकता ऋ ॥ प्रायः सभी स्टेशनों 
में मंस्कूत साटयों के रपक, संस्कृत कबिता का पाठ और संस्कृत 
साहित्य के अंभ प्रसारित कि! गए | बर्य में प्रसारित किए गए, 
भायणों और बिवादों के उल्देशनीय बिधय भारत का संविधान, 


संर्वोधित बाहना, राग और झृषि, माछिओआमजदरों के संबंध, 


कह आह किट कल अल फूठा और साहिन्य शा 
सदियों «यदि छो योएनाए, छा और साहिस्य आई: 


आल इण्डिया रेडियो ने स्त्रियों और बालकों, स्कूलों और 
कालिजों, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था 
भी की । कलकत्ता, वम्बई, अहमदाबाद, लखनऊ और मद्रास 
से कारखानों के मजदूरों के छिये कार्यक्रम प्रसारित किए गए । 
७ स्टेशनों ने रेडियो खेती विचार-केन्द्र नामक एक कार्यक्रम 
आरंभ किया । इन विचार-केंन्द्रों का तात्कालिक प्रयोजन तो 
खाद्य-उत्पादन में वृद्धि करना हूं, परन्तु संभव हैँ कि ये भविष्य 
में ग्रामीण जीवन के पुर्नानमाण के केन्द्र वन जायं । इस समय ये 
विचार-केन्द्र देहली, वम्बई, मद्रास और उत्तरप्रदेश के ८१ 
ग्रमों में हैे। कुछ स्टेशनों पर देहाती कार्यक्रम का एक अन्य 
रूप यह हो गया है कि कार्यक्रम किसी ग्राम से स्टेशन के स्टूडियो 
तक ले जाया जाता और वहां से प्रसारित किया जाता है । इस 
प्रकार किसी एक ग्राम के जिस कार्यक्रम में वहां के अनेक ग्रामीण 
भाग ले रहे होते हे उसे सभी देहाती श्रोता सुन सकते है ! 


आल इण्डिया रेडियो ने अपने अनेक स्टेशनों से भाषण 
विवाद, रूपक और नाटक आदि प्रसारित करके भारत-पाक सम- 
झोते की क्रियान्वित करने में भाग लिया । 


गत शीतऋतु में साहित्य और विज्ञान आदि सार्वजनिक 
रुचि के विषयों पर देहली और लण्डन से दुतरफा विवादों का आरंभ 
किया गया। इन कार्यक्रमों को आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड तक 
प्रसारित करने की और इनके विषयों की विविधता को शीछ 
ही बढ़ा सकन की आज्ञा है । 


इस वर्ष आल इण्डिया रेडियो ने जहाजों को समुद्र में उत्तारने 
और अन्‍्तराष्ट्रीय सभाओं के वर्णनों से लेकर भारतीय गणतंत्र के 
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एतिहासिक प्रारंभ के उत्सव तक की अनेक घटनाओं को प्रसारित 
किया। दिसम्बर १९४९ में संसार के शांतिवादियों का जो सम्मेलन 
घांतिनिकेतन और वर्धा में हुआ था उसके अनेक रिकार्ड बना कर 
उसका विवरण प्रसारित किया गया। महात्मा गांधी की सेवाग्राम 
की कुटी से डा० राजेन्द्र प्रसाद और अन्य विदेशी प्रतिनिधियों ने 
संसार के नाम जांति की जो अपील की थी उसे आल इण्डिया 
रेडियो न प्रसारित किया । यह प्रसार छे भाषाओं में और समस्त 
संसार के लिए किया गया था । 


हिन्दी को लोकप्रिय बनाने का यत्न 


आल इण्ठिया रेडियो ने तामिल, तिहलग, गजराती, मराठी 
हिन्दी, उद्दू , पंजाबी, बंगाली, उड़िया और आसामी भाषाओं में 
प्रसारण के लिए नाटक-लेखन पर प्रतिस्पर्धा-पारितोपिकों का 
संगठन किया । जिन क्षेत्रों की प्रधान भाषा हिन्दी हँ उनके 
स्टेशनों से प्रसारित किए जाने वाले हिन्दी कार्यक्रमों के परिमाण 
कर विविधता में बृद्धि हुई । अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के स्टेशनों से 
बहां की प्रादेशिक भाषाओं में तीन महीने तक हिन्दी सिखाने के 
पाठ प्रसारित किए गए । समाचारों को हिन्दी भाषा में अहिन्द 
भाषी क्षेत्रों के स्टेशनों से भी प्रसारित किया गया ये सब प्रयत्न 
हिन्दी की लोकप्रियता बटाने के लिए कि! गा, क्योंकि हिन्दी 
अब हाप्ट्रभाधा बन चुकी हैं । 


विद्देश्ों के लिए प्रसार-कार्यफ्रम 


आल एप्टिया रेडियो पूर्वी और दक्षिणयूर्वी एशिया, 
पूर्वी ओर दक्षिणी अफ्रीका, और मध्य पूर्व के देशों के लिए विशेष 


रररे 


कार्यक्रम प्रसारित करता है । ये कार्यक्रम अंग्रेजी, वर्मी, कुओयू, 
कैण्छोनी, इण्डोनेशियन, पहतो, अफगान, फारसी जोर अरबी 
भाषाओं में प्रसारित किए जाते ६ । इन सब देशों मे भारतीय बड़ी 
संख्या में बसते है । इस कारण विदेक्षों के लिए प्रसारित कार्यक्रमों 
में हिन्दी, तामिल और गुजराती कार्यक्रम भी रखे जाते है । 
परिचमी यूरोप के श्रोताओं के लिए परीक्षण के रूप में अंग्रेजी 
भाषा में एक कार्यक्रम का आरंभ किया गया हूँ । 


१० मई १९५० से तेहरान रेडियो के साथ ऐसी व्यवस्था 
की गई हूँ कि वह पक्ष में एक बार आल इण्डिया रेडियो के 
फारसी कार्यक्रम को प्रसारित किया करे। इसी प्रकार की व्यवस्था 
ने रोबी, सिंगापुर और सूवा (फिजी) के रेडियो स्टेशनों के साथ 
भी करने का विचार हूं । 


पहली जुलाई १९५० से वेस्ट इण्डीज के लिय भी विदेशी 
कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम सम्मिलित कर दिया गया है । 


आस्ट्रेलियन ब्राडकास्टिंग बीपोरेशन आलू इण्डिया रेडियो 
में रिकार्ड करके भेजा हुआ एक कार्यत्रम अपने देश के श्रोताओं 
के लिए नियमपूर्बक प्रसारित करता है । 


अगस्त १९४७ में आल इण्डिया रेडियो से ४५ समाचार- 
पत्रक १५ भाषाओं में प्रसारित किए जाते थे । अब ६५ समा- 
चार पत्रक २४ भाषाओं में प्रसारित किए जाते हैं । आह 
इण्डिया रेडियो के संवाददाताओं न॑ कई महत्वपुर्ण अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलनों के विवरण प्रसारित किए । कोलंबवो का राष्ट्रमंडल के 
विदेशमंत्रियों का सम्मेंडन भी इनमें सम्मलित था । 


ब्र्‌४ 
सलाहकार समितियां 


प्रत्येक प्रादेशिक-कार्य क्रम-सलाहकार-कमेटी में संसद का एक 
सदस्य सम्मिलित रहता है, जो कि उसी प्रदेश का निवासी होता 
हूँ, देहली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के स्टेशनों पर शिक्षण 
सलाहकार-समिर्तियां वनी हुई है । नई दिल्‍ली और रूखनऊ 
के स्टेशनों पर भाषा-सलाहकार समितियां भी हैं । देहली और 
वम्बई के स्टेशनों पर भारतीय संगीत के विषय में सलाहुकार- 
समितियां हैं । देहली, त्रिची, मद्रास और विजयवाड़ा के 
स्टेशनों पर देहाती-तलाहकार-समितियां हे | 


अच्तर्राष्ट्रीय प्रसारण सम्मेलन 
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मेक्सिकों सिटी में एक अन्तर्राष्ट्रीय कानफरेन्स इस प्रयोजन 
हुई थी कि विविव देगों के लिए रेडियो की लहरों का परिमाण 
नियत कर दिया जाब । भारत के अतिरिक्त उसमें ६९ देशों ने 
भाग लिया था । इसमें भारत का भाग ३६६॥ चेनल आवसे 


नियत किया गया । 


क्र 
हि । 


अनुसन्वान 


आल इण्डिया रेडियो का अनुसंघान-विभाग भारत में प्रसार 
की सेवा और इसके विकास के विपय में अनुसंधान का महत्वपूर्ण 
काय करता रहा हुं । योजना और विकास विनाग संक्रमण 
विसंवाहक (ट्रांसमिशन इच्सुलेटरों) के डिजायन बनान और 


स्वानीय अवस्थाओं के बनुकरू स्टूडियो के डिजायन बताने और 
निर्माण के कार्य में लगा रहा । 


र्र५ 
समाचार पतन्न सूचना विभाग 


समाचार पत्र सूचना-विभाग का काये यह है कि वह भारत सर- 
कार की नीतियों और कार्यकलापों की सूचना समाचार पत्रों द्वारा 
जनता को देता रहे, भारतीय और विदेशीय समाचारपत्रों में प्रका- 
शित लोकमत की दिशा से सरकार को सूचित करता रहे और सरकार 
तथा समाचार पत्रों के मध्य संबंध वनाए रखने में सहायता देता रहे | 


यह विभाग साढ़े चौदह सो से ऊपर भारतीय समाचार पत्रों 
को सात भाषाओं -- अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, वंगला, गुजराती, तामिल, 
और मराठी -- में समाचारों की प्रष्टभूमि, फोटो-चित्र लेखों की 
और निर्देश की सामग्री वितरित करता है । यह विभाग 
भारत सरकार द्वारा प्रमाणित, पत्र-प्रतिनिध्षियों, सैन्द्रल प्रेस 
एडवायजरी कमेटी, प्रेस एसोसियेशन और. वैदेशिक सम्बाद- 


दाताओं के एसोसिएशन के साथ निकट सम्पर्क रखता है । 


इस विभाग की शाखाए' बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 
भी हे। ये शाखाएं अपने क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के कार्या- 
लयों का प्रकाशन-कार्य करतीं और प्रादेशिक समाचार पत्रों को 
अपने विभाग का सब साहित्य वितरित करती हे ।. 


इस विभाग के फोटो-पुस्तकालय के पास ३१ हजार फोटो- 
चित्र है । वे ३०० वर्गों में विभक्त है। इस विभाग के 
सब फोटो-चित्र भारतीय और विदेशी समाचारपन्नों के छिए 


उपलब्ध रहते हैं । 


'इस विभाग की एक रक्षा-शाखा है जो शसस्त्र सेनाओं के छिए 
प्रकाशन का कार्य करती है । इसकी ओर से सैनिकों के लिए 


र्र६ 


दो पत्र भी प्रकाशित होते हे । एक साप्ताहिक फ़ौज़ी अखबार' 
छ॑ भाषाओं में और दूसरा अधसाप्ताहिक जवान! आठ भाषाओं 
में। यह विभाग आर इण्डिया रेडियो से प्रतिदिन सेनाओं के 
लिए कार्यक्रमों के प्रसार की भी व्यवस्था करता है । 


प्रकाशन विभाग 


प्रकाशन विभाग अंग्रेजी की २, हिन्दी की ३, उर्दू की १, और 
अरबी की १ पत्रिका और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर हिन्दी और 
अंग्रेजी भाषाओं में वहुसंख्यक पुस्तिकाएं प्रकाशित और वितरित 
करता है । 


“कौरिन रिव्यू” एक अंग्रेजी मासिक है, जिसमें भारतीय 
द्रष्टिकोण से अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर लेख प्रकाशित होते है । 
“द भार्च आफ़ इण्डिया” एक ह्विमासिक सांस्क्रेतिक पत्रिका है | 
यह अंग्रेजी-भाषी देशों के लिए प्रकाशित की जाती है। “आजकल” 
एक मासिक है जो कि हिन्दी और उर्दू भाषाओं में प्रकाशित होता 
हैं। इसमें भारतीय जीवन और संस्कृति के विविध पहलुओं पर 
लेख प्रकाशित होते हैं । “विश्वदर्शन! “फॉरिन रिव्यू” का 
हिन्दी प्रतिरूप है । “वार भारती” बालकों का हिन्दी मासिक 
हु । इसमें स्कूल के योग्य आयु के बालकों के लिए सांस्कृतिक 
रुचि के लेख प्रकाशित होते हे । 'सौतुरूशर्क” एक सांस्कृतिक 
पत्र है, जो कि अरबी भाषा में प्रति दो मास पद्चात प्रका- 
शित होता है । 


इस वर्ष प्रकाशन विभाग ने ४० पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं । 
इसने नए भारतीय संविधान पर एक पुस्तिका की ८ हजार प्रतियां 
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१२ दिन में, “आवर फर्लंग” नामक एक पुस्तिका की ७ हजार 
अतियां उतने ही दिनों में, “द सैकण्ड ईयर” नामक एक पुस्तिका, 
की ५,००० प्रतियां एक महीने में, 'अवाउट इण्डिया” की ७ हजार 
प्रतियां दो महीनों में, और पंडित नेहरू के भाषणों की ९ हजार 
प्रतियां ४ महीनों में वेंची और वांटी | “इण्डिया -- ए पिक्टोरियल 

वें चित्रों का एक सुंदर, सम्पन्न और सुरराचिपृर्ण संग्रह है, जिसमे 
कि भारतीय जीवन के अनेक पहलुओं को प्रत्यक्ष दिखलाया 
गया है । 


वर्ष भर में इस विभाग ने पत्रिकाओं की ६० लाख प्रतियां 
और पुस्तिकाओं की ढाई लाख प्रतियां ३३ देझ्षों में बेंची और बांटी। 
इस विभाग के प्रकाशन स्वदेश और विदेश, दोनों स्थानों पर, वितरण 
के लिए प्रकाशित किए जाते है । इस बात का अधिकाधिक यत्न 
किया जाता है कि प्रकाशित पत्रिकाएं और पुस्तकें यथाशक्ति अपना 
खर्च आप निकाल लें । इसीलिए उनमें से अधिकतर मूल्य से बेची 
'जाती है । 


इस विभाग का अपना एक छोटा-सा छापाखाना भी है, जिसमें 
इसका छपाई का लगभग ५० प्रतिशत काय होता है । इस 
“विभाग के प्रकाशनों के प्रादेशिक भाषा में अनुवाद प्रकाशित करने 
की अनुमति निजी व्यापारिक प्रकाशन संस्थाओं को इन शर्तों पर 
दी गई कि प्रकाशक की राज्य-सरकार सिफारिश करे, अनुवाद पहले 
दिखला लिया जाय, उसका मूल्य उचित रखा जाय और उस 
पर कुछ रौयल्टी दी जाय । इस विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों 
के अंश प्राय: पुस्तकों और निजी पत्रिकाओं में उन्नत करने 
की अनुमति के लिए अनेक प्रार्थनाएं प्राप्त हुयीं । 


९८ 
फ़िल्म विभाग 


फिल्म विभाग ने इस वर्ष अच्छी उन्नति की । जून १९४९ 
से घटना चित्रों और समाचारों की रीलों का वितरण नियमपूर्वक 
आरंभ किया और २४०० सिनेमा घरों के साथ ठेके किए गए । 


घटना-चित्र और समाचारों की रीलें 


इस विभाग ने ४१ घटता चित्र और १७ समाचारों की रीलें 
तैयार कीं। एक घटवानचत्र काश्मीर के संबंध में रंगीन बनाया 
गया। कई घटना-चित्र एडिनवरा, प्रेग, वेनिस, बृसेल्स, टोरल्टो, 
और बने के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्‍म उत्सवों और प्रदर्शनियों में दिखलाए 
गये । फ़िल्में राज्यों की सरकारों को देहाती क्षेत्रों में प्रदर्शन के 
लिए भी दी गयीं । ये फिल्में ३५ और १६ मिलिमिटर, 
दोनों साइजों में दी गयीं । विदेशों में प्रदर्शन के लिए सब 
घेटना-चित्र फिल्‍मों की प्रतियां १६ मिलिमीटर के साइज में 
तैयार की गयीं और समाचारों की रीलों का मासिक संस्करण 

विदेशों के ३४ केन्द्रों को भेजा गया । 


बेल्जियम के सार्वजनिक शिक्षा-मंत्रालय ने अपने व्यय से 
फिल्म विभाग की चुनी हुई फिल्‍मों को फ्रेंच और फ्लेनिश भाषाओं में 
तेघार करना स्वीकार किया । इन्हें बेल्जियम, हालेड और 
लक्समवर्ग के सिनेमाओं में दिखाया जायगा । इस समझौते के 
अनुसार एक फिल्‍म व लजियम भेजी जा चुकी है । 


मित्र-सेनाओं के मुख्य कार्यालय (सुप्रीम कमाण्ड आफ़ अछाइड 
पावर्स, स्केप) के "अधिकारियों ने इस विभाग की कुछ 
फिल्मों वो जापान में व्यापारिक आधार पर प्रदर्शन करने के लिए 
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जापानी भाषा में तैयार करना स्वीकार किया । तदनुसार 
ट्री आफ वैल्थ' नामक फिल्‍म के कुछ (पुष्प जापान भेजे गए । 


कुछ फिल्में एक व्यापारिक वितरक की मार्फत इण्डोनेशिया 
के सिनेमाओं को वितरित की गयीं । कुछ घटना-चित्र बोर 
समाचारों की रीलें ब्रिटेन और अमेरिका के अनेक दूरप्रदरशंक 
(टेलीविजन) चत्रों में प्रदश्चित की गयीं । इस विभाग ने जो 
घटना-चित्र तैयार किए हैं उनमें उल्लेखनीय 'शागा इन स्टोन 
(प्रस्तर यूग) ' ग्लिम्पसेज आफ गांधी जी ' (गांधी जी के जीवन 
की झांकियां) 'टूवर्डज बटर अन्डरस्टन्डिग' (आपसी मेल का 
रास्ता) “इण्डियन आर्ट 4 द एजेज'” (भारतीय कलाओं के अनेक 


युग) और स्टोरी आफ सींदरी' (रसायनिक खाद) का 
कारखाना है । 


समाचारों की जो साप्ताहिक रीलें वितरित की गयीं उनमें 
अखिल भारतीय महत्व की अनेक घटनाएं चित्रित की गयी थीं । 
के० एछ० एम० वायुयान की दुघंटना और पण्डित नेहरू की 
अमेरिका, कनाडा और इण्डोनेशिया की यात्राओं को चित्रित 
करने के लिए विशेष संस्करण निकाले गए । विदेशों के लिए 


एक विशेष मासिक संस्करण निकार कर कुछ वैदेशिक केन्द्रों 
को भेजी गयीं । 


विज्ञापन शाखा 
विज्ञापन शाखा का कास भारत सरकार के सब प्रदर्शनात्मक 


विज्ञापनों को तैयार और वितरित करता है । इस वर्ष रूगभग 
4९० हजार विज्ञापन भारतीय भाषाओं के १३७ पत्रों में और अंग्रेजी 
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भाषा के ३६ पत्रों में प्रकाशित हुए । सब मिलाकर १ लाख 
७० हजार कालूम-इंच में विज्ञापन दिए गण । 


विज्ञापन शाखा ने ४९ पोस्टरों के डिजाइन बनाए और 
उनकी पौने नौ लाख प्रतियां छापीं । इस शाखा ने 
१३२ सिनेमा स्लाइड बनायीं जो कि समस्त भारत में प्रदर्शित 
की गयीं । नेशनलरू सैविग सर्टीफिकेटों का विज्ञापन करने के 
लिए लगभग १२ छाख- ३० हजार पत्रक स्याही चूस, कैलेंडर 
तथा स्टिकर आदि और ५ करोड़ १५ लाख लेबल तैयार 
किए गए । 


७48३०--- 


दूसरा खण्ड 


समाचार पत्र और लोकमत 


उस वर्ष भारतीय समाचार पन्नों ने अनेक क्षेत्रों में ठोस सफ- 
लता प्राप्त की जो कि राष्ट्रीय समस्याओं का हल करने में समा- 
चारपत्रों के बढ़ते हुए प्रभाव की सूचक है । इस सफलता का 
एक बड़ा कारण समाचारपत्रों की इस परिवर्तन काल में राष्ट्रीय 
कतंव्य कौर लक्ष्य की एकता के प्रति जाग्रत भावना है । यह 
भावना वर्ष के आरंभिक भाग में विशेष रूप से प्रकट हुई जब कि 
पूर्वी बंगाल वी शोचनीय घटनाओं के कारण भारत और 
पाक्स्तान के संबंधों में भयंकर तनाव उत्पन्न हो गया था। घटनाएं 
इतनी उग्र हो गई थीं कि स्वयं दोनों प्रधान मंत्री पं० नेहरू और 
श्री लियाकत अली खां परस्पर मिले और उन्होंने अन्तिम क्षण 
में भयंकर दृष्परिणाम से बचने के लिए दोनों देशों में मित्रतापूर्ण 
संबंधों की स्थापना का एक आधार खोज निकाला । इस कठिन 
और चिन्तापूर्ण समय में नेहरू-लियांकत समझौते की बातचीत 
के समय और वाद को उसे कार्यान्वित करने के समय भारतीय 
समाचारपत्रों ने घटनाक्रम में जो भाग लिया वह उन के इतिहास 
का सदा एक स्मरणीय अध्याय रहेगा । 


प्रधान मन्त्री.ने १९ अप्रैल को संसद में .समाचार . पत्रों 
की प्रशंसा करते हुए कहा था भारत और पाकिस्तान 
दोनों राज्यों के समाचार पत्रों ने इस समझौते को 


प 


कार्यान्वित करने का सहायक होने में सम्मिलित रूप से 
गज कलजतउत्त्तपततततततत++ ++++++-+++-++ 
७८०-जी० बी० कृपानिधि, “हिन्दुस्तान टाइम्स” । 
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स्पष्ट और द्रढ़ निश्चय किया हूं । भारत-पाक समस्याओं 
के प्रति उनके रुख में उल्लेखनीय परिवर्तत आ गया है । आलू 
इण्डिया न्‍यूज पेपर एडिटर्स कान्कफेंस व पाकिस्तान न्यूज पेपर 
एडिटर्स कान्फ्रेस की एक सम्मिलित बैठक मई के आरंभ में 
दिल्‍ली में करन का विचार है । इसमें सन्देह नहीं कि समाचार- 
पत्रों ने समझौते को कार्यान्वित करने के अनुकूल वातावरण 
उत्पन्न करने के लिए दुढ़ता और साहस का जो मार्य अपनाया 
वह जनता के मन में से शंका और भय का निवारण करने में और 


भविष्य में उसका विश्वास उत्पन्न करने में अति सहायक सिद्ध 
हुआ । 


स्वयं समाचारपत्रों की द्रष्टि से आलू इण्डिया न्यूज पेपर 
एडिटर कान्फ्रेंस और पाकिस्तान न्यूज पेपर एडिटर्स कान्फ़ेस का गत 
मई में दिल्ली में संयुक्त अधिवेशन होना एक असाधारण सफलता 
थी। निस्संदेह दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों को दोनों देशों की 
समस्याओं पर विचार करने और परस्पर एक दूसरे के द्रष्टिकोण 
को समझाने के लिए संयुक्त सम्मेलन में एक करने का विचार 
अति सुंदर था। पाकिस्तान न्यूज पेपर एडिटर्स कास्फ्रेंस के 
अध्यक्ष पीर अली मुहम्द रश्षीदी ने कहा था कि, हम यहां मित्रों की 
भांति परस्पर वातचीत करने और अभीष्ट लक्ष्य की पूति के लिए 
सर्वोत्किप्ट उपायों की खोज करने के लिए एकत्र हुए हें। हमारे 
निर्णय पर भारत और पाकिस्तान के करोड़ों निवासियों का भाग्य 
और दोनों देशों की भावी समृद्धि निभेर करते हे” इसी प्रकार 
के विचार आल इण्डिया न्यूज पेपर एडिटसे कान्फेंस के अध्यक्ष 
श्ली सी० आर० श्रीनिवासन ने भी प्रगमट किए थे। उन्होंने कहा 
था, इस वात-चीत का महत्व शब्दों में वर्णन करना सरल काम 
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नहीं जांचा जायगा अपितु अंतिम परिणाम और अन्तर-राज्यिक 
संबंधों के व्यापक क्षेत्र की दृष्टि से देखा जायगा । वास्तविक 
सफलता प्राप्त करने से पूर्व मनोवृत्ति में परिवर्तत होना आवश्यक 
हँ । इस परिवतेन का आरंभ उच्च स्तर पर हो चुका है । अब 
साधारण जनता को भी उसी मार्ग पर जाना चाहिए। विश्वास 
और सहयोग की नयी भावना सब वर्गों और जातियों में जागृत 
होनी चाहिए । अनजान और अन्ध-विश्वासी लोगों के हृदय में 


भय के जो भाव जड़ जमाए हुए हें उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए 
समाचार पत्रों को अपने कतंव्य का पालन इसी दिश्षा में करना है । 


यह सम्मेलन भारतीय और पाकिस्तानी समाचारपत्रों में 
मित्रतापूर्ण भावनाएं उत्पन्न करने के लिए अपने ढंग का प्रथम 
और इसकी सफलता इस वर्ष की एक उल्लेखनीय वस्तु थी। दोनों 
पक्षों में सौहाद बढ़ाने का उत्साह और इच्छा इतनी अधिक थी कि 
दोनों ने अपनी पुरानी शिकायतों और क॒टुताओं को प्रायः स्वतः 
प्रेरणा से भुला दिया और परस्पर नयें संबंधों की स्थापना के लिए 
दृढ़ संकल्प के साथ यत्न किया। नेहरु-लियाकत समझौते के पश्चात 
जो अनेक कठिन समस्याएं सामने आयीं उनको इस सम्मेलन 
ने तत्परतापूर्वक हल किया। इससे दोनों देशों के पत्रकार 
नेताओं में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने में वड़ी सहायता मिली । 
भविष्य के लिए यह एक शुभ लक्षण है । ह 


यह तो सर्वेविदित ही है कि दोनों देशों में समाचारपत्रों 
के पारस्परिक संबंधों को सुधारने और व्यवहार का परस्पर मार्ग 
निर्धारित करने के लिए पहले भी उनके प्रयत्त किए गए थे | मई 
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१९४८ में कलकत्ता में जो अन्तर-औपनिवेशिक समझौता हुआ था 
उसके अनुसार यह तय हो गया था कि दोनों देशों के समाचारपत्र 
(क) एक दूसरे उपनिवेश के विरुद्ध आन्दोलन में भाग नहीं 
लेंगे। (ख) ऐसे अत्युक्ति पूर्ण विवरण या समाचार प्रकाशित 
नहीं करेंगे जिनसे कि जनता में या जनता के किसी भाग में भय 
अथवा आशंका के भाव उत्पन्न होने की संभावना हो, और (ग) 
न ऐसी सामग्री प्रकाशित करेंगे जिसका अर्थ उपनिवेश द्वारा दूसरे 
के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का समर्थन हो अथवा जिससे यह ध्वनित 
हो कि दोनों उपनिवेशों में युद्ध का होना अनिवार्य है, इस प्रश्न पर 
बाद को होने वाली बैठकों में भी विचार किया गया और एक ऐसा 

अन्तरऔपनिवेशिक बोर्ड संगठित किया गया जिसमें दोनों देशों 
की सरकारों के प्रतिनिधि और प्रधान सम्पादक सम्मिलित थे । 
यह वोर्ड समय समय पर इन समझौते की प्रगति पर दृष्टिपात करता 
और वातावरण को सुधारने में सहायता देता रहेगा। परन्तु 
दुर्भाग्यवश परिणाम सन्‍्तोपजनक नहीं निकले । इस असफलता 
का प्रधान कारण दोनों देशों के राजनंतिक संबंधों में तनाव का 
निरंतर जारी रहना था। 


सौभाग्यवश नेहरू-लियाकत समझौते के कारण मनोवृत्तियों 
में जो परिवर्तन हुआ उससे ऐसी शक्तियां उत्पन्न हो गयीं कि 
उन्होंने समाचारपत्रों को तुरंत प्रभावित कर दिया । यह अनुभव 
करके दोनों देशों का राजनैतिक और आर्थिक भविष्य इस समझौते 
को हृदयपूर्वक सफल बनाने पर निर्भर करता है, दोनों देशों के 
उत्तरदायी समाचारपत्रों ने अन्तरराज्यिक सौहाद को बढ़ाने और 
परस्पर विश्वास का वातावरण उत्पन्न करने के सरकार के 
प्रयत्नों की सहायता में अपने आप को पूर्णतया छगा दिया । 


२३५ 


यह भावना देहली के संयुक्त सम्मेछ़न की कारंवाइयों में और 
जो सर्वसम्मत निर्णय किए उनमें प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती 
हैँ । इस सम्मेलन के प्रस्ताव अतिमहत्वपूर्ण हें, क्योंकि वही 
नय संबंधों का आधार हैं। एक प्रस्ताव में कहा गया है कि जिन 
समाचायपत्रों ने स्वतंत्रता के संघर्ष में उल्लेखनीय भाग लिया था 
उनका कतंव्य और उत्तरदायित्व यह भी है कि वे उस स्वतंत्रता 
के फलों की रक्षा करें, और इसलिए दोनों देशों के समाचारपत्रों 
को.भविष्य में भारत-पाक समाचारपत्र समझौते की शर्तो का पालन 
शब्दह्य: और अर्थशः करना चाहिए। यह भी निश्चय किया गया 
कि दोनों देशों के समाचारपत्रों को समाचारों को ठीक ठीक प्रकाशित 
करने और उन पर निष्पक्ष्ता से टिप्पणी करन के अपने अधिकारों 
और उत्तरदायित्वों का परित्याग किए बिना, इन अधिकारों और 
उत्तरदायित्वों का निर्वाह वतमान संकट काल में इस प्रकार करना 
चाहिए कि भारत और पाकिस्तान में तथा दोनों देशों की बहु 
संख्यक और अल्प संख्यक जातियों में परस्पर विश्वास, सदभावना 
ओर सहृदयता की अभिवृद्धि हो | 


ब्> 


इस सम्मेलन में आल इण्डिया न्यूज पेपसे एडिटर्स कान्फ्रेस 
और पाकिस्तान न्यूज पेपसे एडिटस कान्फ्रेंस की एक ऐसी संयुक्त 
समिति संगठित करने का भी निश्चय किया गया जिसका काम अन्य 
बातों के अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान में तथा दोनों देशों की 
चहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जातियों में पारस्परिक संबंधों को 
सुधारने का प्रयत्व करना और समाचार स्वतंत्रतापूर्वक प्राप्त करने 
में सहायता देना रहे । इस सम्मेलन का एक तात्कालिक परिणाम 
यह हुआ कि समाचारपत्नों पर और संवाददाताओं पर जो पावन्दियां 
लगी हुयीं थीं वे हटा ली गयीं । दोनों सरकारों ने ऐसा करना 
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में काट छांठ करना केवल उस अवस्था में न्यायसंगत माना 
जा सकता हूँ जब कि राज्य का आधार ही संकटग्रस्त होता हो 
अथवा उसके उलट जाने का भय उपस्थित हो गया हो” न्यायारूय 
ने यह भी कहा कि 'सरकार-की आलोचना करना अथवा उसके 
विरुद्ध असन्तीष अथवा कटुभावना को भड़काना अभिव्यक्ति 
स्वातंत्रय और समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए 
तब तक न्यायसंगत कारण नहीं माना जा सकता जब तक कि उससे 
राज्य की सुरक्षा के दुर्बंछ हो जाने का भय न हो” यह समाचारपत्रों 
के विकास में अति महत्वपूर्ण वात है, क्योंकि इससे स्वतंत्रता का 
क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। सच तो यह है कि इससे यह क्षेत्र 
इतना विस्तुत हो गया है कि उसे समस्त व्यावहारिक प्रयोजनों के 
लिए असीम कहा जा सकता है । एक प्रमुख पत्र ने लिखा भी है 
कि “न्यायालय और संविधान समाचारपत्रों की स्वतंत्रता की 
गासकों के हस्तक्षेप से तो रक्षा कर सकते हें, परन्तु अन्ततोगरत्वा 
उनकी स्वतंत्रता की रक्षा उस उद्देश्य पर निर्भर करेगी जिसकी पूति 
के लिए देश के समाचारपत्र उस स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं । 
स्ववतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ समाचारपत्रों का उत्तरदायित्व भी 
बढ़ जाता है, और वे जितना ही उसका उपयोग उत्तरदाथित्व की 
भावना के साथ करेंगे उत्तना ही वे उस स्वतंत्रता का निरन्तर 
उपभोग करते रह सर्कंगे ।” 


अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में भी भारतीय समाचारपत्रों के प्रतिनिश्चियों 
ने महत्वपूर्ण भाग लिया । गत मई मास में मोण्टीविडियो में 
संयुकक्‍त-राप्ट्रीय-संघ के सूचना-की-स्वतंत्रता संबंधी उप कमीशन के 
अधिवेशन में श्री देवदास गांधी भारतीय समाचारपत्रों के प्रतिनिधि 
बन कर गए थे। अधिवेशन की कार्य-सूची में पत्रकारों और 
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संवाददाताओं के लिए परीक्षण के रूप में एक प्रयोगात्मक नीति 
विधान तैयार करना, विविध देझ्षों में समाचारों के स्वतंत्रतायूवेक 
आदान-प्रदान में उपस्थित होने वाली बाधाओं के संबंध में संयुक्त 
राष्ट्र के सैक्रेटरी-जनरल द्वारा तैयार किए हुए एक विस्तृत्त स्मृति 
पत्र पर विचार और समाचारपत्रों की रुचि के अन्य अनेक विषय 
श्रे। गत जून में ओठटावा में एम्पायर प्रैस यूनियत की जो बैठक 
हैंई थी उसमे जो विचार-विनिमय हुआ चहू भी समान 
महत्वपूर्ण था। उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री 
कामा ने किया था। इन दोनों सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधि 
मंडल ने यह विचार प्रगट किया कि स्वतंत्रतापूर्वक समाचार प्राप्त 
करने के छिए और समाचारपत्रों के कुशलता-पूर्वक संचालन के 
लिए आवश्यक जो भी अधिकार हों उनके विषय में कोई 
अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हो जाना चाहिए । 


आज भारतीय समाचारपत्रों के सामने सबसे वड़ी समस्या यह 
हू कि लोकमत का संगठन इस प्रकार किया जाय कि उससे 
स्वतंत्रता की रक्षा और लोकतंत्र का विकास होता रहे । यह 
सवेत्र स्वीकार किया जाता हं कि स्वतंत्र शासन को सुरक्षित रखने 
के लिए जनता में दृढ़ता और स्थिरता की आवश्यकंता है। 
समाचारपत्रों का यह कतंव्य और विशेषाधिकार है कि वे अपनी 
स्वतंत्रता का देश की व्यापक स्वतंत्रता के साथ समन्वय करते हुए 
चलें और जनता को शिक्षित करते हुए उसकी विचार-शवित, चरित्र 
औरं साहस का स्तर उच्चतर करते रहें, क्योंकि स्वतंत्रता की 
स्थिरता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन आधारभूत गुणों की 
नितान्त आवश्यकता है । 


--०+३३+७-- 


वेज्ञानिक अनुसन्धान की प्रगति 


भारत की स्वतंत्रता के तीसरे वर्ष की और संगठित वैज्ञानिक 
और औद्योगिक अनुसंधान के हमारे प्रथम दस वर्षों की समाप्ति 
एक साथ हो रही हैँ । हमने इस काल में क्या कुछ प्राप्त किया ? 


हमारी सफलताओं में सर्वप्रथम स्थान राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं 
की योजना का है । यह योजना युद्धकाल में उपलब्ध सुविधाओं 
का स्थायी विस्तार करने के लिए बनायी गयी थी । परन्तु इस 
पर अमल करने का समय भारतीय-स्वतंत्रता-प्राप्ति के लगभग 
साथ ही आया । विविध कठिनाइयों के वावजूद इस योजना ने 
निरन्तर प्रगति की है । प्रस्तुत-बर्ष १९५० में तीन राष्टीय 
प्रयोगशालाओं को साधन-सज्जित करके काम आरम्भ करने के 
लिए. नियमित रूप से खोल दिया गया । चार अन्य प्रयोग- 
शालाएं इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व काम आरम्भ कर देगीं और 
एक या दो वर्ष में सारी योजना प्राय: पूर्ण हो जान की आश्ा है । 


इन प्रयोगशालाओं की योजना विशाल परिमाण में की गई 
है। इनका निर्माण आधुनिक णैली पर हुआ है और इनकी यंत्रादि 
सज्जा बिलकुल आधुनिक है । इ्नसे जो सुविधाएं उपलब्ध 


होगी वे अभी तक देश में उपलब्ध नहीं थीं । इन्हें हल करने के 


लिए जो समस्याएं सौंपी जायंगी उनका अनुसंधान ये नवीनतम 


हे०-ठा० एस० डी० महन्त, “कौंसिल ऑफ साउण्टिफ़िक एण्ड 


स्मि्च 
इग्टस्टियल रिसर्च । 
ट्र 
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विधियों से करेगीं। एक नयी वात ऐसे माग्गदर्शी निर्माण केन्द्रों 
का खोला जाना है जिनमें कि प्रयोगशालाओं के परिणामों का 
अधंव्यापारिक परिमाण सपलता-पूर्वेक प्रदशेन किया जा सकेगा और 
इस प्रकार जिन प्रक्रियाओं को प्रयोगशाला में विकसित किया 
जायगा उनमें कारखानों के संचालकों की रुचि उत्पन्न की जा 
सकेगी ।. इस समस्त योजना के लिए इमारतें बनवाने और 
यंत्रादि मंगवाने पर लगभग ३ करोड़ ८० लाख रुपये व्यय होने की 
संभावना है । 

गत १० वर्षो में बैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान कौंसिल की 
प्रयोगशालाओं में अनुसंधान का जो कार्य हुकणा उसके अतिरिक्त 
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के बोर्ड (बोडे आफ साईन्टि- 
फिक एण्ड इल्डसट्रियल रिसर्च) ने विविध यूनिवर्सिटियों और 
संस्थाओं में मौलिक अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रयोगों की २३० 
योजनाओं को ६४ लाख रुपये की सहायता दी। अनुसंधान 
की योजनाओं की सहायता का विस्तृत विवरण संलूग्न नवशे 
से ज्ञात होगा । 

निम्न तालिका बतलाती है कि प्रतिवर्ष कितने पेटेण्ट करने 
योग्य आविष्कार किए गए । 


१९४७ १९४८ १९४९ जन० से जून ५० तक 
रासायनिक ४ ९ 


है ६. 
भौतिक >>. +- ३ डर 
विद्युत-रासायनिक १ दर ५ ४ 
ओऔषधियां -. ए १ की 
कांच... न्डे. स्े १ शा 


धांतु-संबंधी १ - +- 
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बज 


अनुसंधान के इस काय॑ के प्रसंग में जो आविष्कार किए 
गए उनमें सें कुछ राष्ट्र के लिए अत्यन्त उपयोगी और महत्वपूर्ण 
है। इस समय हमारी प्रारंभिक आवश्यकताओं में से एक मकान 
भी है। गत वर्ष एक पुस्तिका लो कौस्ट हाउजिग” (कम खर्च 
से वनने वाले मकान ) प्रकाशित की गई थी,। इस पुस्तिका की 
प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक प्रौ० जे ० डी० वरनौल ने भी प्रशंसा की है । 
बने बनाए मकानों की छतों के लिए ताप रोकने वाले सामान की 
आवश्यकता पूरी करने के लिए खोई (गन्ने का रस निकालने के 
बाद बचा हुआ फोक) के ताप निरोधक तख्ते (इन्सुलेशन बोड ) 
तैयार किए गए। हाल में एक और वस्तु 'फोम ग्लास' तैयार की 
गई हू । यह वस्तु कांच के रद्दी टुकड़ों से बनाई जा सकती है, 
यह वस्तु वजन में हल्की, छेददार और ताप को भलीभांति रोकने 
वाली है । इसको किसी भी आकृति में काटा और बनाया जा 
सकता हूँ । 


कोयले के विषय में निरन्तर खोज जारी रही और एक निबंध 
'इंडियन कोल्स' नाम से प्रकाशित किया गया। इसके साथ कोयला 
को धोने और मिलाने का पहले से जारी अनुसंधान का अब भी 
जारी रहा। टाटा कम्पनी कोयले घोने के प्लान्ट' बना रही है । 
उसको जो अनुभव प्राप्त हो चुका है वह इस काम को आगे जारी 
रखने में बहुत सहायक होगा । 
डिगवाठीह का इंचन अनुसंवान केन्द्र (फ्यूद स्सिर्च इन्स्टी- 
यूट) भी कोयले के पुरुभाजिक गठन पर प्रकाश टठालने के स्िए 
परीक्षण कर रहा है । नमूने के कोयले को आवध्यक विधियों से 


अनेक प्रभागों में विभक्‍त करने के पश्चात उनका प्रकाश किरणों 


रढरे 


द्वारा विश्लेषण करके उन्हें समान गुणयुकत श्रेणियों में वांद दिया 
जाता है। इसके पश्चात इन प्रभागों के भौतिक गुणों का 
निश्चय किया जाता है । - 


पूना की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (नंशनल केमिकल 
लैवोरेटरी ) ने बनस्पति के अभक्ष्य तेलों के टेक्निकल प्रयोगों की विस्तृत 
खोज आरंभ की हू । जिन तेलों पर यह परीक्षण किए जा रहे है 
उनमें तम्बाखू के बीज का तेल, सेफ पलावर का तेल और एऐरेन्ड 
के तेल आदि हैं । यह अनुसंधान भारत के लिए भारी आर्थिक 
महत्व का है, क्योंकि हमारा देश संसार में तेल के वीजों के सबसे 
बड़े उत्पादकों में से एक है । प्रसंगवश यहां इस आविष्कार की 
चर्चा कर देना भी उचित होगा कि वानस्पत्तिक तेलों में काली 
मिच्े, हल्दी, जीरा और सोयादि डाल देने से वे सड़ते नहीं और 
ये मसाले उन पर हवा का असर रोकते हे । 


नई दिल्‍ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (नंशनल फिजिकल 
लैवोरेटरी) सूक्ष्म यंत्रों के बनाने और लगाने का काम कर रही है । 
यह काम अनुसंधान का कार्य आरंभ करने के लिए अनिवायं रूप 
से आवश्यक है । .इन यंत्रों में 'बीटा रे स्पैक्ट्रोग्राफ' का निर्माण 
भी शामिल हूं, जो कि समय के अत्यन्त सूक्ष्म से भी सृक्ष्मतम विभागों 
का लेखा रखने में सहायक होगा । क्वार्टज क्लाक” समय का 
स्ठैण्डड नियत करने में और वातावरण में चुम्बगीय आकर्षण 
के क्षेत्रों का निर्णय करने में सहायक सिद्ध होगी। यह काय॑ 
द्रव्यों में अल्ट्रा सोनिक' पदार्थों के घुलते और प्रथक होते समय 
उनकी सूक्ष्म लहरों के प्रभाव को देख कर किया जायगा । भौतिकी 
विद्या के प्रयोग के जो अनुसंधान किए गए उनमें दो अनुसंधान 
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कार्बन ब्रशों तथा अन्य कार्बन से बनती वस्तुओं के निर्माग के विषय 
में और दुर्लभ मिट्टियों का विश्लेशणष करके उन पर चमक के 
प्रतिक्षेप संबंधी गुणों के अध्ययन के विषय में थे । 


जो प्रक्रियाएं अभी तक अन्वेबणाधीन थीं उनमें से कई अब पूरी 
हो चुकी है और वे व्यापारिक उद्योग के छिए कारखानों को बतलाई 
जा रही है । जिन प्रक्रियाओं का प्रयोग अभी नहीं हुआ उनमें 
से कुछ ये है: साइट्रिक एसिड, कैल्सियम ग्लुकीनेट, जिलाटीन, 
स्टराइल द्रव्यों के लिए फिल्टर प॑ैडों (छन्नों) और पानी परखने 
वाले मसाले आदि का निर्माण । 


डाक टिकटों की स्थाही और छापे की स्याही के निर्माण के 
संबंध में विकास का काम आरंभ हो चुका है । जिससे इन वस्तुओं 
के निर्नाण का व्यय जाना जा सके और इनके निर्माण की विधि में 
सुधार किया जा सके । 


खीर के अयमोस्कयिर और साइटोजैजेटिक्स को नापने के 
विप्रद्न में जो अनुसंधान कार्य हो रहा हूँ बह मौलिक विज्ञान के छिए 
विशेष उपयोगी होगा । इनमें से पहडे कार्य का संसार व्यापी 
अनुसंधान हो रहा हूँ और उसकी रिपोर्ट प्रति मास प्रकाशित होती 
हैं । दूसरे का वुछ परिणाम निकल चुका है और उसका व्यापारिक 


रिमाण में समीर बनाने पर बड़ा प्रभाव होने की संभावना है । 


गत व कॉसिंड ने अस्य वेजशानिक संगठनों की सहायता से 
सूद्म लहरों (माइक्रो बेब्न) ) का एक सिम्पोजियम संगठित 
या 3 देश के दो सो से अधिक वैज्ञानिक सम्मिलित 


क्रिया बा। ह्समे देश के 


हुए थे और उन्होंने इस अबसर पर मादइनों बेब्ज के प्रयोग के 
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विपय में विचार-विनिमय करते का छाभ उठाया। इस अवसर 
पर एक दजेन से अधिक निवंध पढ़े गए और उन पर विचार 
हुआ । 


गत वर्य के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में इंजीनियरिंग अनुसंधान 
के लिए एक वोडं का प्रारंभ और अनुसंधान का कार्य विकसित करने 
के लिए एक भारतीय कार्योरेशन (नेशनड रिसर्च डिबलप्मेंट 
बारपोरेशन आफ इण्डिया) की स्थायता भी है । इंजीनियरिंग 
अनुसंधान का वोडड इंजी'नर्यारिग के कार्यो की विविध शाखाओं 
के अनुर्सधान कार्यों में समन्वय करेगा और वैज्ञानिक तया औद्योगिक 
अनुसंधान की कौंसिल को अपने उद्देश्यों की पूति के लिए आवश्यक 
उपाय अवलंवन करने के विषय में सलाह देगा। इस बोड में 
बड़े बड़े उद्योगपति और इंजीनियरिय की विविध शाखाओं में उवचि 
रखने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक है । 


ने शनल रिसचे डिवलपमेंट कौर्पोरिशन की स्थापना, अनुसंधानों 
के विकास में सुविधा के लिए कारखानों में जो औद्योगिक अनुसंधान 
का कार्य हो उसके परिणामों का उपयोग करने में अधिकाधिक 
उत्साह उत्पन्न करने के लिए की गई है । कौरपोरिशन की विस्तृत 
योजना एक विश्येष कमेटी तैयार कर रही है । 


एक नैद्नल रजिस्टर तैयार किया जा रहा है जिसमें एंजीनि- 

यरों के विषय में विवरण दिया हुआ है । इसका प्रथम भाग 
प्रकाशित हो चुका है और दूसरा छप रहा हूँ । अब तक पचास 
* हजार वैज्ञानिकों और टैक्निश्षियनों के विवरण संग्रह किए जा 
चुके है और उनका विश्लेषण करके उन्हें सूचीवद्ध किया जा रहा है । 
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गत वर्ष दी वैल्थ आफ इण्डिया नामक पूस्तक का प्रथम भाग 
प्रकाशित किया गया था । यह पुस्तक भारत के आर्थिक साधनों 
और कल कारखानों के विवरण का कोष है । इस पुस्तक की देश 
और विदेश में अच्छी आलोचना हुई थी। इसका दूसरा भाग 
छप रहा है और उसके शीघ्र प्रकाशित हो जाने की आशा है । 


++०>+0$9०9- 


औद्योगिक विस्तार 


गत वर्ष इस द्रष्टि से विशेष उल्लेखनीय रहा कि इसमें 
राजनतिक और आशिक दो, महत्वपूर्ण क्षेत्रों मे असाधारण विकास 
दिखलाई पड़ा । सवसे प्रमुख राजनंतिक घटनाएं दो हुईं, 
पहली भारतीय संविधान की रचना और दूसरी उसके अनुसार 
सवे प्रभुत्वसम्पन्न भारतीय गणराज्य की स्थापना । आथिक 
क्षेत्र में ध्यान आकषित करने वाली घटनाएं, औद्योगिक उत्पादन 
में वृद्धि, भारतीय रुपये का अवमूल्यन और राष्ट्रीय. योजना 
कमीशन (नेशनल प्लेनिंग कमीशन) की स्थापना थी । 


तत्कालीन-वित्त-मंत्री डा० जान मथाई ने २८ फरवरी १९५० 
को अपने बजट भाषण में कहा था : “इस देश की आर्थिक कठि- 
नाइयों पर चाहे जिस दिशा से द्रष्टि पात करें चारों ओर वार बार 
अधिकाधिक उत्पादन की समस्या ही आपकी आंखों के सामने 
आएगी । इस कारण स्वभावतः सरकार ने सर्वाधिक महत्व 
उत्पादन का स्तर ऊंचा उठाने की समस्या को ही दिया है ॥” 
प्रधानमंत्री और उपप्रधानमंत्री ने भी वर्ष में अपने अनेक भाषणों 
में इसी वात पर बल दिया। भारत सरकार ने जीवन-मान 
को ऊँचा करन और जीवन व्यय को कम करने के लिए उत्पादन 
की वृद्धि कम से कम कारखानों में लगी हुई मशीनों की पूरी सामथ्य 
तक कर देना अपना लक्ष्य रखा और इसके लिए भरसक प्रयत्न 





ले० डा० फ्रेदून पी० अस्तिया, “सीमेन्ट मार्कोटिंग बोर्ड” । 
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बच 


किए गए । इससे देश की आधथिक हहूचलों की गति बढ़ाने में 
बहुत सहायता मिली । देश की स्वतंत्रता के तीसरे बे में 
जो औद्योगिक उत्पादन हुआ उससे आज्ञा होती है कि वह गत वर्षो 
की अपेक्षा अधिक अच्छा परिणाम प्रकट कर सकेगा । सूती 
वस्त्र और जूट सरीखे जिन उद्योगों में उत्पादन नहीं बढ़ सका उनमें 
ऐसे कारणों से हुआ जिन पर अपना कोई वस नहीं था। चीनी 
का उत्पादन गत वर्य की अपेक्षा कुछ न्‍्यून रहा । यह उद्योग कई 
कारणों से एक समस्यापूर्ण उद्योग रहा। चीनी के उद्योग पर 
टैरिफ बोर्ड ने जो हाल में रिपोर्ट प्रकाशित की है उससे इस विचार 
की पुष्टि होती हं । 


उत्पादन की वृद्धि में सर्वाधिक सहायता भारत सरकार द्वारा 
यह अनुभव कर लेन के कारण मिली कि परिवहन (ट्रांसपोर्ट ) 
की न्यूनता देश के आथिक जीवन को कुंठित कर देती हूं । १९४८ 
के अन्त में भारत सरकार न अपनी यह नीति घोषित की कि कोयले, 
इस्पात, वस्त्र और सीमेंट के चार उद्योगों को शतप्रतिद्यत परिवहन 
दिया जायगा । इसके साथ ही सरकार ने नई दिल्‍ली में केन्द्रिक 
परिवहन बोर्ड (संन्द्र बोड आफ ट्रांस्पोट) की समितिया यह 
जानने के दिए नियुक्त की कि इन चारों उद्योगों की परिवहन की 
॥मासिक आवबश्यकताएं कया हुआ करेंगी । इस साहसिक निर्णय 


के कारण संभव हूँ कि अन्य उद्योगों को ईर्पा भी हुई हो परन्तु 


परिणाम से यह सिरशय उचित ही सिद्ध हुआ । इन उद्योगों की 


परिबदतन को आवश्यकता घतप्रतिशत पूरी करने का एक परिणाम 
या भी 2ेणा कि उससे उत्पादन में सर्वश्र उन्नति हो गयी । इसके 


८. 
ट्र 


प्रतिरियत परियिटन-मं त्राद्य्य ने अपने सब प्रयत्न रखा या माल टोन 
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के साधनों को उन्नत करने में लगा दिए, जिससे कि इंजनों, 
डब्चों, रेलवे लाइनों और मार चढ़ाने उतारने की सामथ्य आदि की 
न्यूनताओं के कारण जो वाधाएं होती है वे दूर वी जा सकें । इससे 
१९५० के आरंभ तक परिवहन की स्थिति में देश के अधिकतर 
भागों में इतना सुधार हो गया कि विविध प्रकार के मालों की 
प्रायमिकता नियत करना आवश्यक समझा जाने रूगा और उन 
क्षेत्रों में यह नियंत्रण समाप्त कर दिया गया । उदाहर्गार्व, १९४८ 
में प्रथम श्रेणी की रेलों पर कोयले के ११ छाख ६४ हजार बैगन लादे 
गये थे। १९४९ में यह संख्या बढ़कर १२ छाख ४० हजार हो 
गई अर्थात इसमें लगभग १३ प्रतिशत की वृद्धि हुईं। प्रथम 
श्रेणी की रेलों पर माल ढोने के ठन-मीलों का सर्वयोग १९४८ में 
१७ अरब ३० करोड़ ९० लाख था। १९४९ में यह लगभग 
२४ अरब ४० करोड़ हो गया था। 


१९४९ में मालिकों मजदूरों के झगड़े भी गत वर्ष की अपेक्षा 
कम हुए । इस न्यूनता को यदि मालिकों मजदूरों के संबंधों में 
सुधार का सूचक न भी माना जाय जैसी कि १९४८ के कारखानों 
में मेल रखने के प्रस्ताव से आशा की गई थी , तो भी इसका परिणाम 
उत्पादन में वृद्धि तो हुआ ही । १९४८ में ऐसे झगड़ों की संख्या 
१६४६ थी, जिनमे १२ छाख ६९ हजार मजदूर उलझे हुए थे और 
उनसे ७८ लाख ३७ हजार १३३ जन-दिनों का नुकसान हुआ था । 
१९४९ में झगड़ों की संख्या ११८१ रही, जिनमें ९ लाख ४२ हजार 
मजदूर शामिल थे और उनसे ६३ लाख ४७ हजार ४०३ जन- 
दिनों की हानि हुई । ५ 

एक तीसरा कारण जिसने कि अधिक उत्पादन में सहायता की 
वहू सरकार के विविध विभागों में, विशेषत:: केन्द्र में, परस्पर 
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अधिक समन्वय था । दुर्भाग्यवश यही बात अभी केन्द्र और 
राज्यों में समन्वय के विपय में नहीं कही जा सकती । परन्तु हाल 
में आथिक वास्तविकताओं ने संबद्ध शक्तियों को अपनी अब तक की 
वयक्तिक स्वार्यवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए विवश कर 
दिया हैं । 


रूई के सामान, जूट के सामान और दियासलाई के सिवाय 
सभी मालों का उत्पादन १९४८ की अपेक्षा १९४९ और १९५७ 
की पहली तिमाही में अधिक हुआ । रई और जूट की वस्तुओं का 
उत्पादन कम होने का एक कारण भारत और पाकिस्तान के 
व्यापार में गतिरोध था, जो कि दोनों देशों की सरकारों के विभिन्न 
निर्णयों के कारण हुआ। एहई के सामान वो उत्पादन में कमी का 
मुख्य कारण त॑यार माल के स्टोक का जमा हो जाना था, जो 
कि पाकिस्तान का वाजार हाथ से निकल जाने और रुई की आवश्यक 
क्रिस्मों के न मिलने के कारण हुआ । दोनों पड़ोसी देशों में गति- 
रोघ के कारण कच्चे जूट की सप्ठाई घट गई और भारतीय जूड 
मिलों को माल का उत्पादन घंटा देना पढ़ा । अन्त को समल 
आ जान के पश्चात अल्पसंस्यक-समझौता और भारत-पराकिस्तान 
ब्यापार-समझौता किए गए और आया है कि अन्य अनेक आशिक 
सगड़े भी पूर्णतया सुलझ जायेंगे । 


उपयबल अनुकूल कारणों ने देश के औद्योगिक उत्पादन में 
फकिलना सुधार किया यह निम्नलिखित सूची से एक हरी नजर में 


सथ्ट हो जायगा । बुछ चुने हुए उद्योगों के उत्पादन की 
प्रगति निम्न प्रयार # :- 
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दियासलाइयों के उत्पादन में न्‍न्यूनता का एक कारण नरम 
छकड़ी का पर्याप्त मात्रा में मिलना कठिन हो जाना भी हूं । 
भारत में यह वस्तु अण्डमान द्वीयों से आती हू । कहा जाता हू कि 
भारत सरकार वहां इस लकड़ी के बड़े परिमाण में उत्पादन 
बगी योजना बना रही है । परन्तु राज्यों को भी अपने जंगलों में 
इस लकड़ी को उत्तन्न करने की योजनाएं बना कर इस वस्तु पर 
अधिक ध्यान देना चाहिए । 


गन्धक के तेजाब का भी १९५० की प्रथम तिमाही का उत्पादन 
देखने हुए बय॑ के अन्त में उत्पादन घट जाने की संभावना हूं 
परन्तु यह स्यूनता अस्थायी कारणों से हैं और इसके कारखानों के 
बर्ष के अन्त तक लगभग डेढ़ ठाख टन माल त॑ यार करने की आया हू । 


न 

ज्ब्न्ी 

हर मि 
| 


में ऊपर उल्लिम्ित वृद्धियों के अतिर्वित, 
2०४० मे जहां आवश्यकता समझी गई वहां राज्यों के प्रयत्न 
ओर बढ़ावे द्वारा अनेक महत्वपूर्ण नए उद्योग आरंभ किए गए । 
उदाहरणांव, मंसूर राज्य में मश्ीन-टल बनाने का कारखाना 
एक स्विस फर्म की सहायता से क्रमणः बढ़ाया जा रहा है । 
सीस्घरी कया रासायनिक साद बनाने का कारसाना आजा है कि 
घीघ्र ही माल तेयार करने लगेगा । इस कारसाने की सामथ्य 
लि बंध साहे तीन छारा टन अमोनियम सल्फेट त॑ यार करने की & । 


इसके अतिरियत इसमें छंगसंग ३ छारा टन बं.ल्थियम का्बोतिट 
सस्‍्टूज भी साथ हो बन जाया वरेगा, जिसका उपयोग सरकार 
सीमेंट बचाने में बारने का बिसार ऋर रही # । इन प्रगति में एक 
और दल्केशनीय दिया डेली होनों और उनके पुर्जो आदि के सिमाणि 
की हू । सरशर का बह कझाराना मंसूर में हू । यहां अप्रेख 
१५४6 में हे ठीफोनस जो जाने खगे थे । दुढ् समय पदयान बढ़ा 
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सभी पुर्जो के बनने लगने की आशा है ।' उनके लिए आवश्यक 
मशीनों का आडंर विदेशों में दिया जा चुका है। कलकत्ता के 
समीय चितरंजन में रेलवे इंजनों के सरकारी कारखाने ने भी 
द्रुत प्रणति की हू । इस कारखाने में प्रथम इंजन १९५० की 
अन्तिम तिमाही में तैयार होकर निकलते की आशा है । 


सितंवर १९४९ में डालर की तुलना में स्टलिंग और रुपये 
का मूल्य घट जाने पर भारत सरकार ने अपनी आयात-निर्यात 
नीति में ऐसा परिवतंन कर दिया कि जिससे विदेशी मुद्रा की 
देनदारियां संतुलित हो जाएं। परन्तु उसने ऐसा करते हुए यह 
ध्यान रखा कि इस परिवतेत का देश के औद्योगिक विकास पर 
प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पावे । इस नीति के अनुसार दुलंभ 
मुद्रा के देशों से अनावश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं और विलास 
सामग्रियों का आयात बहुत घटा दिया गया । परन्तु यंत्रों और 
आवश्यक औद्योगिक कृच्चे मालों का आयात उदारता पूवेक जारी 
रहने दिया गया । मुद्रा के अवमूल्यन के पश्चात अक्तूबर 
१९४९ से जनवरी १९५० तक इन दोनों श्रेणियों की वस्तुओं 
का मूल्य क्रमशः ३५ करोड़ ७४ लाख ८८ हजार रपये और ५० 
करोड़ २५ छाख ६ हजार रुपए था। “इन संख्याओं की तुलना में 
१९४८-४९ के इन्हीं महीनों में इस वस्तुओं के आयात का मूल्य 
क्रमशः २४ करोड़ ३५ लाख ५७ हजार रुपए और ४४ करोड़ 
७१ लाख ९६ हजार रुपए था। शराबों, परिधान वस्त्रों और 
वाद्य-यंत्रों आदि विलास-सामग्रियों का आयात १९४८-४९ के 
- अक्तूबर-जनवरी महीनों के २ करोड़ ३३ छाख २ हजार रुपये. की 
तुलना में, १९४९-५० के अक्तूबर-जनवरी में घट कर ४४ लाख 
८७ हजार रुपए रह गया । 


स्पष्ट 


3] 


अवमूल्यन का एक लाभकारी परिणाम भारत के निर्यात में 
विशेषत: तंयार माल के निर्यात में, उन्नति हुआ । निर्यात बढ़ान 
पर विचार करने के लिए नियुक्त गोरेवाला कमेटी की सिफारिशों 
पर जो कार्रवाई की गई उसके परिणाम स्वरूप अवमूल्यन के 
पश्चात प्रथम मास से ही न केवल, प्रतिकूल व्यापार-सन्तुलन की 
समाप्ति हो गई, अपितु सन्तुलन अनुकूल रहन लछगा। 


सूती वस्त्र, जूट के सामान, मसालों और तम्बाकू के 
नियत्ति में, १९४८-४९ के अक्तूबर से मार्च तक के आंकड़ों का 
१९४९-५० के इन्हीं महीनों के अंकों से संतुलन बढ़ा मनोरंजक हू । 
जैसा कि पहले उल्लिसित हो चुका है, यद्यपि सूती वस्त्र का उद्योग 
रुई की अपर्याल उपलब्धि के कारण कठिनाई में रहा तो भी यह 

उल्देशनीय हैं कि अवनूबर १९४०९ से मार्च १९०० तक निर्यात 
का मृत्य १७ करोड़ १ छास २१ हजार रुपये से बढ़ कर ५३ 
करोड़ २९ स्थय १६ हजार रुपए हो गया अर्थात ३६ करोड़ २७ 
लास ९५ हजार रुपये की बृद्धि हुई। मसालों, चाय और तम्बाक्‌ 
पर नियत मे भी इसी प्रगगर की प्रत्यक्ष वृद्धि हुई। इन वस्तुओं 
के नियति का मुल्य अक्तूबर ४८ से मार्च ४९ सके के मासों में 
३ बाराठ ४६ छारा ३०२ हजार रुपये, ३९ करोड ९८ छारा ६२ 
हजार रपा! और चार करो) ३३ स्थग ३० हजार मसपये की तुलना 


में आतृबर २१९४९ से मात १९०७० सके क्रमश: ९ करोड़ ४७ छारा 
हतार 


2३ हजार रया।, ४२ करोड "२ छारगा 5६ हजार गषएं और 
#€ यराए ५९ छारा ५६ हार सपा! रहा। क्या जुद पाकिस्तान 
रु 


के 


7 बहता झूम मात्रा में मिलने पर नी यह सल्तोष की बाल #ई कि 
्रयमग्यन ये पध्यादवर्तों गाए में जुट के सैयार माल का नियत 


+ 


काम, गरादव रहशा। दस दाद आलबर १९४९ से माच १९७५० 
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तक के निर्यात का मृल्य ६७ करोड़ २५ लाख ६२ हजार रुपए 
रहा जब कि अक्तूबर १९४८ से मा १९४९ तक के अंक ७२ 
करोड़ ७० लाख १७ हजार रुपए था अर्थात निर्यात के मूल्य में 
स्यूनता केवल ५ करोड़ ४४ लाख ५० हजार रुपये की हुई। 


औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में सरकार के प्रयटनों की सूचना 
लक्ष्यसमितियों (टार्जेट कमेटियों ) की निय्‌क्तियों से भी मिलती है । 
केन्द्रिक औद्योगिक सलाहकार कौंसिल ( सैन्ट्रल एडवायजरी 
कौंसिल आफ इन्डस्ट्रीज) की स्थायी समिति के निर्णयानुसार 
भारत सरकार ने १९५० के आरंभ में रिफंक्टरियों (हीटरों 
में लगने वाली चीनी) मोदरों और साइकलों के टायरों, पावर 
अल्कोहल, प्लाईडड, डीजल आयल इंजनों, एल्यूमिनियम, कागज 
और गत्ते, और कांच के उद्योगों के लिए आठ लक्ष्य-समितियां 
नियुक्त कीं । इन समितियों का काम सम्बद्ध लोगों का पूर्ण 
सहयोग प्राप्त करके नियत काल में अधिकतम सम्भावित उत्पादन 
का लक्ष्य नियत करता था । 


केन्द्रिक औद्योगिक सलाहकार कौंसिल (सैन्ट्रल एडवाय- 
जरी कौंसिल आफ इन्डस्ट्रीज) की एक और महत्वपूर्ण सिफारिश 
जिस पर भारत सरकार ने अमल किया यह थी कि सूती वस्त्र, 
कोयले और भारी यंत्रों के उद्योगों के लिए कार्यकर्ता-दलों 
(विंग पाटियां) की नियुक्ति की जाय । इन कार्यकर्ता-दलों 
में सरकार, कारखानों और मजदूरों के प्रतिनिधि रहते हे | और ये 
उद्योग की सब समस्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन' करके अपनी 
नियुक्ति के पश्चात छे महीने के भीतर सरकार के सामने अपनी 
सिफारिशें पेश करती है । इनसे आशा की जाती है कि ये इन 
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विषयों पर विचार करके सलाह देंगे : (१) उद्योगों में उत्पादन की 
वृद्धि करना, (२) उत्पादन का व्यय घटाना, (३) माल की 
क्वालिटी में सुधार करना, (४) मजदूरों, प्रवंधकर्ताओों और 
उद्योगों के संगठन की कुशलता में उन्नति करना (५) अनावश्यक 
कमंचारियों को घटाकर और जहां आवश्यकता हो वहां यंत्रादि का 
प्रयोग करके उद्योगों की व्यवस्था बुद्धिपृवेक करना और (६) 
उद्योग के उत्पादन की देश और विदेशों की बाजारों में अधिका- 
धिक खपत करना । 


इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि तत्कालीन अभ्थंमंत्री 
डा० जान मथाई ने आलोच्य वर्ष में कारखाना-मालिकों को 
उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक उत्साहित किया । उन्होंने 
अपने बजट की रचना इस प्रकार की जिससे कि पूंजी के एकत्र 
होने और उद्योगों की उन्नति के लिए उसके उत्पादक व्यवसायों में 
लगाने का वातावरण उत्पन्न हो सके । दुर्भाग्यवश गत्त वर्ष की 
पूंजी की उपलब्धि अपने भिम्नंतम स्तर पर पहुँच गई थी । 
उनकी बजटठ-नीति के परिणामों का अन्दाजा इतना श्षीघत्र नहीं 
लगाया जा सकता । परन्तु इतना तो विश्वास पूर्वक 
कहा ही जा सकता है कि अब पूजीयतियों को शिकायत करने का 
और पूंजी को रोक लेने का तया इस प्रकार देश की उत्पादन- 
वुद्धि मे योग न देते का कोई अवसर बाकी नहीं रहा। इसी 
प्रकार विदेशी पू जीयतियों को भी प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री दोनों 
ने विश्वास दिलाया है कि उनको इस देश में पूंजी रूगाने से डरना 
नहीं चाहिए । डा० मथाई ने तो यहां तक कहा था कि विदेशी 
पूंजी का इस देश में लगाना न केवल हमारे साधनों को बढ़ाने 
के लिए, अपितु हमारे अपने पूजीपतियों में विश्वास की भावना 


र्ण्छ 


उत्पन्न करने के लिए भी आवश्यक है इनमे से चाहे जो 
बात विदेशी पूजीपतियों को अपील करे, सरकार ने विदेशी पूजी 
लगाने के लिए जो शर्तें प्रगट की हे वे उन्हें उचित से अधिक सुरक्षा 
प्रदान करती है । 


सरकार ने इन्डस्ट्रीज कन्ट्रोल विछ और दो श्रमिक. बिलों 
दि लेवर रिलेशन्स बिक और अपेलेट ट्विव्युनल विरू के मामलों 
में जो समझौते की भावना प्रकट की हूँ उससे भी औद्यी- 
गिक उत्पादन में वृद्धि के लिए परिस्थिति अनुकूल हो गई है। 


निःसंदेह प्रथम दो वर्षों में परिस्थितियां उद्योगों के लिए 
अच्धेरे म॑ हाथ मारने के समान थीं । तीसरे वर्ष में गलत कदमों 
को पीछे छौठान और नीति को स्थिर करने की प्रवृत्ति आरंभ हो 
गयी है । इससे अब तक के स्वल्प काल में भी जो परिणाम हुए 
वे उत्साहपूर्वंक है । परच्तु इन नीतियों के परिणाम स्वरूप जब 
पूणे फल प्रगट होंगे तब बहुत अच्छे परिणाम निकलने की आशा है । 


जप चनक नै 


9-2 ४5 


सॉस्‍्कृतिक सम्पर्क 


इस युग के राष्ट्रों में शिक्षा मंत्राऊूय का कतंव्य विज्युद्ध शिक्षा 
संबंधी कार्यो के अतिरिक्त यह भी समझा जाता है कि वह समाज 
के सांस्कृतिक जीवन को उन्नत और विकसित करे । यह उचित 
ही है, क्योंकि शिक्षण के वास्तविक अर्थो में मानव जीवन के वह 
कार्य-कलाप भी शिक्षण में ही समाविष्ट हो जाते हे जिनकी अभि- 
व्यक्ति कला और संस्कृति के नाना रूपों में होती है। यदि 
शिक्षण से अभिप्राय मानव की अन्तर्निहित प्रतिभा का प्रकटीकरण 
हो तो न्तिश्वय ही वह प्रक्रिया विद्यालय की कक्षा के कोष्ठक में 
ज्ञान के आदान प्रदान की संकीणे सीमा का उल्ंघन कर जायगी। 
सच तो यह है कि अनुभव से प्रकट हो चुका है कि निरा विद्यालय 
के कोष्टक का शिक्षण भी, मानव जीवन के इन व्यापक क्रिया 
कलापों के साथ समन्वित कर देने से, अधिक फलदायक और 
प्रभाव शाली बन जाता हे । यही कारण हे कि आज कला को 
केवल श्रंगार और अलंकार का नहीं, अपितु बालकों के शिक्षण 
और विकास के लिए एक अनिवाय साधन माना जाता है । 
बालकों को यदि अपने भाव स्वयंसेव प्रकाशित करने का अवसर 
दिया जाय तो उनका विकास बहुत शीघ्र होता है, और इसी का 
नाम इसके प्रारंभिक रूप में कला है । 


अतएव जब भारत सरकार के शिक्षा विभाग को (जिसका ताम 
अब शिक्षा मंत्राछ॒य है) प्रथक रूप में संगठित किया गया तब 


ले० हुमायू कबीर, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय । 
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इसका नाम शिक्षण और कला का विभाग रखा गया था। भारत 
के स्वतंत्र होने से पूर्व कुछ कारणों से, जिनका यहां उल्लेख करने 
की आवश्यकता नहीं, हमारे देश में साधारण शिक्षण के साथ 
साथ कला और संस्कृति के विकास के लिए बहुत अवसर उपलब्ध 
नहीं था। जिनको कला से प्रेम था वे बहुधा साधारण शिक्षण 
वी धारा से पृथक हो जाते थे और जो वहु संख्या साधारण 
शिक्षण की धारा के साथ साथ चलती थी वह कला की ओर 
ध्यान नहीं देती थी। इसमें संदेह नहीं कि हमारी नईपीढ़ियों में 
'जो असन्तोष का भाव दिखलाई देता है उसका एक बड़ा 
कारण उनके जीवन के भावनामय और कलासय पहलू की 
उपेक्षा किया जाना है । 


परन्तु जब गत विश्व-युद्ध के अन्तिम वर्षो में युद्धोत्तर शिक्षण 
के विकास की योजनाएं तैयार की गयीं तब करा की ओर ध्यान 
दिए जाने की आवश्यकता को कुछक्रुछ स्वीकार कर लिया 
गया । रोयर एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल के सुझाव 
पर एक ऐसा सांस्कृतिक (कल्चरल) ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव किया 
गया, जिसका काम भारत के सांस्कृतिक जीवन के विविध पहडुओं 
को विकसित करना और लोकप्रिय बनाना हो और वह इस काम 
को साहित्य, नृत्य, नाटक, संग्रीत, चित्रण और मूति निर्माण 
आदि के कलाओं के विद्यालय खोल कर करे । इस योजना के 
निर्माताओं ने बुद्धिमत्तापुवंक निश्चय किया कि संस्क्रृति के क्षेत्र 
में राष्ट्रीय आवश्यकता की पूति के लिए जिन कार्यों का करता 
आवश्यक 'है उनको कोई भी' विदेशी सरकार भलीभांति और 
शीघ्रता से नहीं समझ सकती _। इसलिए ऐसा प्रस्ताव किया 
गया कि यह द्वस्ट एक स्वतंत्र संस्था हो और इसका कोय भी अपना 
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और स्वतंत्र ही हो। सरकार इसको एक बड़ी घन राशि दान 
के रूप में दे दे , जो इसके कोष का आधार हो और वह इसके व्याज 
से होने वाली आय द्वारा अपने कतंव्यों की पूत्ति करने में समर्थ रहे । 


इन साधारण योजनाओं के अतिरिक्त, यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि, भारत के स्वतंत्र होने से पूवे कलात्मक और सांस्कृतिक 
कार्यों की उन्नत के लिए विशेष कुछ नहीं किया गया धा । यह 
ठीक हँ कि कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और रहूखनऊ सरीखे कुछ 
महत्वयूणे के्दों में आटे स्कूल खोले गये थे, परन्तु इस बात से 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि तब तक शिक्षा के क्षेत्र में कला 
को उपेक्षा की द्रष्टि से देखा जाता था । १९४४ में एक ईरानी 
सद्भावना मिशन के भारत आने के पश्चात उस देश के साथ 
सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने का यत्न किया गया था। 
परन्तु मुख्यतः सांस्कृतिक कार्यकलापों की धारा' गर-सरकारी 
क्षेत्रों में ही बहती रही । 


१९१३ में श्री रवीन्द्रगाथ ठाकुर को नोबलरू पुरस्कार मिला 
था। उसके बाद से वह भारत के गर सरकारी . दूत का काम 
करते रहे । यूरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका; दक्षिण-पूर्वी 
एशिया, जापान, चीन, ईरान, और सोवियत रूस की उनकी यात्राएं 
विजय यात्राओं सरीखी थीं । उनकी यात्राओं के कारण इन 
'देशों के साथ सम्पर्क पुनरज्जीबित तो हो गए, परन्तु इन यात्राओं 
-का मूल हेतु उनका निजी व्यक्तित्व होने के कारण यह भय 
बना रहा कि उनके व्यक्तित्व की समाप्ति करें. पर्चात श्ये सम्पर्क 
पुनः नष्ट हो जायंगे । सन्‌ १९३० के पदचात के वर्षों में पंडित 
'नेहरू न यूरोप की एक विस्तृत यात्रा. की “और- उसका परिणाम 
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यह हुआ कि उन देशों म॑ भारत के प्रति रुचि उत्पन्न हो गयी । 
सर सी० वी० रमण और अन्य वैज्ञानिकों ने भी विदेशों में भारत 
के प्रति रुचि ज़ागृत-की है । वतंमान संसार पर गांधी जी के 
व्यक्तित्व की छाव ने सभी देशों में मनृष्य के विवेक वृद्धि को 
हिला दिया है और संसार के पुनरुद्धार के लिए भारतीय संस्कृति 
का महत्व समझने की प्रेरणा दी है । 

किन्तु यह मानना पड़ता हं कि स्वतंत्रता आप्ति से पूर्व 
तक भारत में संसार की रुचि मन्द थी और वीच वीच में उठ कर 
शान्‍्त होती रहती थी । भारत के स्वतंत्र होते के साथ 
संसार ने अकस्मात ही यह मान लिया कि भारत ऐसा देश है जो 
न केवल स्वतंत्र हो गया है अप्रितु उसने स्वतंत्रता एक ऐसे सभ्य 
और संस्कृत उपाय से प्राप्त की है जिसका संभवतः मनुष्य जाति 
के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं है । स्वतंत्र भारत की 
सरकार ने भी अनुभव किया कि संसार को भारत की देन मृख्यतया 
मनुष्य की नैतिक उच्चता और सदाचार की महत्ता के क्षेत्रों में 
होगी यह अनुभव प्रधान मंत्री की हार की अमेरिका, कैनाडा 
और दक्षिण-पूर्वी एशिया की यात्राओं के पश्चात अतिदृढ़ हो चुका 
है । कई झताव्दियों के पश्चात भारत ने प्रथम बार एक राष्ट्र के 
रूप में न केवल स्वदेश में अपितु विदेश में भी कला और संस्कृति 
की उन्नति के काये में सक्रिय भाग लेना आरंभ किया है । 


गत तीन वर्षा में जो सांस्कृतिक कार्य किए गए उनका येहाँ 
केवल अत्यन्त संक्षिप्त विवरण दिया जा सकता है । १९४४ 
मे ईरानी सद्भावना मिशन के यहां आने की चर्चा पहले हो चुकी 


डे 
पु 


है.। उंसके पश्चात देहली में एक छोटी-सी भारत ईरान सांस्कूंतिक 
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समिति बनाई गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना 
आजाद ने अनुभव किया कि इस समिति के कतेब्यों और कार्य क्षेत्र 
का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे कि न केवल ईरान के 
साथ अपितु भारत के अन्य पड़ौसियों के साथ सांस्कृतिक संबंधों 
को आगे बढ़ाया जा सके । तदनुसार अगस्त १९४९ में सांस्कृतिक 
संबंधों की एक भारतीय कौंसिल (इण्डियन कौंसिल फौर कल्चररू 
रिलेशनस ) का संगठन करने के लिए एक प्रारंभिक समिति बनाई 
गई जिससे कि मध्यपुर्व और दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के साथ 
भारत के संबंधों को द्रढ़ किया जा सके । इस कौंसिल का आरंभ 
भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल' नेहरू ने मई १९५० में 
किया । उन्होंने भारत और संसार के अन्य देशों में सांस्कृतिक 
सम्पर्क स्थापित करने के लिए इसका अग्रदूत के रूप में स्वागत किया । 


इस कौंसिल के कई विभाग होंगे । उनमें से प्रथम विभाग. 
सध्यपूवे के देशों और टर्की के साथ संबंध स्थापित करेगा । 
इसका संगठन हो चुका है और इसके सदस्यों में यूनिवर्सिटियों 
ज्ञान-संस्थाओं तथा विदेशी मिशनों के प्रतिनिधि और ऐसे व्यक्ति 
है जिन्हें उनकी अधिकारपूर्ण स्थिति के कारण नामज़द किया गया 
हूँ । सब भारतीय यूनिवर्सिटियों को इसमें दो-दो प्रतिनिधि 
भेजने के लिए कहा गया था । उनमें से अठारह ने बत्तीस नाम 
भेजे हैं । देश भर से ऐसी ४२ संस्थाएं चुनी गयीं थीं जिनकी 
मध्य-पूर्वी संस्कृति के विविध अंगों में रुचि हो । उन सब का 
एक एक प्रतिनिधि इस विभाग में लिया ग़या है। सात 
विदेशी मिशनों और छेगेशनों से भी ग्यारह सदस्यों को नाम- 
जद किया है । इनके अतिरिक्त, कौंसिल के अध्यक्ष को अधिकार 
है कि वह ऐसे तीस सज्जनों को सदस्य बना दे, जिनकी कला, 


रेच्रे 


साहित्य, संस्कृति, सामाजिक और मानदी क्षेत्रों में विशिष्ट स्थिति 
हो। मध्य पूर्व का यह विभाग अपना काम आरंभ कर चुका ह और 
इसने एक पुस्तकालय और वबाचनालय खोलन के अतिरिक्त अरबी 
भाषा में एक पत्रिका “थकक़ात-उल-हिन्द” (भारतीय संस्कृति) 
का प्रकाशन आरंभ कर दिया है । अब दक्षिण पूर्वी देशों से 
संबंध रखने वाछे दूसरे विभाग की स्थापना विचाराधीन है । 
इन दोनों विभागों की स्थापना के पश्चात यू रोपियन और अमेरिकन 
देशों के साथ संबंध रखने वाले विभागों की स्थापना का काम हाथ 
में लिया जायगा । कौंसिल ने भारत और ईरान में अध्यापकों का 
कादान प्रदान भी किया हे | प्रसिद्ध ईरानी विद्वान प्रौ० नफीसी 
ने १९४९-५० की सदियों में भारत का अ्मण किया था और 
मद्रास यूनिवर्सिटी के भूतपुर्वं अध्यापक डा० कुंन्हन राजा को 
अन्जु मने-ईराने-शनासी के “विजिटिंग प्रोफेसर' के रूप में ईरान 
भेजा गया है । 


शांतिनिकेतन के डा० पी० सी० बागची को नेशनलरू पेकिंग 
यूनिवर्सिटी में भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्यापक 
नियुक्त करके १९४७ में चीन भेजा गया था। वह दिसम्बर 
१९४८ में भारत छोट आए । इसके अतिरिक्त दो अध्यापकों 
को तस्मानियां (आस्ट्रलिया) से मांग आने पर एक वर्ष के लिए 
वहां भेजा गया था । जंजीवार, अफगानिस्तान, मलय और 
इथीयोपिया की सरकारों की प्राथेना पर वहां के लिए एक 
नियमित आधार पर अध्यापकों की भर्ती की जा रही है । मंत्रालय 
ने चीन, ईरान, अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, और 
अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्तियों और विद्वानों के भारत पधारने और 
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विद्यानुरागी . संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में उनके व्याख्यान 
कराने की व्यवस्था की है ॥ | 


स्वतंत्र भारत ने विदेशों के साथ अन्य प्रकार भी अपने 
सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाने का यत्न किया हँ । इण्डोनेशिया, 
जापान, चीन, टर्की वर्मा और अफगानिस्तान के कुछ विशिष्ट 
पुस्तकालयों को भारतीय संस्क्रति और इतिहास संबंधी पुस्तकें 
और संस्क्ृत भाषा ठथा साहित्य के कुछ ग्रन्य भेंट किए गए हूँ । 
भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों के साथ सरकारी 
प्रकाशनों का नियमपूर्वक परिवर्तन करने के लिए समझौता 
किया हूं । भारत के कुछ पुस्तकालयों के सुपुरं यह काम 
किया गया है कि वे संयुवत-राष्ट्र संघ और इसकी विशिष्ट 
एजेन्सियों के प्रकाशनों का संग्रह अपने यहां रखें । 


विविध देशों में विद्याथियों और प्रिद्वानों का स्वतंत्रतापूर्वक 
आते जाते रहना सांस्कृतिक सम्पक और अन्तर्राष्ट्रीय मित्रतापूर्ण 
संबंध बनाए रखने का सर्वोत्किष्ट उपाय है । स्वतंत्र भारत की 
सरकार ने इस प्रकार की छात्रवृत्तियों का परिवतंन' बड़ी संखूया 
में करने की व्यवस्था की है । भारत ने फ्रांस, इटली, 
और ईरान के साथ फेलोशिप्स के आदान प्रदान की व्यवस्था 
की है । १९४४ में १० चीनी विद्यार्यी भारत सरकार के व्यय 
पर इस देश में आए थे और १० भारतीय विद्यार्थी चीन सरकार 
के व्यय पर वहां गए थे। १९४७ में भारत सरकार के व्यय पर 
और भी भारतीय विद्यार्थी चीन भेजे गये और पूर्वी अफ्रीका के ५ तथा 
इण्डोनेशिया के ७ विद्याथियों को विशिष्ट छात्रवृत्तियां दी गयीं । 
गंत वर्ष से सांस्कृतिक छातृवृत्तियों की एक बड़ी योजना आरंभ 
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की गई है । इसमें भारत के पड़ोसी सब देश और वे प्रदेश शामिल 
हूँ जिनमें कि भारतीय जाकर वस गए हैं। १९४९ में इस योजना 
के अनुसार ५३ छात्रवृत्तियां दी गई थीं। १९५० में तथा आगामी 
वर्षों में और अधिक छात्रवृत्तियां दी जायंगी । 


हाल के वर्षों में-भारत ते ईरान, अफगानिस्तान और इण्डो- 
नशिया को कुछ पुरातत्व मिशन भेजे थे । भारत के प्रधान मंत्री 
जब इण्डोनेशिया गये थे तो वह अपने साथ भारत के पुरातत्व- 
विभाग के डायरेक्टर-जनरलू (डायरेक्टर-जनरूू आफ आकियो- 
लौजी) और एक होशियार फोटोग्राफर को भी छे गए थे, जिससे कि 
वे मौके पर जाकर वहां के पुरातत्व-संबंधी प्राचीव अवशेषों का 
अध्ययन कर सकें । भारत सरकार ने अगस्त १९५० में अ० 
भा० ललित कला व शिल्प समाज (आल इण्डिया फाइन आर्टेस्‌ 
एण्ड ऋफ्ट सोसायटी) की सहायता से काबुल में भारतीय कलाओं 
की एक प्रदर्शनी भी संगठित की थी । हाल में निश्चय किया गया हैं 
कि भारतीय कछा के चित्रों को एक चलती फिरती प्रदर्शनी कुछ 
चुने हुए विदेशों को भेजी जाय। भारतीय ललित कला परिषद 
( आल इण्डिया फाइन आर्टंस एसोसिएशन ) की सहायता से भारत 
के विविध नगरों में वतेमान यूरोपियन कला की उच्चतम क्ृतियों 
की एक प्रदर्शनी संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति- 
संगठन हारा आयोजित की गई । भारतीय बालकों की 
कलाकृतियों का एक संग्रह अमेरिका, आस्ट्रेलिया, और जर्मनी 
सरीखे कुछ विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदशेत के लिए भेजा गया 
था। उसका यहां विश्येष निर्देश कर देना उचित है । ः 

१९४९ में राष्ट्रपति के भवन में एक नेशनल म्यूजियम की 
नींव उन कुछेक दर्शनीय वस्तुओं की सहायता से डाली गई जिस्हें 
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लण्डन की रोयल ऐकेडमी ने अपनी भारतीय कला की प्रदर्शनी 
के लिए एकत्र किया था । इस नेशनल म्यूजियम को 
पूर्णतया प्रतिनिधिक बनाने के लिए भारत सरकार भारतीय 
कला की विदेशस्थ मूल्यवान दर्शनीय वस्तुओं की सूची तैयार करवा 
रही है । विचार यह है कि जितनी वस्तुएं अपने मूल रूप में मिल 
सकें उतनी उनके मूलहूप में और जहां मूल वस्तुएं उपलब्ध न हों 
वहां योग्य विशेषज्ञों द्वारा उनकी नकलें संग्रहीत करा ली जायें । 


नेशनऊ म्यूजियम की स्थापना के अतिरिक्त भारत सरकार 
ने कछा की मृल्यवान वस्तुओं के संरक्षण के भी उपाय किए हैं। 
एक ऐसा कानून बनाया गया है जिससे कि सरकार की विशेष 
अनुमति प्राप्त किए बिता कला की मूल्यवान वस्तुएं भारत 
से बाहर न जान पावें । धीरे धीरे वर्तमान भारतीय कला की 
एक चित्रशाला बनाई जा रही हे। सरकार महत्वपूर्ण कला 
की वस्तुओं का क्रय करने के लिए एक स्थायी और राष्ट्र के छिए 
उनको सरक्षित करने के लिए एक स्थायी कोष स्थापित कर 
रही है । 


गत वर्ष अगस्त में कलकत्ता में एक कला सम्मेलन किया गया 
था जिसमें समस्त देश से अनेक विख्यात कहाकार और शिल्पी 
एकत्र हुए थे। रियासतों और प्रांतों की सरकारें के प्रतिनिधि 
भी उसमें उपस्थित थे। उसने भारत में कछा को प्रोत्साहन 
देने और कला से संवद्ध मामलों में सरकार को सलाह देने के लिए 
एक संगठन बनाने की विस्तृत योजना तेयार की है। निश्चय किया 
गया हे कि इस वर्ष विख्याति-प्राप्त कलाकारों को इस प्रयोजन से 
छात्रवृत्तियां दी जाय॑ कि वे कला के विविध रूपों का अध्ययन करें 
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और उचित संरक्षा के अभाव झें जो कला की वस्तुएं जीर्ण तथा 
क्षीण होती जा रही हैं उनका संग्रह करें । 


सांस्कृतिक कार्य का एक अन्य क्षेत्र जिसमें अध्ययन और 
अन्वेषण की बड़ी आवश्यकता हैं, वह भारतीय संगीत है । यह 
स्व विदित हूँ कि भारतीय संगीत का विकास उत्तर और दक्षिण 
में समानान्तर दिद्याओं में होता रहा है । इस मंत्रालय ने उत्तर- 
प्रदेश की सरकार के सहयोग से हिन्दुस्तानी संगीत का एक 
राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया है । यह विद्यालय भारतीय 
संगीत की उत्तरी शैली का शिक्षण देगा और उसके अन्वेषण तथा 
विकास को भी प्रोत्साहित करेगा 4 मद्रास सरकार के सहयोग 
से मंब्राल्य ने कर्नाटक संगीत का भी एक केन्द्रिक कालिज 
संगठित किया हू । वह शीघ ही कर्नाटक संगीत के राष्ट्रीय शिक्षा- 
लऊूय के नियंत्रण में चकाया जायगा । वह सब प्रकार के कर्नाटक 
संगीत का प्रतिनिधित्व करेगा और दक्षिण भारतीय संगीत के 
लिए वही कार्य करेगा जो कि छखनऊ का विद्यालय उत्तर भारतीय 
संगीत के लिए करने का विचार रखता है । भारतीय लोक 
नृत्य और लोक संगीत की प्रणालियों का भी प्रतिनिधित्व रुप 
में संग्रह करने का यत्न किया जा रहा है। थे प्रणालियां स्कूलों 
में सिखाई जायंगीं। हमारा विचार है कि कछा की इस महत्वपूर्ण 
शाखा को जीवित रखने का सर्वोत्कष्ट उपाय यही है । 


शीघ्र ही दो सम्मेलन बुलाने की योजना हे । एक विविध 
भारतीय भाषाओं के साहित्य-मर्मेज्ञों का और दूसरा संगीत, 
नाद्य और नृत्य के विशेषज्ञों और उपासकों का । विचार यह है कि 
ऐसी अखिल भारतीय कौंसिलें बता दी जाय॑ जो देश के विविध 
भागों के कलाकारों में ज्ञान और 'अवृभव के वित्तिमय को 
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की में उसकी सफलताओं से ही नापी जाती हैँ । राजनीतिक 
और आशिक क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों का निश्चय सदा स्वार्थों 
के आधार पर होता हैँ और यदि य स्वार्थ सुसंस्कृत हों तो भी उक्त 
निरचय सदा सौदेवाज़ी की भावना से प्रभावित हो ही जाते और 
अतएव अस्थायी होते हें। एक देश की उन्नति से अन्य देशों का 
भी लाभ अवश्य होता है, इसलिए स्वतंत्र भारत का संकल्प है कि 
वह पुरानी परम्पराओं के साथ नवीन विचारों के विकास का 
समन्वय करके अपनी शानदार विरासत को समृद्ध करने के 
अतिरिक्‍त संसार की सांस्कृतिक विरासत को भी समुन्नत करने 
में योग देगा । 


(्‌ए८ 


प्रोत्साहित करती रहें और सरकार को कला की उन्नति के लिए 
विशषज्ञों के रूप में सलाह दिया करें। 


अब तक के इतिहासों में केवल भारतीय अथवा केवल 
यू रोपियन दर्शन-शास्त्रों की चर्चा की गई हैँ । पश्चिमी दर्शन 
शास्त्र के इतिहासों में भारतीय दर्शनों का संकेतमात्र करने का यत्न 
किया गया है। परन्तु अब तक विविध देशों और विविध कालों में 
मानवी विचार के विकास का विस्तृत विवरण देने का यत्न नहीं 
किया गया । मौलाना आज़ाद का विचार हुआ कि यदि संसार 
की विविध जातियों को एक दूसरे की संस्क्ृति और सभ्यता का 
भली प्रकार ज्ञान प्राप्त करना हो तो उक्त प्रकार का अध्ययन 
अत्यन्त आवश्यक है । इसलिये शिक्षा-मेंत्राऊय ने अपने हाथ 
में पहला कार्य दर्शनों के इस प्रकार के इतिहास की तैयारी का 
लिया जिसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों विचार-धाराओं की चर्चा 
हो | संसार के विविध भागों के लगभग ६० विद्वानों ने इसे 
तैयार करने में योग दिया है। यह लगभग तैयार हो चुका है । 
यह दर्शन शास्त्र का प्रथम इतिहास होगा जिसमें कि भारत, 
चीन, जापान, ईरान, अरब-भाषा-भाषी संसार, मिश्र, ग्रीस 
और मध्यकालिक तथा वतंमान यूरोप और अमेरिका के मानवीय 
विचार के विकास का विवरण दिया जायगा। 


सांस्कृतिक क्षेत्र में इस मंत्रालय के प्रयत्नों का विवरण इस 
संक्षिप्त स्थान में देने का यत्न करने का फल यह होगा कि वह 
घटनाओं की एक अनाकर्षक सूची सरीखा लगने रूगेगा। इसलिए 
इस सूची को लम्बा करने के स्थान पर इतना कह 
देना पर्याप्त होगा कि भारत सरकार को इस वात का पूरा ध्यान 
हैँ कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक योग्यता, सांस्कृतिक क्षेत्र 
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की में उसकी सफलताओं से ही नापी जाती हूँ । राजनीतिक 
और आशिक क्षेत्रों में पारस्परिक संबंधों का निश्चय सदा स्वार्थों 
के आधार पर होता है और यदि ये स्वार्थ सुसंस्क्षत हों तो भी उक्त 
निदचय सदा सौदेवाज़ी की भावना से प्रभावित हो ही जाते और 
अतएव अस्थायी होते हें। एक देश की उन्नति से अन्य देशों का 
भी लाभ अवश्य होता है, इसलिए स्वतंत्र भारत का संकल्प है कि 
वह पुरानी परम्पराओं के साथ नवीन विचारों के विकास का 
समन्वय करके अपनी शानदार विरासत को समुद्ध करने के 
अतिरिक्त संसार को सांस्कृतिक विरासत को भी समुन्नत करने 
में योग देगा । 
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महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


भारत के छापेखानों से नए प्रकाशनों की धारा प्रतिवर्ष 
अनवरत बहती रहती है और इस कारण आलोचक का काये 
सरल नहीं रहता । यह तो और भी कठिन हैँ कि दर्जन भर 
पुस्तकों की ओर अंगुली उठाकर कोई कहदे कि स्थायी मूल्य की 
वस्तुएं यही और केवल यही हैं । यद्यपि धर्म और राजनीति पर 
लिखने वाले लेखक सैकड़ों हे, परन्तु धर्म पर जो कुछ लिखा जाता 
हैँ उसमें मौलिक विचार बहुत कम रहते हैं और राजनीतिक 
साहित्य का रूप बहुधा सामाजिक समस्याओं पर लिखी हुई 
पुस्तिकाएं होती हें, और फलतः उनका महत्व अचिरस्थायी 
होता है । उपन्यास बहुधा विविध भारतीय भाषाओं में लिखे 
जाते हैं , इस कारण जो उत्कृष्ट उपन्यास एक भाषा में, उदा- 
हरणार्थ बंगला में, लिखा जाता हे, वह देश के अन्य भागों में तब 
तक अज्ञात रहता हूँ जव तक उसका अन्यभाषाओं में अनुवाद नही 
हो जाता । 


१९४९ में धामभिक विषयों पर जो ग्रन्थ प्रकाशित हुए उनमें 
असाधारण योग्यता का एक ग्रन्थ रामायण पर स्वर्गीय श्री बी० 
एस० श्रीनिवास शास्त्री के व्याख्यान थे । इन व्याख्यानों में इस 
महान लिवरलर विचारक ने इस महाकाव्य के पात्रों पर 
साधारण मनुष्यों की भांति विचार किया हैँ और दिखलाया है 
कि उनके लिए भी भावनाओं का वशवर्ती होना और 
भूलें करना संभव था । श्री शझ्ञास्त्री ने रामायण के कुछ 


ले०--बी ० अप्पा स्वामी “हिन्दू” मद्रास । 


२७१ 


सर्वोत्कृष्ट प्रकरणों की परीक्षा और व्याख्या इस प्रकार 
की ह कि उसे साधारण जन समझ सकते और उसकी पंडित प्रशंसा 
कर सकते हें । एक और मूल्यवान ग्रन्थ श्री अतविद के पत्रों 
का द्वितीय संग्रह था जिसमें कि इस रहस्यमय विचारक ने अपने 
बहुसंख्यक शिष्यों के जिज्ञासामय प्रइनों के उत्तर दिए हें। एक 
तीसरी पुस्तक जो कि हिन्दू और ईसाई धर्मों के मध्य की खाई 
पाटने का काम दे सकती हैँ वह स्वामी अखिलानन्द की “द हिन्दू 
व्यू आफ काइस्ट” हैं । इसमें लेखक ने जीसस क्राइस्ट पर एक 
पूर्वी योगी के रूप में विचार किया हूँ और दिखलाया हँ कि उसने 
अपना जीवन अहिंसा की वलिवेदी पर विसर्जित कर दिया। डा० 
आनन्द कुमार स्वामी ने अपने लिविंग थाद्स आफ गौतम बुद्ध 
में बौद्ध ध्मं के विषय में एक नवीन द्रष्टिकोण उपस्थित किया 
है और दिखलाया है कि बुद्ध ने अपनी विचारधारा हिन्दू धर्म 
से ही ली थी । शुद्ध दाशनिक ग्रंथों में डा० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त 
की “हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलौसफी” का चतुर्थ भाग इसी वर्ष 
प्रकाशित हुआ । इस भाग में माधव, वल्ूभ और बंगाल के 
चैष्णवों के सिद्धांतों का वर्णन किया गया हैं । 
एतिहाध्विक ग्रंथों में दो उल्लेखनीय प्रकाशन डा० जी० 

एस० सरदेसाई की “न्यू हिस्ट्री आफ द माराठाज” के द्वितीय 
और तृतीय भाग थे । लेखक ने इस ग्रंथ में भारतीय इतिहास 
के एक अत्यन्त आकर्षक यूग का महत्वपूर्ण अध्ययन किया है । 

डा० जी० एम० डी० सूफी की विस्तृत “हिस्द्री आफ काइमीर” 

“विशेष मनोरंजक हे, जिसमें उसने सप्रमाण दिखलाया है कि कवि 

कालिदास का जन्म काइमीर में हुआ था। बनारस के डा० 

:ए० एस० आल्तेकर ने अपनी पुस्तक “स्टेट एण्ड गवर्न॑मेंठ इन 

'एक्लियन्ट इण्डिया” में बतलाया हे कि गुप्त काल से पूर्व भी भारत 


रछ४ 


उल्लेख किया .जा सकता है। टामस की पुस्तक में भारतीय 
आ्थिक दशा का विद्वद विवेचन हैँ । घाटे ने एशियां को एक 
प्रथक और विशिष्ट इकाई मानकर यह प्रतिपादित किया है कि 
एशिया की अपनी व्यापारिक योजनाएं और संस्थाएं प्रथक होनी 
चाहिएं। भारत में आर्थिक विषयों पर विशुद्ध सिद्धांत की द्वष्टि 
से बहुत कम लिखा जाता है । परन्तु श्रीयुत रांगनेकर ने अपने 


/ इम्प्रफक्ट कम्पटीशन इन इन्टरनंशनल ट्रेड ” में गणित द्वारा 
जो विवेचन प्रस्तुत किया हे वह उत्तके अतिगूढ़ विषय के योग्य 
ही हें । 

१९४९ के प्रकाशनों के इस संक्षिप्त अवलोकन में ललित 
कलाओं के विषय में कुछ चर्चा नहीं की गई परन्तु लीलाराय की 
“नृत्य मंजरी” का उल्लेख अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि भारतीय 
नृत्य कला के साहित्य का यह एक उपयोगी और नया ग्रंथ हैं । 
इसमें भारत-नाट्यम्‌ प्रणाली का विवरण हैं । 
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आदिवासियों की प्रगति 


१९४१ की जन-गणना के अनुसार भारत के मूल निवासी 
आदिवासियों की संख्या २ करोड़ ४८ लाख है । ये भारत के 
सर्वाधिक प्राचीन निवासी हैं । जन-गणना का काम अब तक 
राजनीतिक विचारों से इतना प्रभावित होता रहा हूँ कि इंण्डियन 
साइन्स कांग्रेस के इस मत को मानना अधिक उचित प्रतीत होता 
हैँ कि आदिवासियों की संख्या “तीन करोड़ से कम नहीं है” । 
यह संख्या अपनी गणना में केवल उन लोगो को लेती हूँ जो कि हिन्दुओं 
और अन्य जातियों की खपा लेने की शक्ति के प्रभाव से वच गए 
हैं। आज आदिवासियों में केवल उन जातियों की गणना की जाती 
हैँ जो अभी तक अपने पुराने तरीकों से रहतीं सहतीं और पुराने 
रीति-रिवाजों तथा प्रागैतिहासिक धर्मों को मानती हैं । भारत 
पुरानी जातियों का अध्ययन करने वाले विद्वानों का स्वर्ग हैँ । 
यहां रूगभग २०० विविध जातियां वसती हैं । उनमें से कुछ की 
संख्या केवल हजारों तक सीमित है और अन्यों की दसियों 
लाखों तक । प्राचीन भारतीय साहित्य में जिन असुरों का इतना 
जिक्र आता हैँ उनकी संख्या अब केवल ४,५६४ हूं । गोंडों की 
संख्या ३२ लाख हूँ । उनकी जाति सबसे बड़ी हूँ । संथालों 
कीं संख्या २७ लाख और भीलों की २३ लाख हें। इन दोनों का 
नम्बर दूसरा और तीसरा हू । 


भारतीय ऐतिहासिकों का आर्यों से पूर्व के भारत के समाज 
के विषय में मौन रहना अर्थरर्ण हे । वे यह प्रभाव डालने का 


ले०-.श्री जयपाऊलुसिह एम० पी०। 
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यत्न करते हे कि आदिवासियों की अपनी कोई सभ्यता नहीं । 
हड़प्पा और मोहन-जो-दड़ो में जो खोजें की गई हूँ उनसे असन्दिग्ध 
रूप से सिद्ध हो जाता है कि सिन्ध घाटी की सभ्यता बहुत उच्च कोटि 
की थी । वहां कई जातियों के गणतंत्र थे । उनमें कुछ तो 
बहुत बड़े बड़े थे। यह वात बहुधा इतना बल देकर कही जाती 
है कि. वह अन्धविश्वास सरीखा लगता हैँ कि प्रमुख भारतीय 
भाषाएं संस्कृत से अधिक प्रभावित हैं । इस सत्य पर प्रायः 
कुछ ध्यान नहीं दिया जाता कि आदिवासियों की कई भाषाएं, 
उदाहरणार्थ मुंडारी, असाधारण सम्पन्न हें और इससे इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि उन्होंने बाहर से आने वाले आये भाषा 
भाषियों की भाषाओं को प्रभावित किया होगा । 


आदिवासियों ने वाहर से आने वालों के साथ एक एक इंच 
भूमि के लिए युद्ध किया था । पराजय का परिणाम उनमें पूरी 
तरह समा जाना होता । आज आदिवासी पहाड़ियों और घने 
जंगलों में ही निवास करते दिखाई देते हें। इससे सिद्ध होता है 
कि आदिवासियों को आक्रामक आर्यों के सामने पीछे हट जाना 
पड़ा था । पशु-पालक लोगों के नाते उनकी रुचि मुख्यतः 
नदियों के तटवर्ती मंदानों में थी । नये आगन्तुकों को कठिन और 
भयंकर जंगलों का कोई आकर्षण नहीं था। कई शताब्दियों तक 
पर्वतों और जंगलों की दुर्गंमता ने विदेशियों की सभ्यता का प्रभाव 
और विस्तार रोकने के विरुद्ध गारन्टी का काम दिया । उनके मार्ग 
दुर्गेग थे, और हाल के वर्षों तक आदिवासियों को किसी ने नहीं 
छेड़ा । देश की राजनीति में उनका कोई भाग नहीं रहा। राष्ट्रीयता 
के संघर्ष में भी आदिवासियों की ओर ध्यान देना अनावश्यक समझा 
गया। ब्रिटिय शासन काल में, १८ आदिवासी इलाकों के अलग 
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घेर बताकर, उनकी साधारण शासन-व्यवस्था से अछग कर दिया 
गया। इसका मतलब यह था कि आदिवासी इलाकों में साधारण 
कानून गवर्नरों की विज्ञेष आज्ञाओं और अनुज्ञाओं के पश्चात 
ही लागू किए जाएंगे । यह सब कुछ उनकी रक्षा के नाम पर 
किया गया था। प्रांत का गवर्नर सीधा वाइसराय के प्रति उत्तर- 
दायी था। परन्तु वस्तुतः अन्य छोगों के अनुचित उपयोग से 
आविवार्सियों की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं किया गया । विविध 
सम्प्रदायों के ईसाई पादरियों को आदिवासी इलाकों में धर्म प्रचार 
के लिए जाने दिया गया और उसका अनिवाये परिणाम यह हुआ कि 
जंगलों में भी ईसाइयत का प्रचार हुआ और धर्मपरिवर्तन होने लगा । 


शिक्षण की द्रष्टि से सब आदिवासी इलाके अनुन्नत नहीं हें । 
जहां जहां ईसाई पादरियों ने काम किया वहां वहां उन्होंने अपने 
अनुयाइयों को साक्षर बना दिया और मिशनों के स्कूलों और 
कालिजों के द्वारा गैर ईसाइयों के लिए भी खुले रखे गए। यदि 
पश्चिम के ईसाई पादरी उनमें काम न करते तो आदिवासी सर्वथा 
अशिक्षित रहते । मिशन क्षेत्रों में शिक्षण के कारण आदिवासी 
स्त्रियों की वहुत उन्नति हुई है। साधारणतया वे अध्यापिकाओं 
और नर्सो का पेशा अपनाती हैं । सौभाग्य से आदिवासियों के 
समाज में स्त्रियों के उद्धार की कोई समस्या नहीं है । स्थ्रियों 
और पुरुषों का दर्जा सब द्रष्टियों से समान हूँ और कई जातियों 
में तो स्त्रियों के अधिकार पुरुषों से अधिक हैं। आसाम में जेतिया 
'और खासी पहाड़ियों की खासी जातियों में मातृ-प्रधान समाज 
व्यवस्था है । आदिवासी स्त्री को समाज के ऊपर भार रूप 
कहीं भी नहीं समझा जाता । -वह पुरुषों की अपेक्षा अधिक 
' श्रम करती हूं । 
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स्वतंत्र भारत में भारतीय समाज के किसी भी भाग को एक 
दूसरे से पृथक रखने की गुंजाइश नहीं है । देश की प्रवृत्तियां 
इतनी बदल गई हैं कि सुरक्षाओं और विशषाधिकारों का विचार 
अब निन्दित माना जाता है । परन्तु यह मानना पड़ता है कि 
आदिवासियों और भारतीय समाज के अन्य अनुन्नत वर्गों को 
साधारण जनता के स्तर तक लाने के लिए तनन्‍्मय होकर काम 
करना पड़ेगा । यह कहने से काम नहों चलेगा कि वयस्क 
मताधिकार से इस समस्या का हल हो जाएगा । निःसंदेह वयस्क 
मताधिकार के कारण राजनीतिक दलों को आदिवासियों की भी 
खुशामद करनी पड़ेगी, परन्तु यदि आथिक उन्नति और विकास 
के लिए कुछ भी काम किए बिना केवल राजनीतिक नारे लगाएं 
गए तो उसका परिणाम उथलू-पुथलः के रूप में प्रकट होगा, जो 
देश के लिए इष्ट नहीं होगा। कुछ लोग समझते हूँ कि संविधान 
में आदिवासियों की रक्षा और उन्नति के लिए पर्याप्त व्यवस्था 
करदी गई है; परन्तु संविधान की भलाई बुराई उसके लिखित 
शब्द से नहीं, अपितु उस पर जिस भावना से आचरण किया 
जाता हूँ उससे जांची जानी चाहिए । 


संविधान में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया हूँ कि वह एक 
विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता हूँ जो कि उसे 
समय पर उन कार्यो की रिपोर्ट दिया करे जो कि सरकारें 
आदिवासियों और अनुन्नत वर्गों की उन्नति के लिए करती हैं । 
इस विशेष अधिकारी की नियुक्ति अभी होनी हूँ । प्रइन इस 
अधिकारी की सामयिक रिपोर्टो की उपयोगिता का इतना नहीं 
हूँ जितना कि उन अधिकारों का हूँ जो कि उसे संविधान की हिदायतों 
पर शीघ्र अमल कराने और विविध नीतियों भौर उपायों से समन्वय 
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कराने के लिए दिए जा सकते हें। सन्तोषजनक परिणामों की 
प्राप्ति के लिए केच्र और राज्य दोनों स्थानों पर एक विशेष विभाग 
की रचना करनी पड़ेगी । यदि वास्तविक उन्नति करनी हो तो 
आसाम, उड़ीसा, छोटा नागपुर, गोंडवाना और अन्य इसी प्रकार 
के आदिवासी इलाकों में आदिवासी मामलों के लिए मंत्रियों को 
नियुक्त करना पड़ेगा । अनुन्नत वर्गों में काम करने के लिए विशेष 
रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों की एक' श्रेणीं का संगठन करने 
के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। परन्तु यह एक विचित्र 
बात हूँ कि पुरानी जातियों के रीतिरिवाजों का अध्ययन करने 
वालों (एथूपोलिजिस्टों) ने जो सलाहें दी हें उनकी अब तक 
उपेक्षा ही की जाती रही हैं। सलाहकार कौंसिलें हल पेश कर 
सकती हूँ, परन्तु उतकी सफलता उन साधनों और सहयोग की उस 
मात्रा पर निर्भर करेंगी जो कि आदिवासियों की समस्या को हल 
करने के लिए सरकार और जनता उन्हें देगी । बिना घन की 
सहायता के बहुत प्रगति नहीं की जा सकेगी । 


संविधान में व्यवस्था की गई हे कि आदिवासियों की भूमि 
अन्य किसी को नहीं दी जा सकेगी । यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा 
हँ। आदिवासी अपनी ही भूमि की सन्‍्तान हैं और वहां वे स्थिरता 
से रह सकती हें । जो आदिवासी अपनी भूमि खो चुके हें उनको 
उसे पुन: प्राप्त कराने के लिए क्या कुछ किया जा सकता हूँ ? लगभग 
दस लाख छोटा नागपुर के आदिवासी आसाम के चाय के वगीचों 
में काम करते हें और वे एक बगीचे से दूसरे बगीचे में मारे मारे 
फिरते हें । चाय वगीचों में जो मजदूर स्थायी रूप से एक ही 
स्थान पर रहते हें उनकी कोई समस्या नहीं हैँ, परन्तु अन्य मजदूरों 
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की अवस्था सुधारने के लिए उन्हें पुन: जमीन' पर लगाना होगा । 
इसके बिना चाय बगीचों में अवस्थाएं स्थायी नहीं हो सकतीं । 


स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आदिवासियों में राजनेतिक 
जाग्रति जैसी शीक्षतापूर्वक हुई है वह ध्यान देने योग्य है। आसाम 
में सभी जातियों ने अपने स्थानीय राजनंतिक संगठन बना लिए 
हैं और सीमावर्ती राज्य में उनका जो महत्व हे उसको वे समझती 
हैं। बिहार में आविवासियों की आबादी पचास लाख से ऊपर 
हैं और उनकी एक अनुशासनपूर्ण राजनंतिक पार्टी है । विहार 
में आदिवासियों ने आत्मनिर्णय के लिए जो संघर्ष किया उसका 
प्रभाव भारतवषं में दूर दूर तक हुआ और उससे सरकार का ध्यान 
आदिवासियों की ओर आकर्षित हो गया । छोटा नागपुर खनिज 
धन की द्रष्टि से सम्पन्न प्रदेश हें। और वहां आदिवासियों की 
आवादी भी सबसे अधिक और घनी है । औद्योगिक उन्नति को 
आदिवासियों ने प्रसन्नता से अपनाया है, गौर जब दामोदर घाटी 
की योजना पूर्ण हो जायगी तव इस वात का अध्ययन करना मनोरंजक 
होगा कि आदिवासी नवीन उद्योग विस्तार का स्वागत कंसा 
करते हैं । 
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प्रवासी भारतीय 


संसार के जिन विविध भागों में भारतीय बसे हुए हें 
उनसे आज दुख और पीड़ा की पुकार सुनाई दे रही हे। कई देक्षों 
में उनको निकाल बाहर करने के प्रयत्त किए जा रहे हें। ये 
प्रयत्न उन देशों मे अधिक शीघ्रता से हो रहे हें जिनकी उन्नति में 
हमारे देश के लोगों ने सर्वाधिक सहायता की थी। दक्षिण 
अफ्रीका, लंका, वर्मा, मलय, फिजी और वेस्टइण्डीज में सर्वत्र 
भारतीयों ने अपने श्रम और कुशलता से सुख समृद्धि और धन 
का विस्तार कर दिया परन्तु आज उन सब स्थानों पर वहां की 
पदारूढ़ शक्तियां उन्हें निकाल वाहर करने का यत्न कर रही हें। 


भारतीय लोग, जैसा कि ख्याल किया जाता है , घर में बैठने 
वाले लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों को यह एक नई बात जान पड़ेगी 
कि स्वदेद में रहने वाले प्रति १०० भारतीयों के पीछे एक भारतीय 
अपनी आजीविका समुद्र पार जाकर कमाता हूँ । आज रूगभग 
४५ लाख भारतीय उत्तरी ऐटलांटिक से लेकर हिन्द महासागर 
को पार करते हुए दक्षिण प्रशान्त सागर तक फैले हुए हैँ । वे 
जहां कहीं भी हों और उनकी जैसी भी अवस्था हो वे भारत के ही 
छोटे छोटे अंग हें! वे जहां कहीं रहते हँ वहीं अपनी संस्कृति, 
अपना धर्म, अपनी परम्परायें और अपनी जीवन-चर्य्या भी अपने 
साथ छे जाते हैं। अनेक शताव्दियां वीत जाने पर भी और 


ले०--डा० एन० वी० राजकुमार, वैदेशिक सेक्रेटरी, आर 
इण्डिया काँग्रेस कमेटी । के 
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अपने देश से सर्वंथा विछिन्न हो जाने पर भी वे अपने देश के भूतकाल 
का यज्ञ भूले नहीं हें । 


भारतीयों के विदेशों में जाकर बसने का इतिहास अज्ञात और 
दूरवर्ती भूतकाल में छिपा हुआ है । ईसवी सन से ४०० वर्ष पूर्व 
हिन्दुस्तान की संस्कृति, साहित्य और धर्म मलय में पहुँचे चुके थे। 
सुद्ूरपूर्व के साथ हमारे व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्पर्क कम से 
कम १५०० वर्ष पुराने हें और आज भी बाली के लोग प्रधानतया हिन्दू 
हैं। अपने देश के समीप लंका में भारतीय व्यापारी और बौद्ध प्रचारक 
ईसवी सन्‌ से कई शताब्दी पूर्व जाकर वस गये थे। इस प्रकार 
हमारे वीर देशवासी व्यापार और साहस की खोज में, वास्को- 
डी-गामा द्वारा पश्चिम के लिए पूर्व की खोज करने से भी पहले 
अपने जह,ज लेकर दूर दूर के देझ्षों में पहुँच चुके थे । 


परन्तु यह यशस्वी भूतकाल प्रवासी भारतीयों के इतिहास 
का एक बहुत मिटा हुआ और कटा हुआ पृष्ठ हैं । गत झताब्दियों 
में इन भारतीयों को कप्ट ही हुआ हूँ और उनके जीवन की अवस्थाएं 
निरन्तर क्षीणतर होती गई है । भूतकाल में अपना सिर ऊंचा 
रखने वाल्गी इस जाति के ह्ास के कारण अनेक हैं और उनमें शायद 
सबसे प्रमुख वह इनडेन्चर' है जिसके द्वारा भारतीय लोग घन और 
उन्नति के अवसरों के खोजी व्यापारियों और अदम्य साहसियों 
के स्थान पर, गुल्यम मजदूर बनकर अपने देश से बाहर जाते थे । 
यह अन्यायपूर्ण पद्धति लगभग <५ बर्ष तक जारी रही और 
इसके कारण भारतीयों को इतनी अधिक कंठिनाडबां, पीट़ाएं, 








अपमान और अवमाननाएं सहनी पढ़ीं कि उनसे मानव इतिहास 
पा 
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“इनडैन्चर सिस्टम! का परिणाम बड़ा कठोर और भर्यकर 
हुआ। जैसा कि हम अभी लिख चुके हैँ, आज विदेशों में भारतीयों 
की शोचनीय दक्शा मुख्यतया इस पद्धति के ही बुरे परिणामों के 
कारण हुई है। इसके अतिरिक्त यह कारण भी था कि हाल तक 
भारत स्वयं स्वतंत्र देश नहीं था और इस कारण वह अपनी 
विदेशस्थ सन्‍्तानों की अत्यन्त कम अथवा कुंछ सहायता नहीं 
कर सकता था। विदेशी शासक प्रत्यक्ष कारणों से इस प्रश्न 
की उपेक्षा कर देते थे। इस कारण प्रवासी लोगों को, 
मातृभूमि से बिना किसी भौतिक या नेतिक सहायता की आशा 
किए, अपनी चिता आप करनी पड़ती थी । इस कठिनाई के 
बावजूद यदि उन्होंने कुछ उन्नति की है तो उसका श्रेय भारतीय 
जाति की असाधारण जीवन-शक्ति और संगठन प्रतिभा 
को हैँ । 


यद्यपि प्रवासी भारतीयों में बहुसंख्या मजदूरों की थी 
तथापि स्वभावतः उनके पीछे बहुत से व्यापारी, महाजन, दूकानदार, 
फेरी वाले और ठेकेदार भी वहां गए। डाक्टर और वकील भी 
जीविका कमाने की आशा से वहां गए। वे सब मिलकर भारतीय 
समाज के ही एक अंग हैं -- उसके दोषों और गुणों का -- वहां 
प्रतिनिधित्व करते थे। एक छोटा भारत ही इन दूरवर्ती तटों पर 
जाकर वस गया । विदेशों में बसे हुए भारतीयों की यही प्रमुख 
विशेषता हूँ कि उनका रहने सहन एक विशिष्ट प्रकार का हू 
और वे वहां अपनी प्राचीन परम्पराओं को दुढ़तापूर्वक सुरक्षित 
रखे हुए हैं। यह ठीक हूँ कि नई पीढ़ियाँ अपने पुरखों से वहुत 
परे हट चुकी हें तो भी उनकी नाड़ियों में भारतीय रबत वह रहा 
हैँ और भारतीय भावना से वे आज भी आकपित होते है । 
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जहां बहुत से शतंवन्द मजदूर भारत को लौट आए वहां बहुत 
से अपने अपनाए हुए देशों में ही किसान, कारीगर, बढ़ई आदि 
वन कर बस गए। कुछ ने सफलता प्राप्त की और वे धनी वन 
गए । अन्य यथापूर्व गरीबी में पिसते रहे और किसी प्रकार 
अपना जीवन निर्वाह करते रहे। भारतीय परम्पराओं के रक्षक 
आश्रय में एक नई पीढ़ी उत्पन्न हो गई वह धीरे धीरे उन भावनाओं 
के वंधनों से मुवत होती गई जो कि उन्हें अपने भारतीय पूर्वजों के 
साथ बांधे हुए थी। यह नई पीढ़ी नए मार्गो पर चलने लगी । 
शिक्षण ने उनको अपने देश के सामाजिक भौर राजनंतिक जीवन 
में एक नई स्थिति प्रदान करदी और वे सब महत्वपूर्ण पेशों में, 
+-डाक्टर, वकील, टेक्िनशियन, और राजनीतिक अथवा 
सावंजनिक नंता वन कर भी,--भाग छेने छूगे । उनकी 
आश्याएं और महत्वाकांक्षाएं नवीन थीं और उन्होंने अपने आपको 
अपने जन्म के देश के हितों के साथ समन्वित दिया । 


भारतीय जाति विविध देशों में विविध वातावरण में पली 
ओर बढ़ी है । निसंदेह दक्षिणी अफ्रीका भारतीयों के निर्दायता- 
पूर्वक पीटन में सबसे अधिक बदनाम हैँ, विशेषतः जब से वहां 
मसलन सरकार अधिछारारूद हुई हे । एशियाई लोगों के 
दिए अन्यायपूर्ण जमीन कानून (एशियाटिक छेट टेन्योर लो) 
में लेकर विविध जातियों की वस्तियां प्रथक प्रथक बसाने के 
सवीततम ग्रुप एडियाज एक्ट तक भारतीयों को यह अनुभव 


साराने के छिर सब ठपराय किए गए हे कि उनकी दक्षिणी अफ्रीका 





फथय भारतीय दक्षिणी अक्राग का हा प्रजा है। आर इन्हान उस 


प्रष्य महाद्वीय के विकास ते छिए सुछ कम नहीं किया । ब्रिटिश 
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पूर्वी अफ्रीका (केनिया और टांगानिका) में अवस्थाएं अपेक्षाकृत 
कुछ अच्छी हैं परन्तु वहां भी यूरोपियन अकड़ भारतीयों को वहां 
के आथिक जीवन में से प्रथक करने का यत्न कर रही हं । 


ब्धू 


लंका में परिस्थितियां समान रूप में असन्तोपजनक हैं । 
वर्मा में भारतीयों के लिए अपने रोजगार और व्यापार करना 
अधिकाधिक कठिन बनता जा रहा हें । जब से वर्मा स्वतंत्र 
हुआ हैं तब से हजारों सरकारी कर्मचारियों और रेलवे कर्मचारियों 
को वह देश छोड़कर अपनी मातृ-भूमि में लौट आना पड़ा हूँ । 
भूमि के राष्ट्रीयकरण का प्रभाव भारतीय भू-स्वामियों पर भी 
पड़ा हेँ। परन्तु वर्मी सरकार के पक्ष में इतनी वात तो कहनी ही 
पड़ेगी. कि उसने लंका और दक्षिण अफ्रीका के समान सामुहिक 
रूप से भारतीयों के प्रति विरोध-भाव प्रकट नहीं किया । 
ऐसे लक्षणों का अभाव नहीं हूँ कि जिनसे प्रकट होता हैँ कि मरूय 
में भी भारतीयों को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा 


हल 


हैं। इनमें प्रधान वहां के राजनंतिक दंगे हें, मलय के 
यूरोपियन प्लान्टर भारतीयों से प्रसन्न नहीं हें क्‍यों कि उनमें 
राजनंतिक चेतनता आ चुकी है और वे किसी भी दिन अपनी 
सस्ती मजदूरी से अनुचित लाभ उठाने का संगठित विरोध 
कर सकते हैं । फिज्ञी के ब्रिटिश गवरनेर ने हाल में चेतावनी दी 
है कि जिसे भूमि पर समृद्ध भारतीयों ने अधिकार किया हुआ हैं 
उसे उन्हें स्थानीय निवासियों के लाभ के लिए छोड़ना पड़ेगा । 
इस चेतावनी का भी मूल उद्देश्य बढ़ते हुए भारतीय समाज को 
उन दीपों के शासन का प्रभावशाली अंग बनने से रोकना हो 
सकता हूँ । वैस्ट इंडीज में भी सब द्वीपों का एक संघ बनाने में 
अन्तिम लक्ष्य ट्रीनिडाड और अन्य स्थानों से भारतीय प्रभाव को 
समाप्त कर देन की प्रक्रिया का आरंभ हो सकता है । 
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साधारणतया यह कहा जा सकता हे कि भारतीयों का ब्रिटिश 
साम्राज्य से बाहर ब्रिटिश उपनिवेज्ञों की अपेक्षा अधिक अच्छा 
स्वागत हुआ । फलत: ब्रिटिश उपनिवेशों में प्रवासी भारतीयों 
की समस्या अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक उलझी हुई हूँ और 
उनका भविष्य वहां कम आशापूर्ण हे । यह एक दुर्भाग्य- 
पूर्ण सत्य है, परन्तु हे सत्य ही। दक्षिणी अफ्रीका में, जो कि ब्रिटिश 
राष्ट्रमण्डल में आधर्ध-राज्य ( डोमिनियन ) हूं, अभ्यत्र कहीं की 
अपेक्षा भारतीयों पर अत्याचार अधिक होता हूँ । लंका की 
तुलना में स्वतंत्र वर्मा उदार है । इतने पर भी भारतीयों ने 
अपन अपनाए हुए देशों की उन्नति और समृद्धि में योगदान करने 
में संकोच नहीं किया । यह बात उदारतापूर्वक कही जा सकती हूं 
कि भारतीयों ने ब्रिटिश उपनिवेशों और आपरं-राज्यों (डोमिनियनों) 
की भौतिक उन्नति करन में अन्य किसी भी जाति या समाज की 
पेक्षा अधिक योग दिया है । 
सम्भवतः विदेशों में बसे हुए भारतीयों के विरुद्ध भेद-पूर्ण 
व्यवहार करने का सबसे प्रधान कारण यह हू कि भारत हाल तक 
स्वयं एक स्वतंत्र देश नहीं था । एक थिदेशी शासन के अधीन 
में गाए हुए लोग बाहर जाकर भी स्वतंत्र मनष्यों की भांति 
वी आया नहीं कर सकते थे । जब भारत ही बविटन के 
आधीन था तब उसके प्रजाजन अपना सिर ऊँचा किस प्रकार 
रग सकते थे। इसी कारण वे राजन तिक अत्याचार, आधथिक दोहन 
ओर जानोय भेद-माव के वियद्ध अपने संघप में मातभमि से किमी 
सहायता की आया नहीं कर सकते थे । दक्षिणी अफ्रीका, लंका, 
बर्मा और मय ये सब देश ब्रिठिशों द्वारा शासित थे और वहां 
भारतीय लोग अपने देश से अधिक अच्छे व्यवद़्ार की आशा 
सह कार सदल 


| | 
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अब जव कि हम स्वतंत्र हो गये हें और दूर दूर के देशों में रहने 
वाले अपने देश-वासियों की सहायता करने में समर्थ हें तब हम 
उनकी अवस्था में सुधार की भी आशा रख सकते हैं। अब तक 
के जिन तीन वर्षो में हमने राजन तिक स्वतंभता का उपभोग किया 
हैं वे हमारे परीक्षा का काल रहे हैं । भारत स्वयं भी अभी 
कठिताइयों से पार नहीं हुआ इस कारण सरकार अपने प्रवासी 
देश-वासियों की ओर बहुत ध्यान नहीं दे सकी । परन्तु वे 
यह विश्वास रख सकते हे कि उनकी शिकायतों और कठिनाइयों 
की ओर स्वदेश में अधिकाधिक ध्यान दिया जायगा और उनकी 
अवस्था सुधारने के लिए यथासंभव सब कुछ किया जायगा। 


परन्तु सहायता और सहानुभूति के लिए भारत की ओर 
देखते हुए भी प्रवासी भारतीयों को जिस देश में बस गए हैं उसमें 
एक प्रथक इकाई की भांति व्यवहार नहीं करना चाहिए । 
उन्हें चाहिए कि जिन लोगों के मध्य में वे रहते हें उनके साथ अपने 
आपको पूर्णतया हिलामिला दें । उन्हें उन्हीं के सुख-दुख में भाग 
लेना और सावंजनिक उन्नति में योग देना चाहिए । जो देश 
स्वतंत्र हों उनमें उन्हें वहीं की राप्ट्रीयता रवीकार कर लेनी 
चाहिए, और वहां के पूर्ण अधिकार प्राप्त नागरिकों की भांति रहना 
और काम करना चाहिए । उन्हें समझ लेना चाहिए कि वे 
भारतीय नागरिक रह कर अपने निवास के देश के नागरिकों के 
अधिकार पाने की आशा नहीं रख सकते। उदाहरणार्थ, 
दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों की अपने अधिकारों के लिए दक्षिणी 
अफ्रीकन नागरिक की हँसियत से ही संघ करना चाहिए, भारत 
के चागरिकों की हँसियत से नहीं । भारत की उनमें. और उनके 
पक्ष की सहायता करने में रुचि इस कांरण हूँ कि उनकी जाति 
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भारतीय है और भारत सिद्धांत: सव प्रकार के जातीय भेद-भाव 
का विरोधी हू । भारत में तो भारतीयों का घर सदा ही रहेगा 
और यहां लौटने पर कभी भी उनका स्वागत होगा, परन्तु जब 
तक वे विदेशों में वसे हुए हैं तब तक उन्हें वहीं के देशवासियों के 
साथ घुल-मिल जाना चाहिए और उनके लिए राजनैतिक स्वतंत्रता 
तथा अधिकारों की प्राप्ति में भी योग देना चाहिए । 


विदेशियों के साथ इस प्रकार की एकता का अर्थ यह नहीं 

है कि वे भारत के साथ अपने सामाजिक, धामिक या सांस्कृतिक 
संबंधों को समाप्त कर दें। ये मृदु बंबंन तो हमें सदा एक रखेंगे- 
ही । इस समय भारतीय प्रायः सर्वत्र वीद्धिक और सांस्कृतिक 
द्रष्टि से भखे ही हें । हम इन क्षेत्रों में उनके लिए बहुत कुछ 
नहीं कर सके । परन्तु ऐसा कोर्ट भी भय नहीं करना चाहिए 
कि वे हमारे नही रहेंगे । जहां कही भी भारतीय है या रहेंगे 
वहां उनकी भारतीय भावना नष्ट नहीं होने पायेगी भारत माता 
के प्रति उनकी भावना और प्रेम सर्वविदित है । गत वर्ष ही 
३०० यबद्ध भारतीय ब्रिटिय गायना से अपनी मजदूरी का ठेका 
समाल हो जाने पर भारत छोटे थे; क्यों कि रब्य उसके कथनानसार 
मे अपना घरीर भारत की पवित्र भमि में समाप्त करना चाहती 
। गट अद्ब्य बंधन तब तक रहेगा जब तक कि भारतीय जा झुछ 


#यादुबऋ्ू रझु्ग । 


इस समय तो हमारा कर्तव्य यही हे कि जो 





न 
सारहलिः खोलते घीईे थीरने सराते जा हहे हे उसों हम प्रयाटित 
र्गों भारत को सिदेशस्स संस्तानों के झिए अपना संगीस और 


बाज, हपना साइस्यि आर दर्शन, दो घअच्दों में, अपनी मटलया 


एड पटयाा हाई गडिल 7 ये 
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विदेशस्थ भारतीयों का भी कुछ कतंव्य है । उन्हें उन 
यशस्वी परम्पराओं को जीवित रखना चाहिए जो उन्हें मूल्यवान 
उत्तराधिकार में प्राप्त हुई हैं। उन्हें सदा स्मरण रखना चाहिए 
कि उनकी मातृ-भूमि गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की मातृ- 
भूमि हैं। हमारे प्रधान मंत्री के शब्दों में जहां तक यह विस्तृत 
संसार दिखाई देता हूँ वहां सर्वत्र कोई न कोई भारतीय भी दिखाई 
देगा, उसके साथ भारत का एक लघु खंड जायगा और वह उसको 
विस्मृत अथवा उपेक्षित नहीं करेगा। भारत की भलाई बुराई 
उसके ही कामों से जांची जायगी । भारत का यश अपयध 
फैलाना अथवा मान अपमान कराना उसके ही हाथों में है । यह 
वात उसे सदा स्मरण रखनी चाहिए और समृद्धि या विपत्ति में समान 
रूप से उसको अपना आचरण उच्च रखना चाहिए । 


जापीकनच+- 


तीसरा खण्ड 
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१९४९-५० में खाद (कम्पोस्ट) त॑यार करने की एक योजना 
स्वीकृत की गई और उसकी पूर्ति के लिए एक कम्पोस्ट-विभाग 
अधिकारी नियुक्त किया गया | 


इस समय ग्रामों में लगभग ६ लाख टन खाद प्रति वर्ष तैयार 
हो रहा है । आर्शा है कि इसम शीघ्र ही ५० प्रतिशत की वृद्धि 
हो जायगी । 


विहार 


गते वर्ष सिंचाई और भूमि के पुनरुद्धार की जिस योजना 
पर अमल किया गया उससे राज्य की अन्न उपजाने की सामथ्य॑ 
में ६२ हजार उन प्रतिवर्ष की स्थायी वृद्धि हो गयी । केवल 
रासायनिक खसादों के उपयोग से ३३ हजार टन अम्न का 
उत्मादन अधिक बड़ सकता था; उस स्यिए सब मिस्यकर बिहार 
ने अन्न की उत्पत्ति में ५५ हजार ठन की उन्नति की । 
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कुएं, ३२५ साधारण कुएं और १८ नल-कूप (ट्यूब बेल) वनाए। 
इस विभाग मे ११० लिफ्ट इंजन और पम्प बांदे । विजली से 
पानी ऊपर उठाने की योजना के अनुसार ५९ कुएं बनावाए गए 
जिनमें से १९ में बिजली लगा दी गई। 


विहार-सरकार ने नगरों में २० हजार ठन और ग्रामों में डेढ़ 
लाख टन खाद तेयार करवाया और १६ हजार टन से ऊपर 
रासायनिक खाद वितरित किया । 


बम्बई 


चावल, ज्वार, वाजरा,गेहूँ, नगली, चना और मक्का की बढ़िया 
किसमें उत्पन्न करने और वितरित करने की १४ योजनाओं पर 
अमल किया गया और १ छाख ६६ हजार ३१० मन वीज ६ छाख 
७४ हजार ९१५ एकड़ भूमि में वोने के लिए बांटा गया। 


१९४९-५० में १४४० वंधारे बनाए गए, जिनसे १६ हजार 
२६२ एकड़ भूमि में सिंचाई हुईै। आलू, शकरकन्द और 
सब्जियों को खेती को प्रोत्साहित किया गया। आलू के 
बीज शिमला के इलाकों से मंगा कर किसानों को लागत मूल्य पर 
दिए गए । जरूरतमन्द किसानों को खाद और बीज आदि 
खरीदने के लिए ३ प्रतिशत व्याज-दर पर तगाई ऋण दिए गए। 
१९४९-५० में ११ हजार १३१ एकड़ अतिरिक्त भूमि में शकर 
कनन्‍्द और ९ हजार ९३१ एकड़ में अन्य सब्जियां बोई गयीं । 
प्रत्येक तालके में अधिकतम सब्जी उत्पन्न करके दिखलाने वाले 
किसानों को इनाम दिए गए । 
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न 


मक्का के दो कलमी ब्रीज तैयार किए गए जिनसे पैदावार 
अधिक होती हँ और नगली की भी एक बढ़िया किस्म 
त॑यार की गई । 


रत्नागिरी जिले के मीरजोल नामक स्थान पर एक सरकारी 
कृषि स्कूल खोला गया और बड़ौदा, जगूदान और कोल्हापुर 
के क्रपि स्कूछों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया । 


बम्बई के यांत्रिक कृषि विभाग के पास २४० ट्रैक्टर हैं । 
उन्हें जमीन जोतने और गोड़न के लिए उधार दिया जाता हैं । 


सरकार ने पानी को ऊंचा उठाकर सिचाई करने की १४ 
योजनाएं स्वीकार की । उनसे ३१ हजार ३३२ एकड् भूमि 
सिस जाने की आशा हैं, शिससे ७५७०० दन अम्न प्रति- 
बर्य अतिरियत उत्पन्न होगा । 
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के लिए और २१ हजार २९४ टन पशुओं को खिलाने के लिए 
वितरित की । 


कुर्म 


, कृपि-विभाग ने इस वर्ष ग्रामों में अच्छे औजार, अच्छा बीज 
और प्राकृतिक तथा कृत्रिम खाद आदि प्रयोग करने के लिए खूब 
आन्दोलन किया । छे प्रदर्शनियां की गयीं और १५० स्थानों 
पर॑ यंत्रों से काम करके दिखाया गया । 


अगस्त १९४९ में एक वृक्षारोपण” सप्ताह मनाया गया । 
इसमें फलों शहतीरों और ईघन के १० हजार वक्ष बोये गए । 
कृषि विभाग ने आधे लागत मूल्य पर खाद वितरित की । अधिक 
अन्न उपजाओ' योजना के अनुसार १३७५ एकड़ नयी भूमि तेयार 
की गई और ४० तालाब और १७ बांध व धाराएं बताई गयीं या 
मरम्मत की गयीं । ९५०० एकड़ खेतों और २०० ठन बीजों 
पर ऋमिनाशक औषधि छिड़की गयी । इस वर्ष सब मिलाकर 
१ छाख २ हजार टन खाद तेयार की गई । 


१४ खेतों में खेती की उत्तम विधियों का किसानों के सामने 
प्रदर्शन किया गया । चावल, रागी, गन्ने और शझकरकन्द आदि 
पर नए जान्विक परीक्षण किए गए। फ्रेजरपेठ और वीराजपेठ 
में ंमश: शुष्क और तर खेती करने के दो प्रदर्शनात्मक सरकारी 
फार्म हे। भरकारा में एक क्ृषि-प्रयोगशाला भी है, जिसमें 
स्थानीय समस्याओं को हल किया जाता हूँ । २८ डिपो हैं, 
जिनमें क्रिसानों में बांटने के लिए औज्ञार और रासायनिक तथा 
साधारण खाद संग्रह करके रखी जाती हैं । 


+) 
० 
नदी 


हिमाचल प्रदेश 


अक्तूबर १९४८ में एक क्ृपिडायरेक्टर की नियुवित मंजूर 
की गई । राज्य के सब्जी तथा फलों के वर्तमान उद्यान सुधारे 
गए ओर हरेक जिले में केन्द्रिक नरसरियां खोलने का काम आरंभ 
किया गया । नरसरियों के वर्तमान स्टाक से विविध फलों की 
२ हजार से ऊपर कलमें वितरित की गयीं । 


भारत सरकार ने भादू की उन्नति करने की योजना स्वीकार 
की। स्कोटलेंड से १ टन ८० पीड आहछू एसा बीज तंयार 
करने के लिए मगवाए गए जिनको रोग नहीं रूगता । 


प्रत्येफ जिले में पील्द्री (मुर्गी, बतरा आदि) फार्मों का एक एक 


सेज्द्र सो गया और २०० से अधिक पक्षी सारीदे या उत्पस्त 
विए गए | 


हिगरायाद 
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हलकल (ट्रेक्टर) विभाग ने घास से ढकी हुई १८६८ एकड़ 
भूमि को जोता। सिचाई की सुविधाओं को उन्नत करने के लिए 
वीस नए बोरिंग किए गए, जिनकी कुल गहराई ७३१ फीट थी, 
८२ आयल इंजन बांटे गये और ८२ पम्पिंग सैट दिए गए । 


कृषि-विभाग ने तीन क्ृषि-अनुसंधान केन्द्रों में १६ वर्ष से 
कम आयु के किसान बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए किसानों 
की कक्षाएं आरंभ कीं । इस विभाग ने आयल-इंजन और पम्पों 
का प्रयोग करना भी सिखलाया । व्यावसायिक तथा औद्योगिक 
शिक्षण-विभाग की सहायता से कृषि-विभाग परभणी में एक कृषि 
हाई स्कूल भी सफलता पूर्वक चल रहा है । यह विभाग एक 
कृषि कालिज चलाने के लिए उस्मानियां यूनिवर्सिटी को भी 
सहायता देता है । 


काइमीर 


इस वर्ष खाद्य की स्थिति सन्‍्तोषजनक रही । मुजाव्जा 
(जमीन-लगान का कुछ भाग अन्न के रूप में देने की पद्धति) पर 
इस वर्ष अमल सनन्‍्तोपजनक रूप से हुआ। अनेक खुइकी देश- 
घाटों' के खोल देने से जमीदारों को बहुत सहायता मिली और 
वसूली जल्दी जल्दी हो गयी । 


१९४९-५० में ६१९३ एकड़ सरकारी पड़ती भूमि भूमिहीन 
खेती-मजदूरों, छोटे जमीदारों और छोटे जमीन मालिकों को दी 
गयी। इसमें १७८६ टन अतिरिवत अन्न उत्पन्न होने की आशा हू । 


गत वर्ष अनेक सिंचाई-योजनाएं हाथ में छी गयीं । इनमें 
सबसे महत्वपूर्ण सिन्ध घाटी की पानी, विजली और सिंचाई की 
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योजनाएँ है । इससे १२९ हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न होने 
और १५०० एकड़ भूमि में सिंचाई होने की आझ्ञा हू । 


मध्य भारत 


इस राज्य में १९४८ तक ७० हजार टन अन्न की कमी रहती 
थी । अगस्त १९४९ तक सरकार ने ६९ हजार ७१९ टन गेहूँ 
और ३३७८ टन अन्य खाद्यान्न एकत्र किए थे। सरकार ने विदेश्ञों 
से मंगाया हुआ गेहूँ जनता को सस्ते दाम पर बेचने के लिए २२ 
लाख रुपये की सहायता दी । 


सवा लाख एकड़ नई भूमि हल के नीचे आई । किसानों को 
बलों, पम्पों, कुओं, बीजों भर खाद आदि के लिए सरकार ने ३० 
लाख रुपए ऋण दिए । 

कांस से छाई हुई ५ हजार एकड़ भूमि ट्रक्टरों द्वारा तैयार की 
गई। इस वर्ष इस प्रकार की ४० हजार एकड़ भूमि और साफ 
किए जाने की आशा हूँ । 

सरकार ने लगभग १० लाख ८३ हज़ार रुपए सिचाई के 
कामों और मत्स्यालयों के विस्तार, सुधार, संरक्षण और निर्माण 
पर व्यय किए । अनू मान है कि अब साढ़े नी छाख एकड़ 
सिचित भूमि में खेती हो सकेगी । 

चम्बल जल-विजली योजना से एक लाख एकड़ भूमि में सिंचाई 
होने की आशा हैं । 
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ठन अन्न अधिक उत्पन्न हुआ । इस वर्ष २ लाख १६ हजार 
२८९ टन अन्न अतिरिक्त प्राप्त हुआ । 


सरकार ने इस वर्ष ४९७६ टन चावल का बढ़िया बीज 
बांदा जो कि १ छाख ११ हजार ३९० टन एकड़ में बोया गया | 
उससे ३३४१ टन अन्न उत्पन्न होने की आशा है । मूंगफली के 
२३९२ टन वीज बांटे गए जो कि ५३ हजार ५८२ एकड़ में वोए 
गए। सरकार ने किसानों को १८ हजार ५२५ रुपए नक़द तक़ावी 


४ 


खरीफ फसल में बालू के वीज खरीदने के लिए बांटे । 


गेहें के मेंडर निरोधक किस्म के बीज वबांट्न और उसकी 
पैदावार बढ़ाने के लिए एक नयी योजना का आरंभ किया गया । 


१९४९-५० में ७५१ टन खली वितरित की गई, जो कि १ 
लाख ३७ हजार ४४८ एकड़ में प्रयुक्त हुई और उससे ९ हजार 
७३७ टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पन्न हुआ | सरकार ने ६७८ 
ठन खाद ३०८१ टन अमोनियम सल्फेट, ११७० टन अमोनियम 
फौस्फेट और ४२१ टन फौस्फंटिक खाद भी बांदा । 


१९४९-५० में सरकार का विचार ९ हजार कुएं बनवाने का 
है, जिनसे २७ हजार एकड़ में सिंचाई होकर ५४०० टन अन्न 
: उत्पन्न होगा । सरकार १९४४ से अब तक ५०२० पुराने कुओं 

की मरम्मत करा चुकी हेँ। खेतों में बांध बनाने के लिए ऋण 


दिए गए, जिससे कि किसान रवी के खेतों को दो-फसली खेतों 
में परिवर्तित कर सके । 


तिर्माण ,विभाग ने ,५२००' एकड़ में .सिचांई करने योग्य 
सिचाई के बड़े वाध बनंवाएं हैं। सिंचाई में सुधार करने के 
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लिए अन्य काम, नक़दी सहायता देना और रहटों और पावर से 
चलने वाले पम्पों का वितरण आदि है । 


१९४९-५० में कांस से छाई हुई २१,३४८ एकड़ भूमि को 
साफ करके उसमें गेहूँ बोया गया, जिससे ३,५२२ टन अतिरिक्त 
अन्न उत्पन्न हुआ । 


सरकार ने ट्रैक्टरों के चार नए केन्द्र खोले हैं । उनमें ३० 
ट्रैक्टर चलते हें । १९४९-५० में ५८५१ एकड़ भूमि में खेती 
की गई, जिससे २९९ टन अत्तिरिक्त अन्न उत्पन्न हुआ । 


मद्रास 


अम्नका उत्पादन बढ़ाने के लिए जिला-खाद्य उत्पादन- 
समितियां संगठित की गयीं । खाद्य-उत्पादन योजनाओं को 
शीघ्र स्वीकार करने के लिए एक मंत्रिमंडल समिति का भी 
संगठन किया गया। 


एक त्रिवर्षीय योजना के अनुसार सरकार पानी को ऊंचा उठा 
कर सिंचाई करने के लिए रेयतों को आइल इंजन और बिजली 
के मोटर पम्प भी देती हू । इस योजना से १० हजार ८५ 
एकट्ट भूमि को लाभ पहुँचा हूँ और इससे ५०४२ टन अतिरिक्त 
उत्पादन होने की संभावना हूँ । ट्रेक्टरों से ४३ हजार २५० एकड़ 
पड़ती और जंगली भूमि हलों के नीचे लाई गई हैं । इससे १० 
हजार ८१३ टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न होने की आशा हूँ । 
५४०९-५० में ४६ हजार ९५९ टन अमोनियम सल्फेट कौर 
१ हजार ५१८ इन फौस्फंटिक खाद वितरित किए गए, जिनका 


बज > 


ः्प 


१८ छारा १० हजार दहन एकट भूमि में उपयोग हुआ । इस 
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वर्ष ३१५ हजार ७२३ टन अतिरिक्त चावल उत्पन्न हुआ। 
हरी खाद को तैयार करने और प्रयोग में छाने को बहुत महत्व दिया 
गया हैं। मार्च १९५० के अन्त तक दे छाख २० हजार एकड़ 
में घान, १९ हजार एकड़ में वाजरा आदि और ८७ हजार एकड़ 
में हरी खाद बोई गई थी । 


सरकार ने ५१ हजार ३२२ टन शहरों का और ३५ हजार 
४२५ टन गांवों का खाद (कम्पोस्ट) वितरित किया, जिससे 
५०० टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न हुआ । 


छिड़कने की क्रिमिनाशक दवा किसानों को लागत-मूल्य के 
५० प्रतिशत पर दी जाती हैं । भूमि की रक्षा के लिए खेतों के 
किनारे किनारे खाइयां और वांध वनाए जा रहे हे। खेती के काम 


की अति आवश्यक वस्तुएं बांदने के लिए अनेक काम करने वाली 
सहकारी संस्थाएं संगठित की जा रही है । 


कुओं के लिए सहायता देने की योजना के अनुसार १ छाख 
७ हजार ४०१ कुएं खादे गए, जिन पर सरकार को ५ करोड़ ४१ 
लाख १२ हजार ७७४ रुपए लागत आई। ये कुएं लगभग १ राख 
२८ हजार ४१८ एकड़ में सिंचाई करते हैं और उनसे ६४ हजार 
५६० टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न होता हूं । 


सरकार ने १० करोड़ रुपये पांच वर्ष में ३५ हजार तालाबों 
की मरम्मत करने के लिए और ५३ लाख ७९ हजार रुपए ३७ अन्य 
सिंचाई योजनाओं के लिए स्वीकार किए। इससे ७६६६ 
टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न होने लगेगा। 
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मंसूर 


मंसूर सरकार ने एक खाद्य-उत्पादन कमिश्नर के आधीन 
एक प्रथक विभाग अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन से संबद्ध 
विविध विभागों की कारंवाइयों को समन्वित करने और खेती को 
बढ़ानें के लिए संगठित किया हूँ ! च्रिवर्षीय खाद्य-उत्पादन 
योजना पर अमल किया जा रहा हूँ । अधिक अन्न उपजाओ' 
की कार्रवाइयों का निरीक्षण करने के लिए और नयी योजनाएं वनाने 
के लिए सव विभागों के अध्यक्षों को मिलाकर एक केन्द्रिक समन्वय 
समिति संगठित की गई हूं 


उड़ीसा 


उड़ीसा की सरकार ने किसानों को पड़ती भूमियों को तैयार 
करने और उनमें खाद्यान्न उत्पन्न करने के लिए २५ रुपया प्रति एकड़ 
के हिसाव से बोनस दिया। सरकार ने सुकिन्दा में २६०० एकड़ 
पड़ती भूमि तैयार करने का काम हाथ में लिया । 


हज 


जिन जमीनों में पानी बहल कम ह उनमें सरकार सिंचाई के 
छोट छोटे ९१५०१ काम करवा रहीहे। 


क्रपि-विभाग ने अधिक पंदाबार देने वाली चावल की किसमें 
निकाली । बीजों के ८ सेतों में चावल के बीज तैयार किए गए 
और उन्हें कुछ चुने हुए किसानों को बांदा गया । 


१५०० टन अमोनियम सत्फेंद और ३२०० टन खली, ४२ 
हजार एकट चावल की सेली के लिए और ३४३५७ टन अमोनियम 
सफेद तथा २५७७ ठने साली अन्य फसलों की ८१ हजाद एकड़ 


नाम मे प्रयोग के छा बाटन का व्यवस्था का मद 


श्‌ न 


डेण्दे 


खेती के क्रिमियों व रोगों को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा 
पौधा-रक्षक संगठन वनाया गया । किसानों को आधे लागत 
मूल्य पर बेचने के लिए खेती के बढ़िया औजार प्राप्त किए गए । 
आलू, सब्जियां, मूंग, और रबी की अन्य फसलें बोने के लिए 
किसानों को ३३ पम्पिग सेट किराए पर दिए गए । 


आशा है कि आगामी तीन वर्षो में बढ़िया किस्म के गन्ने की 
खेती कम से कम ५५०० एकड़ बढ़ जायगी । 


गत वर्ष उड़ीसा को फलों में आत्म-निर्भर बनाने की योजना 
पर जोर शोर से अमल किया गया । 


पटियाला पंजाब रियासत संघ 


कुल ९ लाख पड़ती भूमि में से २ छाख एकड़ से कुछ ऊपर भूमि 
में खेती की जायगी । इसके पुनरुद्धार का काम आरंभ हो चुकां है 
और प्रतिमास ५०० एकड़ भूमि तैयार की जा रही है । 


गाय वेलों और भैंसों की देशी नस्ल सुधारने के लिए प्रति-- 
वर्ष २५ पशु चिकित्सालय खोलने और बैल पालने के फार्म आरंभ 
करने का विचार है । पशु-पालन को प्रोत्साहित, करमे और 
पशुओं का क्रय-विक्रय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रों में पशुओं क़े 
मेले नियमपूर्वक लगाए जाते हूं । 


सरकार ने एक विस्तृत योजना आरंभ की हैँ जिसमें भूमि का 
पुनरुद्धार, कम गहरे कुओं की खुदाई, पम्पिग सेटों और ट्यूब वेलों 
का छगाना, कम्पोस्ट और हरी खाद का तेयार करना,: वीज- 
वितरण केंद्रों का. खोलना, ट्रैक्टरों की खेती, - प्रशु-चिक़िंत्सालूंय 
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खोलना, और आधुनिक औजारों का वितरण सम्मिलित है । 
इस योजना पर पांच वर्ष में १ करोड़ ६० राख रुपए व्यय 
होनें का अन्दाजा हे । 


रियासत संघ सरकार की एक और यीजना सिंचाई के संबंध 
में हैं जिस पर १५ लाख रुपया व्यय होने की आशा है । 


पंजाब 


क्ृपि-विभाग राज्य को खाद्यान्नों में आत्म निर्भर बनाने का 
यत्न कर रहा हूँ । अनेक फसलों की उन्नत किसमें निकाली 
गयीं हें, जिससे उत्पत्ति और उत्क्ृप्टता दोनों का दरजा साधारण 
नमूनों से, आगे बढ़ जायगा । ५० हजार एकड़ का क्षेत्र वीजों 
के सुधार के लिए अलग कर दिया गया हैँ। बिना मिलाबट के 
बीजों का कानून (प्योर सीड एक्ट) छगभग २०० गांओों में छागू 
किया गया है । इसके सिवाय ७१४३ टन गेहूँ का शुद्ध वीज 
राज्य में बांदा गया । ज्वार, मक्का, चावल ओर बाजरे के भी 
शुद्ध बीज बड़ी मात्रा में बांटे गए । 


हाल में एक कानून लागू किया गया है और किसानों से कहा 
गया हे कि वे अपने पथ्युओं का गोबर गढ़ों में दकट्ठा कर दिया करें । 
स्युनिसिपत् एक्ट में भी सुघार किया गया हे जिससे कि म्युनिस- 
पंलटियों को कुटू का साद बनाने के लिए मजबूर किया 
जा सके । 


कक ०, सी 


घास-ऊएंस को साफ़ करने और खेती के क्रमियों सथा रोगों 


को नियंत्रित करने सय काम हाथ में लिया गया है । 





कृषि उत्पादन 
क्षेत्र व उपज 
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देश के विभाजन के पश्चात १२३५ कुएं बनाएं गए, और 
५५७ वन रहे हें। इस आश्िक वपं में ५० नलकूप (ट्यूबवेल) 
लगाने का विचार हूं । 


कृपि-विभाग पहले से मंजूर सुदा डिजाइन के खेती के औज़ार 
बनाने वालों को लोहे का 'कोटा' देता है । तैयार औजार 
नियत दर पर वेचे जाते हे । 


अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन को तीन करने के लिए 
जिला-खाद्य-समितियाँ बनायी गयी हें । हाल में एक खाद्य 
कमिदनर भी नियुक्त किया गया हैँ । ४ लाख रुपए की रकम 
उन किसानों को इनाम देने के लिए स्वीकार की गई है जो कि प्रति 
एकड़ में अधिकतम खाद्यान्न उत्पन्न करके दिखलायेंगे । 


राजस्थान 


एक हिवर्षीय योजना बीजों और खादों को बांटने, पशुओं और 
कुओं को तैयार करने और खेती के अधिक अच्छे तरीके प्रयोग 
में लाने के लिए बनाई गई हू । 


वीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में कृषि-विद्यालय खोले 
गए। राज्य की २०५ तहसीलों में से प्रत्येक में एक पश्च चिकि- 
त्सालय खोलने के विचार पर अमल हो रहा हे । मत्स्यालयों 


मुगियों के फार्मों और पशुपालन केन्द्रों की व्यवस्था सुधारी जा 
रही हैं । 


सिंचाई के छिए ३० लाख रुपए की राशि स्वीकार की गई थीं 
जिससे २० हजार टन अधिक अन्न उत्पन्न हुआं। आशा है कि 
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१९५०-५१ में ६० हजार एकड़ रवी की खेती को सींचा जा सकेगा । 
जोघपुर और उदयपुर डिबिजनों में सिंचाई की बड़ी योजनाएं 
बनाई जा रही हें । सिंचाई के अन्य काम ये हैं: मंगलगढ़ 
तहसील में एक बांध; मेवाड़ की टोडी योजना; बांसवाडा में चांद- 
सरोवर की योजना और जयपुर की मोरल योजना । राज्य 
के विविध भागों में १७५ अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित की जा 
रही हैं। इन सब योजनाओं के परिणाम स्वरूप १९५ १-५२ 
में खाद्यान्नों की उत्पत्ति में २४ हजार टन की वृद्धि होने की आशा है । 


ऋरावनकोर-कोचीन 


खाद्य का उत्पादन बढ़ाने की एक विशाल योजना के परिणाम 
स्वरूप ३२ हजार ८ सी एकइ्ट अतिरिक्‍त भूमि में खेती आरंभ 
की गई हू । इससे ८ हजार टन धान और ३ हजार टन अन्य 
अन्न अतिरिक्त उत्पन्न होने की आया हैं। १९५०-५१ में ५१ 
हजार ३०० एकड़ में और भी सती करने का विचार हू 


क्रधि बिभाग ने सती के कृमियों और रोगों के विमद्ध छट्ाई 
आरंभ की । घान के सोतों पर बड़े परिमाण में ग्रेमेग्सीन और 
ही० टी० टी० छिद़क कर उनकी रक्षा की गई । 

सरकार ने अनायूप्टि का भी सामना किया और सिचाई के 


छत गाः ड्सा £. 2»- समय पा रन 2० :७ का ब्यवग्था मय ८, 
लिए काठिनाई के समय पानी देने की स्यवरथा की । 





हम 
था उ्ादग घषाने था लिये संज़ायता और अन्य सुविधाओं द्वारा 


प्रोसाटनस दिये गया । 
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१९४९-५० में लगभग ७०० छोटे सिंचाई के काम पूरे किए 
गए। १९५०-५१ में भी सिंचाई के लिए इतना ही काम हो जाने 
की आशा है । इस सब पर साढ़े तीन लाख रुपया व्यय होगा 
परन्तु इससे घान के एक लाख एकड़ में सिंचाई की ऐसी व्यवस्था 
हो जायगी कि पानी कभी टूटेगा नहीं । 


सरकारी सिंचाई की जो वड़ी योजनाएं हाथ में ली हुई हैं वे 
तीन हैँ: दक्षिण च्रावनकोर में कोडयार सिंचाई योजना, कोचीन 
में पीसी सिंचाई योजना और चालावुडी सिंचाई योजना । इन 
योजनाओं के पूरा हो जाने पर १ लाख ८० हजार एकड़ में सिंचाई 
होने लगेगी और धान के उत्पादन में ३५ हजार टन की वृद्धि हो 
जायगी। राज्य पानी ऊंचा उठा कर सिंचाई करने की एक दर्जन 
से अधिक योजनाएं पूरी कर चुका हूँ। १९५०-५१ में ९ बड़ी 
योजनाएं और आरंभ करने का विचार है । 


उत्तर प्रदेश 


उत्तरप्रदेश की सरकार ने (अधिक अन्न उपजाओ ' आन्दोलन 
पर अपनी पूरी शक्ति लगा दी। खेती, पशुपालन और सिंचाई 
के कामों के लिए किसानों को दिए गए ऋणों और अधिक अन्न 
उपजाओ' आन्दोलन के अन्य कामों पर सब मिलाकर बजट के गत 

। वर्ष में साढ़े दस करोड़ रुपया खर्च हुआ । 


उत्तर प्रदेश में रागन के क्षेत्रों में अन्न की वापधिक आवश्यकता 
लरूगभग ७ लाख टन की रहती हं । गत वर्ष संग्रहीत अन्न का 
परिमाण साढ़े चार लाख टन था। ढाई राख टन की कमी 
रही थी । 


३०८ 


यदि १९४८-४९ को आधार माना जाय तो १९५१-५२ 
तक ६ छाख ८९ हजार टन कुल अतिरिक्त अन्न उत्पन्न होने की 
आधा हूँ 


४८ छास रुपये तक़ावी ऋणों के रूप में और १२ लाख रुपये 
जमीन के पुनरुद्धार एवं भूमि सुधार, वैलों और औजारों की 
खरीद और कुएं बनवाने के लिए दिए गए। 


उ० प्र० सरकार ने तहसीलों में २२७ बीजों के स्टोर खोले 
और उनके द्वारा २७ हजार ६५७ टन बढ़िया बीज वितरित किया । 
बीज तंगार करने और सेती के नए तरीके प्रदर्शित करने के लिए 
चार फार्म (क्रपि क्षेत्र) नए खोले गए । 


फट और सब्जी विभाग ने २० छास से ऊपर पौध तंयार कीं 
लगभग ९ हजार एकट भमि में नए बाग छगवाए और छगभग 
८ हजार एकड़ पुराने बागों को फिर जारी करवाया । 


एक हिस्म की मग टी० आई० पर परीक्षण किए गए और 
आशा 2 है १९७० हक अन्त सता इससे इतने बीज सेयार हो जाय॑गे 
कि उन १० छागा एक? में घोया जा सके । 


2“25६-३3 मे उत्तर प्रदशण गा संराप्धर के वास कांब्द २० 


है हे शिकायत 

हे इंटर थे, परन्तु इस सर्द उसी संस्या बहुढकर ४७१ हो गयी । 
गंगालारर में १९ हमार एशड और सराई में २० हजार शक 
जमीन शा पसहशार लिया गया । 


३०९ 


राज्य के बाहर से पशुओं की वढ़िया नस्‍्लें खरीदी गयीं और 
कृत्रिम गर्भाधान के केन्द्र खोले गए। राज्य के अनेक फार्मो में 
पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं । 


सरकार ने अन्न एकत्र करने की 'कर लगाने की” पद्धति के 
स्थान पर ठेकेदार की पद्धति आरंभ की। इससे न केवल अन्न 


का मूल्य सस्ता हो गया अपितु संग्रह में ३० लाख रुपए की बचत 
भी हुई । 


विन्ध्य प्रदेश 


सरकार ने कीमतों को ऊंचा जाने से रोकने के लिए और फसलों 
को हानि न पहुंचने देने के लिए चिशेष प्रयत्त किए । गज्ने की 
नयी फसल की अवस्था सन्‍्तोषजनक हूँ और चावल की पैदावार 
भी खूब हुई हैं। भारत सरकार ने इस राज्य की बचत में से 


१२ हजार टन चावलरू वम्बई और मद्रास को देने का निश्चय 
किया । 


यपदिचमी बंगाल 


जनवरी से १८ जुलाई १९५० तक ३ लाख ७८ हजार ४७० 
डन अन्न एकन्न किया गया । 


१९४९-५० में अन्न-उत्पादन का लक्ष्य ९१ हजार ५०० .ठन 
रखा गया था,।। राज्य को आत्म निर्भर बनाने के लिए जो प्रयत्न 
किए गए उनके कारण .पहले ही इस लक्ष्य से भी आगे प्रगत्ति 
हो चुकी है । समस्त उत्पादन १ लाख ७ हंजार ६८५ ठन हुआ | 


३१० 


नहरों को फिर से खोदने और बांध और मेंड वनाने आदि की 
सिंचाई की छोटी छोटी योजनाओं पर विशेष वल दिया जा रहा हैं । 
इस प्रकार की २४५ योजनाएं पूर्ण करके १ छाख १० हजार एकड़ 
भमि को छाभ पहुंचाया गया और उससे ३४ हजार टन अतिरिवत 
फम्नल तंयार हुई । ४६८ तालाबों की फिर से खुदाई करके ३४ 
हजार एकड़ भूमि में ६७०० टन अतिरिक्त अन्न उत्पन्न किया गया । 
सरकार न लोगों को ट्रैक्टर किराए पर दिए हे और उनसे उन्होंने 
३३२८ एकट भूमि का पुनरुद्धवार किया है । निजी ट्रैक्टरों ने 
भी ५ हजार एकड़ भूमि जोती है। इस बपं का लक्ष्य १५ हजार 
एक था। फसलों की रक्षा के लिए जो विशेष उपाय किए गए 
उनमे २५ हजार मन चावल के बीजों की बचत हुई । 


किसानों को रासायनिक साद, राठी और हड्डी का चूरा 
बिलरिति छिया गया । कलझता कार्परिणन से प्राप्त की हुई गाध 
गाय छाया रात में प्रयोग किया जा रहा है और ३० स्थुनिसपलटिया 
गाद सेगार कर रही है । मौसम और भूमि का लिटाज रखते 


हुए युछ फार्मों को बीज तैयार करने के खिए चुना गया है । 

टगभमग 3३० एयट लिझी मटिख्यल के साछावों को सार 
चर पूरममे माहरियां बादी रंगी और उनमे छगामग ६:०० टन 
डक पेश व पाए 75 इट्टास 
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३११ 


सिंचाई और जलमारगों के विभाग ने सिंचाई और जलमार्गो 
के विकास की १६ दीघेकालिक योजनाएं तैयार की हैं । उनमें 
सबसे बड़ी योजना मयूराक्षी के जलाशय की हैं। इस पर छुगरभग 
साढ़े पत्वह करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। इससे लगभग 
६ लाख एकड़ में सिंचाई होकर ३ लाख टन अतिरिक्त धान और 
५० हजार टन रवी की फसलें तैयार होगीं , जिनका मूल्य लगभग 
४ करोड़ ६० राख रुपए वापिक होगा । 


सिंचाई की ३६ छोटी योजनाएं पुरी हो चुकी हे । उनसे 
लगभग ८२ हजार ५०० एकड़ खरीफ की और २० हजारं एकड़ 
रबी की फसलें सींची गयीं, जिससे खरीफ की फसलों का ९ हजार 
टन और रवी की फसलों का १० हजार ३०० टन अतिरिक्त 
वाषिक उत्पादन हुआ | 


कृपि-भूमि सुधार 


बिहार 


मई १९४८ में विहार ने जमीदारी समाप्त करने का बिल पास 
करके इस दिशा में सवका मार्ग प्रदर्शन किया। परन्तु इस बिल के 
स्थान पर एक अधिक विस्तृत कानून विहार भूमि सुधार विर 
के नाम से बनाया जा रहा हैँ, जिसका उद्देश्य न केवल जूमीदारी 
को समाप्त करना हे अपितु उनमें से कुछ भूमियों की व्यवस्था 
ग्राम पंचायतों के सुपुदें करना भी है। इस वीच सरकार ने बड़ी 
जायदादों का प्रवंध सरकार के हाथ में सौंपन वाले क़ानून 
(स्टेट मैनेजमेंट आफ स्टेट्प एण्ड टेन्‍्योर्से एक्ट) के अनुसार कुछ 
जुमीदारियों के नियंत्रण और प्रबंध का काम अपने हाथ में ले लिया 
है। विहार टेनेन्सी' एक्ट और छोटानागपुर टेनन्सी एक्ट में कुछ 
संग्ोधवन करके किसानों को उन जूमीनों पर कुछ अधिक अधिकार 
दिए गए हे जो कि पहले से उनके हाथ में थीं। सनन्‍्थाल परगनों 
में काइत के अधिकारों के संबंध में प्रचलित विविध नियमों को 
एक कानून में वांधा गया। इस जिले में किसानों की शिकायतें 
दूर करने के लिए एक अधिक सरल विधि लागू की गई। 


बम्बई 


१९४९ में रेयतों के कास्तकारी अधिकारों की रक्षा के लिए 
जो क़ानून पास किए गए वे ये थे:  बम्बई भागीदारी और 
मारवादारी भूम्याधिकार उन्मूलन कानून; वम्बई मलेकी भूम्या- 
घिकार उन्मूलन कानून; पंच महू मोहवासी भू म्याधिकार उन्मूलन 
कानून; बम्बई ताल्लुकेदारी भूम्याधिकारी उन्मूलन कानून और 
बम्बई खोली उन्मूलन कानून । इन कानूनों द्वारा सरकार पर 
विना अधिक व्यय डाले विविध प्रकार के ऐसे जमीन मालिकों के 


कृपि-भूमि सुधार 
खझासाम 


इस वर्ष ज़मीदारियों पर राज्य हारा अधिकार करने का बिल 
(स्टेट एक्वीजिशन आफ़ जमीदारीज़ विछ १९४८) हस्ताक्षर के 
लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया। जूमीदार काइतकारों पर 
लगान के रूप में जो अधिक अन्न लेते हें उससे उनकी रक्षा करने 
के लिए सब जिलों में १९४८ का अधियार प्रोटेक्शन एण्ड रैग्युलेशन 
एक्ट लागू किया गया । जिन पड़ती जुमीनों पर अब तक माल- 
गुजारी नहीं ली जाती थी उन सब पर एक रुपया प्रति एकड़ 
का समान दर छागू किया गया, इससे साढ़े चार छाख रुपए वाधिक 
अतिरिक्त आमदनी हुई । सरकार ने चाय बगीचों की फालतू 
मूमि को वाढ़ पीड़ित, भूमि-हीन और शरणार्थी लोगों के पुनर्वास 
के लिए ले लिया । काकी के रिजर्य जंगछात में ऐसे १७०७ 
व्यक्तियों को १९ हजार ६२० एकट् जमीन दी गयी । जिन 
जमीनों में पहले चरार्ट होती थी वे भी उन्हें बांद दी गयीं | 
खालपाड़ा और कामरूप में पड़ी हुई विस्तृत भूमियां उन लोगों में 
अस्थायी नप से बांद दी गयीं जी सेती कर सकते थे । 


श्श१५ 


राज्य में काश्तकारों की अवस्था सुधारने पर विचार करने 
के लिए एक कमेटी नियत कर दी गई है । 


जम्मु और काधइ्मीर 


जम्मू और काश्मीर की सरकार ने १९४९ में जागीरदारी समाप्त 
करने और टैनेन्सी एक्ट पर अमल करने की दिशा में वहुत प्रगति की । 
काइतकार को अधिकार दिया गया कि जमीदार उसकी खेती में 
दखल न दे। यदि उसकी खेती साढ़े आठ एकड़ से अधिक हो 
तो पैदावार में उसका भाग दुगना कर दिया गया । भूमि के 
बंटवारे की दरख्वास्तों का शीघ्र फैसला होने की व्यवस्था की गयी । 
यह व्यवस्था शामिलात के इलाकों में भी लागू की गई । इन 
उपायों से काइतकार की उन अनेक सामाजिक और आशिक 
बुराइयों से रक्षा हो गयी जिनके कारण वह देर से पीड़ित होता 
चला आया है । 


सध्य भारत 


भध्य भारत की सरकार ने भूमि सुधार की ओर ध्यान दिया 
हैँ । लेजिस्लेटिव असेम्बली में जुमीदारी और जागीरदारी 
समाप्त करने के विलों पर विचार हो चुका हैँ और वे सिलेक्ट 
कमेटियों के सिपुर्द कर दिए जा चुके हूँ । जागीरदारों से न्याय 
और पुलिस के अधिकार ले लिए गए हूँ । 


भध्य प्रदेश 


१९५० के मध्य प्रदेश एग्रीकलचरलू रैयत्स एन्ड टैनेन्ट्स 
एंविवजिशन आफ प्रिविकेजेज एक्ट अर्थात रैयतों और काइतकारों 
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विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए जिन्होंने कि जूमीनों पर 
जबरदस्ती कव्जा कर रखा था। अब इन सब इलाकों में काश्त 
की एक-सी पद्धति जारी कर दी गई हँ । परगनों और 
कुलकर्णी वतनों को समाप्त करने के लिए भी एक बिल तैयार 
किया गया हूँ । 


हिमाचल प्रदेश 


वेगार और वेट सरीखी जागीरदारों द्वारा वसूल की जानें वाली 
लागें राज्य भर में समाप्त करदी गयी हें । उनके स्थान पर 
सवंत्र समान रूप से जमीन लूगान का २५ प्रतिशत लोकल रेट 
के रूप में और पांच प्रतिशत पंचोत्तरा के रूप में लगाया गया है । 
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राज्य में काइतकारों की अवस्था सुधारने पर विचार करने 
के लिए एक कमेटी नियत कर दी गई है । 


जम्म्‌ और काइमीर 


जम्मू और काइमीर की सरकार ने १९४९ में जागीरदारी समाप्त 
करने और टैनेन्सी एक्ट पर अमल करने की दिद्ञा में बहुत्त प्रगति की । 
काइतकार को अधिकार दिया गया कि जमीदार उसकी खेती में 
दखल न दे । यदि उमप्तकी खेती साढ़े आठ एकड़ से अधिक हो 
तो पैदावार में उसका भाग दुगना कर दिया गया । भूमि के 
बंटवारे की दरख्वास्तों का शीघ्र फैसला होने की व्यवस्था की गयी । 
यह व्यवस्था शामिलात के इलाकों में भी लागू की गई । इन 
उपायों से काइतकार की उन अनेक सामाजिक और आथिक 
बुराइयों से रक्षा हो गयी जिनके कारण वह देर से पीड़ित होता 
चला आया हूँ 


सध्य भारत 


मध्य भारत की सरकार ने भूमि सुधार की ओर ध्यान दिया 
हँ । लेजिस्लेटिव असेम्बली में जमीदारी और जागीरदारी 
समाप्त करन के बिलों पर विचार हो चुका हैँ और वे सिलेक्ट 
कमेटियों के सिपुर्द कर दिए जा चुके हैँ । जागीरदारों से न्याय 
और पुलिस के अधिकार ले लिए गए हैं । 


मध्य प्रदेश 


१९५० के मध्य प्रदेश एग्रीकलचरल रैयत्स: एन्ड टैनेन्टस 
एंक्विजिशन आफ प्रिविलेजेज ऐक्ट अर्थात रैयतों और काश्तकारों 
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को भूमि प्राप्ति के अधिकार दिलाने वाले का नूनसे राज्य के काइतकारों 
के लिए भूमि पर मालिक मकवूजा अधिकार पाने का और वरार 
के हस्तांतरित गांवों के काइतकारों के लिए मौरूसी अधिकार पाने 
का मार्ग साफ हो जाता हू । मध्य प्रदेश अवौलीशन आफ प्रोप्रा- 
इटरी राइटस्‌ विल अर्थात भूमि पर स्वामित्व के अधिकारों की 
समाप्ति के बिल के कानून बन जाने पर काइतकारों और रंयतों को 
उचित मूल्य देने पर अपनी भूमि पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त 
हो जायगा। वर्तमान कानून के अनुसार एक नियत धन राशि देने 
पर काश्तकारों को जुमीन लगान की अगली किश्त में लगान या 
मालगृजारी में कुछ कमी प्रदान करदी जायगी और उन्हें 
जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकेगा । 


बरार के गांवों में जो काश्तकार दस वर्षी काइतकार कहलाते 
हें वे भी बरार ट॑ नन्‍्सी नये अमैन्डमेंट एक्ट १९५० के अनुसार इन 
अधिकारों को पाने के अधिकारी बन जायेंगे । 


इन विश्ेेषाधिकारों को प्राप्त कर लेने पर जब काव्तकारों 
को मालिक मकबूजा अधिकार दिए जायंगे तव उन्हें भौर रुपया नहीं 
देना पड़ेगा । जमीदारों को भी अन्तिरिम कान में कोर्ट हानि नहीं 
पटुनेगी । उनके जमीन लगाने में जो कमी होगी वह आगामी 
तिमाही में दी जाने बाली माल्युजारी में घटा दी जाएगी । 


मद्रास 


मद्रास सरकार ने भूमि वितरण के बिपस में एक निरन्तर 
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बजाज जलता ० रन घट वार * /३॥ 5 यया ; न्प £ः की) ४ 2 मयां 
उन्ननिशाली सीति का आरंभ विया # । भविष्य में भुूमिय 


|] 
सिम्त झूम से दो सायनी : 
ाग्न दर सं दा गासटा : 
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१. राजनंतिक पीड़ितों को । 


२. उन भूतपूर्व सैनिकों को जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में 
अथवा आजाद हिन्द फौज में सेवा कर चुके हों भर जिनके पास 
पांच एकड़ सिंचाई की या १० एकड़ सूखी जमीन न हो । 


३. गरीब वेजमीन व्यक्तियों को , इनमें हरिजन और 
अन्य अनुन्नत वर्गों के आदमी भी शामिल किए जाय॑ंगे। 


उत्तर प्रदेश 


उत्तर प्रदेश की सरकार ने १९४८ में जमीदारी समाप्त करने 
के संबंध में जुमीदारी एवौलीशन एण्ड लेंड रिफौर्म विल विधान सभा 
में पेश किया । इस विल का उद्देश्य ऐसी सरल तथा सर्वेत्र एक 
सी नवीन भूमि पद्धति को आरंभ करवा हूं, जिसमें स्वशासनकारी 
गांव पंचायतों के विकास साथ साथ किसानों को मालिक बनाने की सब 
अच्छी बातें भी शामिल होंगी। इसकी सवसे बड़ी विशेषता यह है कि 
जमीन के संवंध में विचवालियों के सब अधिकारों को उन्हें हरजाना 
देकर उनसे ले लिया जायगा। आथिक और कानूनी कठिनाइयों को 
हल करने के लिए काइतका रों से कहा गया हँ कि वे अपने वापिक 
लगान का दस गुना मूल्य स्वेच्छापूवंक अदा कर दें। इससे जुमीदारी 
समाप्त करने के लिए मुद्रा स्थिति को रोकने के लिए और काश्वकारों 
की बचत को उत्पादक कामों में लगाने के लिए एक कोष एकत्र हो 
जायगा । जो काइतकार यह मूल्य अदा कर देंगे उनको अपनी 
जमीने बेचने खरीदने का और वतमान छगान का केवल आधा 
अदा करने का अधिकार प्राप्त हो जाप्रगा । काइतकारों से 


इस अदायगी का संग्रह २ अक्तूबर १९४९ को आरंभ किया गया था 
और अब तक २७ करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है । 


३१८ 


जो काइतकार यह दस गुना लगान दे देंगे वे भूमिधर कहलायेगे। 
जो काइतकार इसे अदा नहीं करेंगे वे सीरदार कहलाएंगे । उन्हें 
अपनी भूमियों पर अस्थायी वंश परम्परागत अधिकार रहेगा 
परन्तु वे अपनी भूमि का उपयोग खेती, सब्जी बोने या पशु पालन 
से अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं कर सकेगे । 


पश्चिमी बंगाल 


पश्चिमी बंगाल की सरकार ने इस वर्ष 'द वेस्ट बंगाल 
वर्गादा्स ऐक्ट' नामक एक महत्वपूर्ण क़ानून पास किया जिसका 
उद्देश्य जूमीदारों और वरगादारों में पंदावार का बंटवारा करके 
बर्गादारों की जमीन पर खेती करने के अधिकार को नियमित 
करके और आपसी झगड़े तय करने के लिए भाग चाश कन्सिलिएशन 
बोड स्थापित करके जमीदारों ओर वर्गादारों के संबंधों को 
अधिक मसौहाईपूर्ण बनाना है । 


+> >+३क » 


ग्राम पंचायत 


भोपाल 


भोपाल में ५७७ ग्रामपंचायतें हें। उनमें से हरेक में 
४ पंच और एक सरपंच हैँ, जिनका चुनाव वयस्क मताधिकार 
के आधार पर किया गया है। प्रत्येक पंचायत एक हजार व्यक्तियों 
की आबादी के इलाके में काम करती हैं। ये पंचायतें अनेक 
अ्कार के नागरिक और म्यूनिसिपल कतेव्यों का पालन करती हें । 


बिहार 


विहार सरकार ने इस वर्ष विहार पंचायत राज्य एक्ट पास 
किया । इसके अनुसार विहार सरकार अब त्तक ६६२ पंचायतों को 


स्वीकार कर चुकी हैं । ६७९ पंचायतें अभी तक स्वीकार नहीं 
की गयीं । 


लगभग १० हजार आबादी के प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम 
पंचायत है। छोटे ग्रामों को मिलाकर उनकी सम्मिलित पंचायतें 
बनाई जाती हैं ! 


उक्त एक्ट का आधारभूत सिद्धांत यह है कि गैर सरकारी 
पंचायतें वनाकर उनके सुपुर्द कुछ उपयोगी और रचनात्मक काम 
कर दिए जाय॑ और जब वे अपना काम सन्तोषजनक रूप सें करने 
लगें तब उन्हें सरकार स्वीकार कर ले। किसी भी पंचायत को 
बिना परीक्षा के स्वीकार किया जाता । अन्दाजा छगाया गया है 
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कि इस प्रकार प्रतिवर्ष १३०० पंचायतें सरकार द्वारा स्वीकार की 
जायगी। 


वम्बई 


वौम्बे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपछ एक्ट १९० १, बौम्बें म्युनिसिपल 
वौरौज एक्ट १९२५, वौम्बे लोकल बोर्ड एक्ट १९२३, और बाम्वे 
पंचायत एक्ट १९३३ में इस प्रकार संशोधन किए गए कि उनके 
निर्वाचनों का आवार वयस्क मताधिकार हो जाय । 


१९४९ में ग्राम पंचायत आन्दोलन में अच्छी प्रगति हुई । 
एक हजार या इससे अधिक आबादी के प्रत्येक ग्राम में एक एक 
पंचायत स्थापित की गई । जनवरी १९५० के अन्त तक ऐसी 
पंचायतों की संस्या ३५०० हो चुकी थी। इन पंचायतों को 
खुले स्थानों, पढ़ती जमीनों, खली जमींनों, चराग्राहों, वृक्षों और 
आम टस्तों आदि रेवनन्‍्यू विभाग के आधघीन सरकारी संपत्ति पर 
नियंत्रण करने का अधिकार दिया है । 


हिमाचल प्रदेश 


५ 


हिमाचल प्रदेश बनने के पश्चात यहाँ पंजाब का म्गनिसिपल 
एयट, डिस्ट्रिकंट बोर्ड ऐेव्ट, रमौच्ध टाउन ऐक्ड ओर पंचायत ऐफ्ट 


लागू कार दिए गा 2 और उन के अनुसार सहा सगी सथानिक 


संरथाओं का संगठन विदा शा रग्ा 7? । 
गे ग्रास तैसायले विरास्ली गही सी उसोतो ससरैदिल 
जा द्रांस ततायतल बिरारसा जा रा था उसाा सजामगादिल 
शाह 8 723 मम अर या 
शनि में महाया को गैझी ॥। कोन्‍्रौजडिस सोसायाॉटयों के 


रड्िस्टरार वो व्यदेश दिया गया #£ शशि साहा पंसायतों को पंजाव 


३२१ 


पंचायत ऐंक्ट के अनुसार स्थायी रूप से संगठित करने के प्रश्न 
प्र विचार करें | 


सध्य भारत 


एक वर्ष पूर्व जो मध्य भारत पंचायत ऐक्ट' पास किया गया 
था उसके अनुसार प्रत्येक ग्रामीण पंचायत का सदस्य होगा । 
इस प्रकार की कई पंचायतों को मिल कर एक केन्द्र पंचायत बनेगी । 
इन केन्द्र पंचायतों के मुखियाओं से मिल कर मंडल पंचायत वनेगी | 
पंचायतों के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जायेंगे । 
केन्द्र, मंडल और न्याय पंचायतों का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होगा । 
मंडल पंचायतें जिला बोर्ड के समान और न्याय पंचायतें देहाती 
अदालतों के समान कार्य करेंगी । 


मध्य प्रदेश 


ग्राम पंचायत ऐक्ट में ऐसे प्रत्येक ग्राम के लिए एक पंचायत 
की व्यवस्था हे जिसको आबादी एक हजार से कम न हो + 
पंचायतें सावंजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा , पानी की सप्लाई, 
गलियों में रोशनी और स्कूलों क। खोलना आदि अनेक काम करती 
हैं। इन कामों के लिए उन्हें मालगुजारी पर अनिवार्य उपकर 
लगाने कं अधिकार दिया गया हूँ । ग्रामपंचायतों का न्याय का 
काम न्याय-पंचायतों के सुपुर्दे किया गया है । अब तक ११०० 
न्याय-पंचायतें बन चुकी हे । 
सद्रास 


मद्रास विधान सभा सें विलेज पंचायत ऐक्ट' पास हो जाने 
के बाद से राज्य के देहाती शासन में एक नये युग का आरंभ हो 


डेश्र 


गया है । इस कानून का लक्ष्य ग्राम पंचायतों को आत्म-निर्भर 
और स्वशासित स्थानीय इकाइयों में विकसित करना है । उन्हें 
देहाती जीवन और अर्व-व्यवस्था से संबंध रखने वाले प्रायः सब 
मामलों के लिए बहुत से स्वतंत्र अधिकार दिए गए हें । पंचायत 
पद्धति के आरंभ हो जाने पर ग्रामों में बाहर का नियंत्रण कम हो 
जायगा। 


उक्त कानून पांच सी और इससे अधिक आबादी के प्रत्येक 
ग्राम में पंचायत वनाई जाने की व्यवस्था करता हैँ । पंचायतों 
का संगठन गुप्त मत-पत्रों द्वारा निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों से 
मिल कर बनेगा । पंचायतें ग्राम में आम रास्तों का निर्माण 
मरम्मत और रद्ण का, उनमें रोशनी कराने का, नालियां बनवाने 
का और सावजनिक स्वास्थ्य की रक्षा आदि का काम करेंगी । 


पंचसायतें दीवानी और फौजदारी मकदमों के फैँराडे करने 
न्‍रीर कागजात की रजिस्ट्री करने का काम भी करेंगी । पंचायतों 


मा संगठन १५५१ के अंत सनक की जायगा । 
उद्दोसा 


“चष्टीसा ग्राम पंसायत हर्ट १०४८” को छागू करने के 
पप्गात ५२८ ग्राम पंचायतों ओर २७३ अदालती पंसायरते चुने 
8 गायों में संगदित को जा चड़ी ह । 


शाणग्पान 


न है 5 
गोहटबाशओ छू ससॉटद सुडण # जिदेसन दे लिए सेदटदः 


हर ४ 
माह पीर या सिद्ार इंरीगार विधा शो सेगा 2 ।. राशरथान 
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पंचायत एक्ट का मसविदा तैयार हो चुका हूँ और उसके शीघ्र 
ही पेश किए जाने की आशा हूँ । साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
को उठा दिया गया है । 


उत्तर प्रदेश 


प्रचीव भारत के लोक-तंत्र के अंगों -- पंचायतों -- का 
पुनरुज्जीवन देहाती शासन में एक नए युग के आरंभ का सूचक है । 


गांव सभाओं का संगठत गांव के सब वयस्क निवासियों से--- 
बे चाहे साक्षर हों या निरक्षर, गरीव हों चाहे अमीर---मिल कर 
होता है । ये सभाएं ही गांव का शासन करतीं और गांव पंचायतों 
तथा अदालती-पंचायतों का निर्वाचन करती हैं । ये सभाएं गांव 
'पुंचायतों द्वारा तैयार किए हुए बजट को पास करती, हिसाव किताव 
देखतीं, पंचायतों के काम की हिंवाषिक रिपोर्ट स्वीकार करतीं 
और नये टैक्स लगाने का सुझाव पेश करती हैं । 


इस राज्य के गांवों की आवादी ५ करोड़ ४० लाख ७ हजार 
७१४ हूं। हाल में देहातों में जो चुनाव हुए थे उनमें मतदाताओं 
की समस्त संख्या २ करोड़ ७० राख २० हजार ७९० थी । 
१ छाख १४ हजार २१५ ग्रामों ने ३४ हजार ७५५ गांव पंचायतें 
और ८ हजार १९० अदालती पंचायतों का निर्वाचन किया था । 
गांव पंचायतों और अदालती पंचायतों में निर्वाचित पंचो की 
संख्या १४ लाख से ऊपर थी । 


खर्चीछी मुकदमेंबाज़ी से किसानों की रक्षा करने के लिए 
पंचायत राज के आधीन न्याय के शासन की एक सस्ती और शीक्र 
'फलदायिती पद्धति आरंभ की गई है । राज्य में ८ हजार १९० 
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निर्वाचित अदालती पंचायतें हैं । ये सब ग्रामों में ही हैँ और 
इनके अधिकारी भी स्वयं ग्रामीण छोग हैं । 


इन अदालती पंचायतों को जाब्ता फौजदारी और ज़ाब्ता 
दीवानी तथा राज्य के अनेक कानूनों के अनुसार बहुत 
अधिक अधिकार दिए गए हे । जिस किसी आदमी से शांति 
भंग होने की आशंका हो उससे ये पंचायतें १०० रुपये तक का 
जमानती या बिना जमानती बींदट १५ दिन के लिए भरवा सकती 
। में पंचायनें सो रुपये तक जुर्माना भी कर सकती है । 


कण) है 


__ >कता गया हैं) 


बे 
स्वास्थ्य ओर सफाई 
खआासास 


सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा के विभागों को मिला कर 
एक कर दिया गया । डिस्पन्सरियों का सुधार किया गया और 
चिकित्सा के प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ाई गयीं । ग्रामीण क्षेत्रों 
में चिकित्सा की सहायता बढ़ाई गई । 


इस वर्ष के मुख्य मुख्य काम ये रहे । 


(१) दो सावंजनिक स्वास्थ्य औषधालय (डिस्पेन्सरियां) 
दो काराआज़ार प्र शिक्षण केद्ध और दो मलेरिया-निरोधक केन्द्र 
खोले गए; 

(२) गारो पहाड़ियों में काला-आजार को रोकने के लिए 
दो चलती फिरती' इकाइयों की मंजूरी दी गयी; 

(३) मलेरिया पीड़ित कुछ पहाड़ी जिलों में मलेरिया की 
परिस्थितियों का अध्ययन किया गया; 

(४) हेजा रोकने के लिए सामूहिक रूप में टीके छगाए 
गए; 

(५) दो कुष्ट-चिकित्सा के केन्द्र खोले गए; 

(६) दस नगरों में बी० सी० जी० के टीके लगाने का 
काम किया गया; 
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(७) बड़े बड़े नगरों में नेत्र-परीक्षा के केन्द्र खाले गए; 


(८) १९४९ के आसाम काला-आज़ार चिकित्सा क़ानून 
को लागू किया गया; और 


(९) लोकल वोर्डो को सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्षा की सेवाएं 
उन्नत करने के लिए अधिकाधिक आथिक सहायता दी गयी । 


सरकार ने एक आयुर्वेदिक कालिज खोला हूँ और उसके 
लिए ५० हजार रुपए मंजूर किये हैं । 


बिहार 


१९४५-४६ के बजट में चिकित्सा-कार्य के लिए ४७ लाख ५२ 
हजार ८५७ रुपए की राशि रखी गयी थी। यह बढ़ते बढ़ते 
१९४९-५० में ९७ लाख रुपए की हो गयी । 


चिकित्सालयों की व्यवस्था राज्य की सरकार के हाथ में सौंपने 
के कार्य में निरन्तर उन्नति हुईैं। जो चिकित्सालय पहले से सरकार 
के हाथ में थे उनमें सुधार किया गया । दरभंगा मेडिकक स्कूल 
को कालिज वना दिया गया । पटना मेडिकल कालिज में चार 


नये विशेष रोगों की चिकित्सा के विभाग विंदेक्षों में प्रशिक्षित 
चिकित्सधिकारियों के आधीन खोले गये । 


राज्य भर में क्षय रोग के विरुद्ध नियमित आन्दोलन आरंभ 
किया गया । विहार, समस्तीपुर, गिरिडिह और देवघर के सव- 
डिविजनल चिकित्सालयों और प्रान्त के प्रत्यक सदर चिकित्सालय 
में दस दस रोगियों को रख कर चिकित्सा करने के लिए. टी० बी० 
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वाडे खोले गये । इटकी सेनिटोरियम में कुछ और रोगियों को 
मुफ्त रखने की व्यवस्था की गयी और राज्य की सरकार ने बी० 
सी० जी० के टीके छगाने का आन्दोलन किया । दिघा में एक 
आयुर्वेदिक टी० बी० सैनिटोरियम खोलने की स्वीकृति दी गयी । 
सहरसा, दरभंगा और मूंगेर जिलों में बाढ़ पीड़ित इलाकों 
में स्वास्थ्य-केन्द्र खोलने की कोसी योजना संतोषजनक प्रगति कर 
रही है । प्रसारक रोगों के डाक्टरों की संख्या वढ़ा कर ८० 
और हेल्‍थ एसिटेंटों और टीका लगाने वालों की संख्या ५०० कर 
दी गयी । बहुत बड़े क्षेत्र में प्लेण को रोकनें के उपाय किए गए 
और स्थानिक संस्थाओं को मलेरिया रोकने के लिए दी जाने वाली 
सहायता बढ़ा कर २ लाख रुपया करदी गयी । 


बम्बई 


बम्बई सरकार ने औंध में एक क्षय-चिकित्साछऊय खोला । 
उसमें १२५ रोगियों को रखने की व्यवस्था हैँ । क्षय रोग का 
विस्तार रोकने के लिए सरकार ने बी० सी० जी० के टीकों का 
लगाना भी आरम्भ किया । 


हाल में सरकार ने बम्बई के संण्ट जौ हस्पताल को शिक्षण 
चिकित्सालय में परिवर्तित कर दिया । ५ 


इस वर्ष सरकार ने कनाड़ा जिले में दो फौरेस्ट डिस्पेन्सरियां 
खोलीं और जिला व लोकल वोर्डो व म्युनिसपैलटियों द्वारा संचालिंत 
आयुर्वेदिक व यूनानी डिस्पेन्सरियों को सहायता देना स्वीकार 
किया। कई जिलों में ९ कुटीर अस्पताल आरंभ किए गए । 
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पूना, रत्नागिरी, पुई (जिला कोलाबा) बढड़ीदा आर अहम- 
दाबाद के सरकारी कुप्ट-चिकित्सालयों का समस्त व्यय उठाने की 
अतिरिक्त सरकार में निजी संस्थाओं द्वारा संचालित कुप्ठ- 
चिकित्सालयों को सहायता देना भी स्वीकार किया | एक 
विशिष्ट कुप्ट-अधिकारी और एक ओनरेरी आन्दोलन कर्ता 
अधिकारी नियवंत किए गए। पूना के कोण्डवा कुप्ट -चिकित्सालय 
का विस्तार किया गया। भीर बड़ौदा के अनु नूया कुप्ट आश्रम 
और कोल्हापुर की शेंडा पार्क कुप्ट वस्ती की व्यवस्था सरकार ने 
अपने हाथ में के लो। नसिय की सेवाओं में सुधार किया गया। 
वेलगांव के सिविल अस्पताल में कमंचारियों को काम सिखछाने 
की व्यवस्था की गई । मुफस्सिल के हस्पतालों में रिफ्रेंशर कोर्स 
आरंभ किए गए । 


सरकार ने दिल्ली के तिव्विया कालिज में यूनानी का अध्ययन 
करने के लिये चार छात्रवृत्तियां देता स्वीकार किया । भारतीय 
चिकित्सा-पद्धतियों के विषय में योध कमेटी की रिपोर्ट को 
स्वीकार करके सरकार ने उन सिद्धांतों का निश्चय किया जिनके 
अनुसार आयुर्वेदिक और यूनानी शिक्षण-संस्थाओं को स्थायी और 
अस्थायी सहायता दी जायगी । 


सरकार ने एक ग्राम-सम्‌ह में चिकित्सा और सार्वजनिक 
स्वास्थ्य को संयुक्त केन्द्र खोल कर मात-कल्याण सेवा, शिशमंगल 


और सफाई में सुधार की व्यवस्था की । तीन चलते-फिरते 
चिकित्सालय. स्वीकार किए.जा चुके हे 


तोन चलती-फिरती यूनिटों को ट्रकों, अन्य आवश्यक सामग्री 


तथा कर्मचारियों से सज्जित किया गया । “ये यूनिंटें इन इलाकों 
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में रोगों को फैलने से रोकने का काम जम कर करेंगी जिनमें छूत 
की बीमारियां बहुत फैलती हैं । 


सरकार ने जिलों में मलेरिया के' फैलाव का अध्ययन करने 
के लिए पांच मलेरिया अध्ययन दलों की स्वीकृति दी । 


कुर्ग 


डी० डी० दटी० छिड़कने वाले दस्तों ने गांवों में एक यह 
दवा छिड़कने के अतिरिक्त घर घर जाकर चेचक' के टीके भी 
लगाये । इससे वर्ष के अन्त में चेचक का फंछाव कम हो गया। 
सीमा के गांवो में हैजे का विस्तार सब गांवों के पानी में क्लोरीन 
मिलाकर रोका गया । चूहों के बिलों में सायनो गैस फूंक कर 
उन सब गांवों में प्लेग का फेलना रोक दिया गया जिनमें कि यह गत 
वर्षो में फैला करती थी। सरकार ने हुकवर्म का फैलाव रोकने 
के लिए भी उपाय किए। व्याख्यानों, प्रदर्शनियों और मेलों द्वारा 
स्वास्थ्य का आन्दोलन दूर दूर तक किया गया । 


मई १९५० के अन्त तक मलेरिया रोकने के लिए ३८५ गांवों 
में औषधि छिड़की जा चुकी थी। इन सब गांवों के घरों की 
संख्या २६ हजार ७१३ और पशुओं के छप्परों आदि बाहर के घरों 
की संख्या १२ हजार ३४६ थी । 


इन उपायों का फल यह हुआ कि तिल्ली की बीमारियां १० 
प्रतिशत से भी कम रह गयी हैं । मलेरिया के रोगी २०७ प्रति 
हजार से घट कर ५९ प्रति हजार रह गये है । 


३३१ 
हिमाचल प्रदेश 


१९४९ में एक उच्च प्रशिक्षित स्वास्थ्य-सेवाओं का डायरेक्टर, 
एक चीफ लेडी मेडिकल आफिसर, तीन जिला मेडिकल आपफिसर, 
एक लेडी डाक्टर और ८ सव असिस्टेंट सर्जन नियुक्त किए गए । 
जिन एलोपैथिक डिस्पेन्सरियों का प्रबंध हिमाचल प्रदेश के संगठन 
से पहले कम्पाउण्डरों के हाथ में था उनकी व्यवस्था अब सब- 
असिस्‍टेंट सर्जनों के सुपुर्द की गई । इन हस्पतालों की साज 
सज्जा में सुधार करके उनमें एक्सरे यंत्र छयाए गए और दवाइयां 
भी पहले से अधिक रखी गयीं | 


रेड ऋास ने गांवों की सहायता के लिए एक चलती-फिरती 
डिस्पेन्सरी का दान किया। रघुवीर स्वाधीनता स्मारक हस्पताल 
को 'इनडोर' विभाग में परिवर्तित किया गया और उसमें १० 
रोगियों के रहने की व्यवस्था की गयी । मंडी की रानी कुसुम- 
कुमारी हस्पताल में और सोलत के सिविल हस्पताल में भी रोगियों 
के रखने की व्यवस्था बढ़ाई गयी । 


विश्व स्वास्थ्य-संगठन (वर्ल्ड हेल्थ आगेनाईजेशन) की 
सहायता से यौन-रोगों की चिकित्सा के लिए एक संगठन का 
आरंभ किया गया । इसका मुख्य-परीक्षा केन्द्र शिमला की 
गवर्नरजवरल की डिस्पेन्सरी में हैं। एक ग॒प्तागों के रोगों का 
चिकित्सक, एक निदानज्ञ और अन्य आवश्यक कर्मचारियों की 


नियुक्ति की गई। जिले के प्रत्येक सदर हस्पताल में एक एक 
क्षय-रोग परीक्षा केन्द्र खोलने का विचार है। 


रे३२ 
हेंदराबाद 


१९४९-५० में सार्वजनिक स्वास्थ्य-विभाग ने रियासत के 
८२ हजार ५९८ वर्ग मील गै रसरकारी क्षेत्र में ४० प्रतिशत स्थान 
पर कमंचारियों का नियंत्रण और शासन करने के अधिकार 
अपने हाथ में ले लिए। 


८ स्थायी प्लेग निवारक दस्तों के अतिरिक्त १० अस्थायी 
दस्तों और पांच अस्थायी हस्पतालों की मंजूरी दी गई। छत्तछात 
के रोगों का क़ानून लागू किया गया । जन्म और पृत्युओं की 
रजिस्ट्री करने के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की गयी । 


क्षय रोग का नियंत्रण करने के लिए एक संगठन केंद्र स्थापित 
किया गया । एक टी० बी० ब्यूरो आरंभ किया: गया और 
बी० सी० जी० के टीके लगाने की व्यवस्था की गई। हैदराबाद 
और सिकंद्राबाद नगरों के लिए एक द्विवर्षीय बी० सी० जी० 
टीका योजना स्वीकार की गयी । 


अर्रामनुमा टी० वी० हस्पताल में एक्सरे यंत्र और प्रयोगशाला 
की सुविधाएं देने और रोगियों के रहने की व्यवस्था में वृद्धि करने 
के लिए सुधार किया गया । कदम घाटी मैनेयर, पी० डबल्यू० 
डी० कंम्पों और कुछ चुने हुए ग्रामों में मलेरिया-निरोधक उपाय 
छागू किए गए। तुंगभद्रा योजना के लिए भी एक संशोधित 
योजना स्वीकार की गयी । - 

सिकन्द्रावाद और हंदरावाद के कुष्ट-रोग-परीक्षा-केन्धों की 
व्यवस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने अपने हाथ में ले ली । वतं मान 
प्रयोगशालाओं की सुविधाओं को एक केन्द्र के आधीन कर दिया गया। 
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प्रव्लिक हेल्‍थ डायरेक्टर के आधीन केन्द्रिक प्रयोगशालाओं की 
एक योजना सरकार ने स्वीकार की । 


जम्मू और काइमीर 


हैज्े और टाइफ़्स का विस्तार रोकने के लिए इस वर्प रोगियों 
को अलग रखने के एक हस्पताल का संगठन किया गया, जिससे 
मृत्यु संब्या घट गयीं। प्रसारक रोगों को एक प्रयोगशाला 
संगठित की गयी, जिससे कि डायटर टाइफ़्स के विविध प्रकारों 
का निदान भली भांति करके निवारक उपायों का अवलूंवन कर 
सकें। इस वर्ष लगभग दो लाख व्यक्तियों को टीके लगाए गए । 


क्षय के सव रोगियों को रजिस्टर करने का आन्दोलन किया 
गया । इस समय लगभग .१० हजार रोगियों की चिकित्सा की 
जा रही है । वी० सी० जी० के टीके लगाने के लिए आवश्यक 
सुविधाओं की व्यवस्था की गयी। श्रीनगर के हस्पताल में एक्सरे 
और विद्युत-चिकित्सा के अन्य उपकरण मंगा कर रखे गए हैं । 
वारामूला के हस्पताल में भी एक्सरे का उपकरण मंगवाया गया। 
२ लाख रुयए की ओऔपधियां मंगवाई गयीं । सरकार ने तीन 


डाक्टरों को शरीर-चिकित्सा और शल्य-चिकित्सा की ऊंची शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए इंगलेण्ड भेजा । 


सध्यभारत 


१९४९ में १०० नये आयुर्वेदिक ओषघालय आरंभ किये 


गए । ग्वालियर के आयुर्वेदिक विद्यालय को पूरे कालिज में 
परिणत कर दिया गया है । 


जच्चाओं और माताओं को सूखा दूध और विटामिनों की ग्रोलियां 
बड़ी मात्रा में बांदी गयीं । 


विश्व स्वास्थ्य संघ के आधीन एक मलेरिया-निरोधक प्रदर्शक 
दल जयपुर के पहाड़ी इलाकों में काम कर रहा हैं । भारतीय 
अनुसंधान-कोष संघ (इण्डियन रिसर्च फण्ड एसोसिएशन) के 
आधीन यह देखने के लिए एक अनुसंधान केन्द्र आरंभ किया गया 
कि “फिलेरिएसिस” नामक रोग की चिकित्सा में हँट्रेजत औषधि 
का प्रभाव कैसा होता हे । कटक, सम्बलपुर और बहरामपुर में 
स्कूल जाने वाले बालकों को बी० सी० जी० के दीके लगाने 
का यत्त किया गया । 


पटियाला पंजाब रियासत संघ 


राज्य के सब चिकित्सक और स्वास्थ्य विभागों को एकत्र 
संगठित करके स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवाओं के डायरेक्टर के 
आधीन किया गया । शासन की सुविधा के लिए दोनों विभागों 
को एक सिबिल सर्जन के नियंत्रण में रखा गया है । 


यूनियन सरकार ने स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के 
विकास के लिए एक विस्तृत योजना बनाई हूँ । पटियाला में 
एक आयुर्वेदिक कालिज भी खोला जा रहा है । 


पंजाब 


अमृतसर के ग्लेंसी मेडिकल कालिज को नवीनतम वैज्ञानिक 
उपकरणों से सज्जित किया गया है । कालिज में एक निदान 
विभाग (पैथोछौजिकल ब्लौक) बढ़ाया गया हूँ । गुज्जरमल 
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केसरदेवी क्षय रोग संनेटोरियम का प्रबंध सरकार ने अपने हाथ 
में ले लिया और उसमें क्षय के चिकित्सकों को शिक्षित करने का काम 
आरंभ किया । डेनिस रेडकास और अन्तर्राप्ट्रीय वार संकट 
सलिधि के आधीन विदेशी विशेषज्ञों का एक दल राज्य में आया 
और उसने सरकार के चार दलों को बी ० सी० जी० का टीका लगाने 
का काम सिखलाया । 


शीघ्र ही ग्रामीण क्षेत्रों में बीस देहाती ओर सभह सहायता पाने 
वाली डिस्पेन्सरियां आरंभ की जायंगी । अन्तिम लक्ष्य यह है 
सौ वर्गमील के तथा तीस हजार आवादी के प्रत्येक क्षेत्र में एक एक 
डिस्पेन्सरी हो जाय । 


राजस्थान 


रियासतों के राजनीतिक पुनर्गंठव के पश्चात चिकित्सा और 
सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को मिछाकर एक ही नियंत्रण के 
आधीन कर दिया गया । जिस सावंजनिक स्वास्थ्य समिति को 
स्वास्थ्य के क्रानूनों पर पुनविचार करने का काम सौंपा गया था | 
उसकी रिपोर्ट विचाराधीन है । स्वदेशी आवधुर्वेदिक चिकित्सा 
पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए आथिक सहायता दी गयी। 


नयी आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरियां खोलने के लिए ६० हजार रुपए 
की राशि स्वीकार की गयी । 


आवनकोर-कोचीन 


सार्वजनिक स्वास्थ्य की सेवा में सुशिक्षित व्यक्तियों की कमी 


दूर करने के लिए त्रिवेन्द्रम में एक मैडिकल कालिज खोलने की 
तेयारी- की जा रही है । 
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अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट निधि की सहायता से बी० सी० जी ० 
के टीके लगाने का एक कार्यक्रम आरंभ किया गया। त्रिवेन्द्रम 
में एक क्षय-रोग-परीक्षा-केन्द्र खोलने की भी तैयारी की जा रही है । 
स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को लोकप्रिय बनान के लिए त्रावनकोर 
यूनिवर्सिटी शीक्ष ही एक आयुर्वेदिक विभाग खोलेगी । भविष्य 
में आयुर्वेद के विद्यार्थी एलौपेथिक हस्पतालों में भी प्रशिक्षण 
प्राप्त किया करेंगे । 


इस वर्ष खाद्य में मिलावट रोकने का क़ानून (द त्रावनकोर 
प्रिवेच्शनन आफ एडल्टरेशन एक्ट) और कोचीन का सार्वजनिक 
स्वास्थ्य क़ानून (कोचीन पब्लिक हेल्‍थ एक्ट) पास किए गए। 
एक स्वास्थ्य बोर्ड का भी संगठन किया गया । 


उत्तर प्रवेश 


१९४९-५० में ५० नयी एलोपेथिक डिस्पेन्सरियां खोली गयीं । 
स्त्रियों के १८ हस्पतालों को और ४ अन्य हस्पतालों को सरकार ने 
अपने हाथ में लिया । देशी चिकित्सा पद्धति की १५ देहाती 
डिस्पेन्सरियों के अतिरिक्त लखनऊ में एक आयुर्वेदिक फार्मेसी 
और लखनऊ यूनिर्वर्सती की ओर से एक आयुर्वेदिक कालिज 
का आरंभ किया गया । 


विशेषज्ञों की एक समिति आयुर्वेदिक और यूनानी संस्थाओं 
का निरीक्षण करके उनके पुनर्गठन के संबंध में सिफारिशें पेश 
करने के लिए नियुक्त की गयी हे । 


तराई भावर इलाके में विदव स्वास्थ्य संघ की सहायता 
से मलेरिया के निरोध के छिए एक विशेष आन्दोलन आरंभ किया 
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गया है। चाल वर्ष में ही सरकार का विचार बीस नए आयर्वेदिक 
दवाखाने , १६ यूनानी दवाखाने और १०० रोगियों के छिए एक 
टी० बी० सैनिटोरियम खोलने का है । 


विन्ध्य प्रदेश 

इस वर्ष दो नए हस्पताल और छे दवाखाने खोलन की योजना 
वन चुकी है । कम्पाउण्डरों को काम सिखाने की योजना भी 
स्वीकार की जा चुकी है । 


परद्चिमी बंगाल 

राज्य में स्वास्थ्य सुधार के लिए ३५ देहाती स्वास्थ्य केन्द्र 
खोले गए। शीक्र ही २८ केन्द्र और खोले जाने की आशा है और 
६० केन्द्रों के लिए इमारतें वन रहीं हैँ ।॥ कई बड़े हस्पताछों में 
रोगियों के रखने की व्यवस्था बढ़ाई गयी हूँ और अन्य कइयों में 
अन्य प्रकार के सुधार किए गए हैं। टी० बी० के अधिक रोगियों 
को रखने की व्यवस्था करने का विशेष यत्न किया जा रहा हैं । 
एक नया टी० बी० हस्पताल खोला गया है, जिसमें ४०० रोगी 
रखे जा सकेंगे । गौरीपुर में एक कुष्ट-रोग-चिकित्सालय खोला 
गया है जिसमें ५०० रोगी रखे जा सकेंगे । सात दलों ने वी० 
सी० जी० के टीके लगाने का आन्दोलन' किया । 


चिकित्स। संबंधी शिक्षा को उन्नत करने के छिए कैम्पवल 
स्कूल का दर्जा बढ़ाया गया और दो निजी मेडिकल स्कूल मिलाकर 
उनका दर्जा ऊंचा कर दिया गया । “लाइसेन्शिएट' की पाठ 
विधि को समाप्त करके करूकत्ता मैंडिकल कालिज में पढ़ाई की दो 
पालियां करदी गयीं हें, जिससे कि अधिक विद्यार्थी लाभ उठा सकें । 


नाककीक कननते 


जनता का शिक्षण 


आसास 


तीस से ऊपर चुने हुए क्षेत्रों में अनिवाय शिक्षण आरंभ किया 
गया। उसका लाभ ८२८ गांवों और ८ नगरों नो उठाया । 


नागा, लुसाई, उत्तरी कछार, बबोर और मिश्मी पहाड़ियों 
में ७० सरकारी प्राइमरी स्कूल आरम्भ किए गए और वैन्चर' स्कूलों 
को बड़ी संख्या में चालू रखने के लिए सहायता दी गयी। मैदानी 
जिलों के प्रत्येक सबडिविजन में पांच नमूने के स्कूलों को चुन कर 
उन में गांव की सुताई', दीवारों पर पलस्तर करना, गांव के रास्तों 
को साफ करना और खाद के गढ़े खोदना आदि काम आरंभ किए 
गए। आठ सौ नए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। 


सरकार न आदिवासी जातियों के शिक्षण पर विशेष ध्यान 
दिया । लुशाई पहाड़ियों में मीजो हाई स्कूल को और १५ 
मिडिल स्कूलों को सरकार ने अपने हाथ में लिया । 


प्रौढ़ों के शिक्षण की एक योजना इस विचार से आरंभ की गई 
कि राज्य में कम से कम ५० प्रतिशत लोग साक्षर हो जाय॑ । 
दो नयी गाड़ियां चित्र दिखला कर और व्याख्यान सुनाकर शिक्षा 
का प्रसार करने के लिए खरीदी गयीं । 


गोहाटी यूनिवर्सिटी को ५ छाख रुपए इमारतें बनाने के लिए 
दिए गए। तीन सहायता-प्राप्त कालिजों को अपने विज्ञान विभाग 
बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सहायता दी गयी । 


हेड १ 
भोपाल 


भोपाल के हमीदिया कालिज का दर्जा बढ़ा कर उसे स्थायी 
रुप से डिग्री कालिज वना दिया गया। प्रामों में वीस नए प्राइमरी 
स्कूल खोले गए । वैरागढ़ तथा ग्रांधीनयर कम्पों में दो दो 
स्कूल शरणार्थी बालकों और वालिकाओं के लिए खोले गए । 
हाई और मिडिल स्कूलों की ५वीं और ६ठी कक्षाओं में हिन्दी को 
पाठविधि का अनिवार्य अंग बना दिया गया । 


विहार 


१९४९-५० में बुनियादी तालीम' के विस्तार के कार्यक्रम 
पर ८८ लाख रुपया खर्च होने का अन्दाजा है। १९४९-५० 
की योजना में ६ बुनियादी ट्रेनिंग स्कूलों का, २० वुनियादी तालीम 
के वाद के स्कूलों का और ४३५ बुनियादी स्कूलों का खोलना शामिल 
है। आशा हे कि ६ बुनियादी ट्रेनिंग स्कूछों में ६०० अध्यापकों 
को प्रति वर्ष प्रशिक्षित किया जा सकेगा । 


नए प्राइमरी स्कूल बड़ी संख्या में खोले गए हैं । विशेषतः 
आदिवासियों और अन्य अनुन्नत जातियों से आवाद इलाकों में । 


अनुन्नत इलाकों में हिन्दी-भाषी लोगों के शिक्षण के लिए ८ 
लाख ८५ हजार २२८ रुपए की अनुवर्ती (बार वार दी जाने वाली ) 
और ६३ हजार ४८० रुपए की निरन्‌वर्ती (एक ही वार दी जाने 
वाली ) सहायता से एक योजना स्वीकार की जा चुकी' ह । राज्य में 
नयी सम्मिलित की गयी रियासतों में से सरायकेछा और खरसावां 
के शिक्षण-विभागों को सरकार ने अपन हाथों में ले लिया हैँ । 


३४२ 


अनुन्नत मुसलमानों के लाभ के लिए उर्दू के स्कूल भी बड़ी संख्या 
में आरंभ किए गए हू । 


१९४९-५० में लड़कियों के १७ मिडिल और १० हाई स्कूलों 
को सरकारी व्यवस्था में लिया गया । लड़कों के २४ सहायता 
प्राप्त स्कूलों में विज्ञान और कृषि का शिक्षण आरंभ करने की 
स्वीकृति दी गयी । 


पटना के आर्टंसू स्कूल को सरकारी व्यवस्था में मिला लिया 
गया । हिन्दी में विविध विषयों पर स्टेण्डर्ड पुस्तकें लिखने और 
प्रकाशित करने के लिए राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना की गयी । 


नेशनल कंडेट कोर और्गनाइजेशन के निरीक्षण में विद्यार्थियों 
को सैनिक और शारीरिक शिक्षण देने के लिए एक योजना का 
आरंभ किया गया । इसके अनुसार इस समय कालिजों के १३०० 
विद्यार्थी और स्कूलों के ३१६५ विद्यार्थी प्रशिक्षित हो रहे हें । 


प्राइमरी स्कूलों से लेकर कालिजों तक के सब अध्यापकों 
के वेतनों में वृद्धि की गयी जिससे लगभग सवा करोड़ रुपए 
वापिक का खचे बढ़ गया । इस वर्ष आदिवासी विद्यार्थियों को 
कालिजों में १०० और स्कूलों में ६५ छात्रवृत्तियां देने के लिए 
२ लाख ८५ हजार रुपए की व्यवस्था की गयी। उनके लिए 
१२ होस्टल बनाए गए हैं और ३५ होस्टल किराए की इमारतों में 
चलाए जा रहे हैं 


कई नए स्कूलों को जारी रखने के लिए सरकार ने २ छाख 
८६ हजार रुपए की सहायता दी । 


३४३ 


इसके अतिरिक्त आदिम जाति सेवा मंडल और संथालरू- 
पहाड़िया सेवा-मंडल ने २४१ स्कूल और १६ होस्टल खोले । 
सरकार ने इन संस्थाओं को २ लाख ८५ हजार ९९८ रुपए 
की सहायता दी । 


बम्बई 


सरकार ने बुनियादी ताछलीम की योजना सव प्राइमरी स्कूलों 
में आरंभ करने के लिए ये उपाय किए हैं: (१) जितने 
प्राइमरी स्कूलों में हो सके उतनों में दस्तकारी का सिखाना; 
(२) जिन स्कूलों में दस्तकारी आरंभ हो जाए उनमें धीरे धीरे 
बुनियादी पाठविधि का अपनाना; और (३) ट्रेनिंग संस्थाओं में 


दस्तकारी के काम, समाज-सेवा और स्वास्थ्य-शिक्षण का आरंभ 
करना । 


प्राइमरी अध्यापकों को सभी जिलों में दस्तकारी सिखाने का 
काम आरंभ हो चुका हैं। राज्य की तीन भाषाओं के 
क्षेत्रों में ग्रेजुएटों के लिए तीन बेसिक ट्रेनिंग कालिज खोले गए हैं । 
नयी मिलाई हुई और विलीनीकृत रियासतों में भी सरकार न 
प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के लिए दो ट्रेनिंग कालिज खोलने 
का निश्चय किया है। इनमें से प्रत्येक में एक या दो दस्तकारियां 
सिखलाई जायंगी । यह निर्णय किया जा चुका है कि वर्तमान 
प्राइमरी ट्रेनिंग कालिजों को शहरों और जिले के. सदर स्थानों 
से उअ कर देहातों में ले जाया जाय जिससे किः उनकी पृष्ट-भूमि 
देहाती हो जाय । 


१९४९-५० में प्राइमरी और सेकेन्ड्री अध्यापकों के लिए 
८ कंम्प संगठित किए गए। सरकार ने स्कूलों के लिए कैम्प 


३४४ 


लगाता अनिवार्य विषय बना दिया। कंम्पों के कार्यो में 
निरक्षरता का निवारण, सड़कें वनाना और भूमि का पुनरुद्धार 
आदि सम्मिलित है । 


१९४९-५० में सरकार ने गर सरकारी आर्ट और साइन्स 
कालिजों के लिए ६ लाख रुपए की सहायता देना स्वीकार किया । 
सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए मेडिकल कालिजों में अतिरिक्त 
निःशुल्क स्थानों का और टेक्निकल शिक्षण के लिए १५ छात्र- 
वृत्तियों का प्रबंध किया । 

१९४९-५० में सरकार ने धनवाद के भारतीय खान स्कूल 
(इण्डियन स्कूल आफ माइन्स एण्ड एप्लाइड जियोलौजी) 
के लिए एक छात्रवृत्ति, कानपुर के चीनी-देक्‍्नोलौजी-संस्था 
(इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ शूगर टेक्‍्नोलौजी) के लिए दो 
छात्रवृत्तियां और वंगलौर के विज्ञान विद्यालय (इण्डियन इन्स्टी- 
ट्यूट आफ साइन्स) के लिए ५ छात्रवृत्तियां स्वीकार कीं ॥ १० 
हजार रुपए की वापिक सहायता भी स्वीकार की गई। इससे 
वम्बई की समाज सेवा विज्ञान की टाठा इन्स्टीट्यूट अपने 
विद्यार्थियों को वाल मनो-विज्ञान का कार्य सिखलान के लिए 
परीक्षा-केन्द्र खोल सकेगा । 


सर्वोदिय योजना के संबंध में सरकार ने निश्चय किया कि 
राज्य की तीनों भाषाओं के क्षेत्रों में समाज-सेवक कार्यकर्ताओं 
के लिए एक एक प्रशिक्षग केनद्र खोला जाय । 

आदिवासियों की उन्नति के छिए जून १९४९ में उम्बरगांव 
पेटा में अनिवायं प्रारंभिक शिक्षण शुरू करने और इस प्रयोजन के 
लिए ३८ स्कूलों की इमारतें बनाने की योजना आरंभ की गयी । 


रे४५ 


प्रौढ़ व्यक्तियों को नागरिक शिक्षा, साम्प्रदायिक मेल और 
वैयक्तिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य व सफाई में प्रशिक्षित करने के 
लिए एक योजना का आरंभ किया गया। 


कुगे 


जून १९४९ में इस राज्य का प्रथम कालिज मरकारा में 
खोलकर उसे मद्रास यूनिवर्सिटी से संबद्ध किया गया। 
कालिज की इमारत बनाने के लिए भारत सरकार की स्वीकृत आ 
चुकी हैं। यह काम श्ीघत्र ही आरंभ किया जायगा । एक 
नया हाई स्कूल खोला गया और तीन ग्रेजुएट अध्यापकों को 
बुनियादी तालीम में प्रशिक्षित किया गया। मद्रास के प्रारंभिक 
शिक्षण कानूच (१९२०) के आधार पर यहां भी अनिवार्य 
प्रारंभिक शिक्षण आरंभ करने के लिए एक बिल की रचना की गयी । 
भारत सरकार से इस बिल को पेश करने के लिए आवश्यक इजाजत 


मिल चुकी है । हिन्दी को सभी स्कूलों में प्रथम कक्षा से अनिवार्य 
विपय बना दिया गया है । 


हरिजनों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 
हरिजत विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन, कपड़े, पुस्तकें और 
स्टेशनरीं आदि मुफ्त देता आरंभ किया और उनके लिए स्कूल की 
फीस भी माफ करदी । कुछ छात्रवृतियाँ दी गयीं । 


स्कूलों के अध्यापकों को दो सप्ताह तक कृषि और नागरिकता 
का रिफ्रेशर कोर्स दिया गया । हाई स्कूलों में: योग्य व्यायाम 
शिक्षक रखे गए हैं । 


३४६ 
हिमाचल प्रदेश 


तीन इन्स्पेक्टरों को बुनियादी तालीम और शिक्षण की 
नवीन विधियों का अध्ययन करने के लिए देहली, 
विहार और उत्तरप्रदेश भेजा गया । जामियामिलिया के 
प्रिनस्पल और ६ अध्यापकों ने ५० अध्यापकों के लिए ६ सप्ताह 
तक बुनियादी तालीम का पाठ्य-क्रम संचालित किया । इसके 
अतिरिक्त अध्यापकों को ललित कलाएं सिखलाने के लिए शांति- 
निकेतन से तीन विशेषज्ञ बुलवाए गए । 


कुमार सेन के मिडिल स्कूल को और मंडी और चम्बा के 
लड़कियों के मिडिल स्कूलों को हाईं स्कूल वना दिया गया है । 


हेदरावाद 


१९४९-५० में शिक्षण विभाग को पुनर्गंठित किया गया 
और सरकार ने २५ लाख ९० हजार रुपए की रिकररिंग (प्रतिवर्ष 
बार वार देय) तथा ४ राख रुपए की नानरिकरिंग (एक ही बार 
देय) सहायता दी । सरकार ने सम्मिलित किए गए जागीरी 
क्षेत्रों के स्कूलों को पुनर्गठित करने के लिए १५ छाख रुपए की 
अतिरिक्त राशि दी। इन इलाकों में परीक्षणार्थ ६५० देहाती 
प्राइमरी स्कूल खोलने का विचार हूँ । राज्य के दीवानी इलाकों 
में २०० दो-दो अध्यापकों वाले प्राइमरी स्कूल और ६०० एक-एक 
अध्यापकों वाले प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था की गयी । 


निम्न माध्पमिक शिक्षण विद्यार्थियों की मातृभाषा द्वारा 
देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गयी । हिन्दुस्तानी भाषी छोगों 
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के लिए सभी सैकन्डरी स्कूलों में प्रथक कदाणए खालन का विधार 
है। इसी वर्ष से चीवी कक्षा तक हिन्दुस्तानी को पाठ्य पुश्तक 
पढ़ानी आरंभ करदी गयीं हूं । 


कुछ नए मिडिल स्कूल खोले गए और कुछ प्राइमरी 
स्कूलों और मिडिल स्कूलों को क्रशः मिडिल और हाई स्कूल बना 
दिया गया । 


सरकार का विचार ९३ नए प्रोढ़ स्कूल खोलने का हूँ । 
प्रौढ़ शिक्षण के लिए एक स्पैशल इन्स्पेक्टर नियत किया गया हू । 
बहरों, गूंगों और अन्धों के स्कूछ को स्थायी रूप से पुनर्म ठित करने 
की एक योजना स्वीकार की जा चुकी हैँ। स्थानीय भाषाओं में 
एक परीक्षा आरंभ करने की व्यवस्था हो चुकी है । उसे 
पास कर लेने पर मैद्रिक्युलेटों को अध्यापक होने का प्रमाण 
पत्र दे दिया जायगा । हिन्दी को मिडिल स्कूलों में द्वितीय माया 
के रूप में, हाई स्कूछों में ऐच्छिक भाषा के रूप में और सहायता 
प्राप्त तथा प्राइवेट स्कूलों में शिक्षण के माध्यम के रूप में अपनाए 
जाने की स्वीकृत दी जा चुकी है । सरकार ने रियायती छात्र- 
वृत्तियों के छिए दो छाख रुपए स्वीकार किए । ४५ हजार 
रुपए उन विद्याथियों की छात्रवृत्तियों के छिए स्वीकार किए गए 
जो कि हंदरावाद में पुलिस कार्रवाई के पहले या पीछे अनाथ हो गए | 


जम्मू श्रोर काइमोर 
प्राइमरी और मिडिक्त स्कूलों की समस्त प्राठविधि में 


परिवर्तित अवस्थाओं के अनुसार सुधार किया गया | एक 
एडवायजरी वोर्ड के निरीक्षण में नयी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की 
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गयीं। प्राइमरी स्कूलों मे काश्मीरी भाषा को शिक्षण का 
माध्यम वनाया गया । काश्मीरी लिपि को , विशेषतः इसी 
कार्य के लिए नियुक्त एक विशेष कमेटी ने , बहुत सुधार दिया और 
पाठ्य पुस्तकें काश्मीरी में ही लिखी गयीं | 


६० विविध स्थानों पर गोद के बालकों के स्कूल आरंभ किए 
गए और राज्य में अनेक स्थानों पर सामाजिक शिक्षा के केन्द्र 
आरंभ किए गए | प्रौढ़ों को आकर्षित करने के लिए जन-संगीत 
और कला को भी इस कार्यक्रम का आवश्यक भाग बनाया गया । 
नगरीटा कंम्प में लोक संगीत और लोक नृत्य का एक मेला किया गया। 
२ हजार से अधिक लोगों ने इन केन्द्रों से लाभ उठाया | प्रौढ़ 
शिक्षण का विस्तार करने के छिए सरकार का विचार कुछ सामाजिक 
केन्द्र आरंभ करने का हे, जिनमें इन सामाजिक शिक्षा केन्द्रों में 
प्रशिक्षित व्यक्ति कार्य करेंगे | 


संकेन्ड्री स्कूलों में नियमित शिक्षण के साथ साथ कला और 
दस्तकारी भी सिखलाई जायगी और मंद्रीकुलेशन में भी इन विपयों 
को ऐच्छिक रूप में लिया जायगा । कुछ हाई स्कूल विविध काम 
सिखाने के लिए खोले गए। लड़कियों के हाई स्कूलों में औद्योगिक 
क॒क्षाएं आरम्भ की गयीं । 


शिक्षण विभाग ने राज्य की सांस्कृतिक परमपराओं में रुचि 
उत्पन्न करने के लिए “पुस्तक सप्ताह” मनाए । 

२४ सितम्बर १९४१ को जम्मू और काइ्मीर की यूनिवर्सिटी 
का प्रथम दीक्षांत उत्सव हुआ । उसमें दीक्षांत भाषण भारत के 
प्रधान-मंत्री ने दिया। जम्मू और काइ्मीर यूनिवर्सिटी की 


रे४८ढण 


परीक्षाओं को भारत सरकार ने मान्यता प्रदान करदी और यह यूनि- 
वर्सिटी भी भारत के इन्टर यूनिवर्सिटी बोडे की सदस्य वन गयी । 


मध्यभारत 


मध्य भारत ने विविध जिलों के ग्रामों में एक हजार प्राइमरी 
स्कूल खोलने का निएचय किया। इनमें से ९८६ स्कूल खोले 
भी जा चुके हें। १६३ अपर प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल 
बनाया जा चुका है। सरकार ने निश्चय किया हैँ कि मध्य भारत 
यूनिवर्सिटी को पहले उज्जैन में आरंभ किया जाय । इन्दौर में 
एक इन्जिनियरिंग कालिज और ग्वालियर में एक क्पि कालिज 
खोलने का निश्चय किया गया हैं| 


शीघ्य ही एक विल पास करके हाई स्कूल और इन्टरमिजिएट 
शिक्षा का बोर्ड स्थापित किए जाने की आशा है । चार हजार 


प्रीढ़ों को प्रशिक्षित करने के लिए सामाजिक शिक्षण के लगभग 
२०० केन्द्र खोले गए। 


शिक्षा संस्थाओं में शारीरिक और सैनिक शिक्षा को धीरे 
धीरे अनिवार्य किया जा रहा है । ग्रैजुएटों और अन्डर ग्रैजुएटों 
के लिए अछग अलग दो ट्रेनिंग कालिज आरंभ किए गए। 


मध्यप्रदेश 


मध्य प्रदेश में सामाजिक शिक्षण की योजना का आरंभ मई 


१९४८ में किया गया था । १९५० के ४८४ ग्रीष्म कँम्पों के 
स्कूलों में डेढ़ छाख व्यक्तियों के सम्मिलित होने की आशा है । 


अब तक पांच लाख प्रौढ़ व्यवित इस योजना से लाभ उठा चुके हें 
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पिछली गर्भियों में इन कंम्पों में काम करने के लिए ६ हजार 
३३३ पुरुषों और १६९९ स्त्रियों ने अपनी सेवायें अपित कीं । 


इस वर्ष के बजट में तीत सो नए प्राइमरी स्कूल खोलने की 
व्यवस्था की गयी है । जबलपुर में एक टेक्निकल हाई स्कूल और 
एक इन्जिनियरिंग कालिज आरंभ किए गए हें । 
सद्रास 

बुनियादी तालीम, ट्रेनिंग और प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के 
अनेक स्कूल खोले गए। प्रौढ़ों को साक्षर वनाने के काम के लिए 
देहाती कालिज खोले गए। नागरिकता की शिक्षा देने का काम 
संगठित किया गया और समाज सेवा के कार्यकर्ताओं के लिए कैम्पों 
का संगठन किया गया। 


सरकार ने १० लाख की एक मुश्त सहायता प्राइवेट प्रबंध- 
कर्ताओं की आरंभिक ए्कूछों की इमारतें वनाने के लिए दी । 

फीस माफ करने की सुविधा के कारण हजारों निरक्षर 
आदिवासियों और पहाड़ी जातियों के विद्याथियों ने संकन्ड्री शिक्षण 
का लाभ उठाया। ये सब विद्यार्थी अधिकतर राज्य के दूरस्थ 
कोनों के निवासी थे । शरणार्थी विद्यार्थियों को भी यही सुविधाएं 
दी जाती हैं 

स्थानीय संस्थाओं और ग्राम संघों द्वारा संचालित सावंजनिक 
पुस्तकालयों को एक छाख रुपए की सहायता दी गयी । 
मंसुर 

गत वर्ष छड़कियों के सात हाई रुकूछों में गृह-विज्ञान का थिक्षण 
आरंन किया गया। हिन्दी को सब हाई स्कूलों में अतिवाय विषय 


बना दिया गया। कुछ मिडिल स्कूलों में दर्जीगीरी, छाख का काम, 
कृषि और बुनाई का सिखाना आरंभ किया गया । इस वर्ष चार 
सौ प्राइमरी स्कूछ खोले गए। सरकार ने मैसूर राज्य प्रौढ़ शिक्षण 
कौंसिल को ५ लाख रुपए की सहायता दी। हलनहल्‍ली में 
अध्यापकों को सेवाग्राम विधि से प्रशिक्षण देने के लिए वक्षाएं 
खोलने की व्यवस्था की गयी । 


फिल्मों द्वारा चित्र दिखलाकर शिक्षा देने की एक योजना 
सरकार ने स्वीकार की । गरमियों की छुट्टियों में समाज सेवा के 
कैम्प संगठित किए गए । वंगलौर, मैसूर, देवमगिरि, हसन और 
चिन्तामणि के टेक्निकल इन्स्टीट्यूट उपयोगी काम कर रहे हैं । 
एक टेक्निकल इन्स्टीट्यूट भद्गावती में भी खोलने का विचार हूँ । 


उड़ीसा 


अध्यापकों के वेतन और वेतन-दरों में सुधार किया गया । 
शिक्षण पर १९३७-३८ में २६ लाख़ ५ हजार रुपए व्यय होता 
था । १९५०-५१ में यह राशि बढ़ते बढ़ते १ करोड़ ५१ लाख 
७७ हजार रुपए हो गई। सभी शिक्षण संस्थाओं में ६ ठी से ९वीं 
कक्षा तक हिन्दी पढ़ना अनिवाये कर दिया गया । 


बहरों और गूंगों की संस्थाओं को सरकारी सहायता दी जाती 
हैं । शांतिनिकेतन और कलकत्ता के आर्ट स्कूल में प्रशिक्षण के 
लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गयीं। राज्य से वाहर प्रशिक्षण 
प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष दस पुरुषों और दो स्त्रियों को १२ 
छात्रवृत्तियां दी. जाती हैं ॥ मुृसलिमि विद्यार्थियों को दस विशेष 
छात्रवृत्तियां दी गयीं। मुस्लिम लड़कियों को ७वीं कक्षा' तक फीस 
नहीं देनी पड़ती । 


३५२ 
पटियाला पंजाब रियासत संघ 


चालू वर्ष के बजट में राज्य में एक यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 
५ लाख रुपए की एक आरंभिक राशि रखी गयी है । इसकी 
योजना तैयार करने के लिए विश्ेपज्ञों की एक कमेटी बिठाई जा 
चुकी है । 


लड़कियों का एक कालिज खोलने के अतिरिक्त लड़कियों को 
प्राइमरी और यूनिवर्सिटी शिक्षण में सहशिक्षण की सुविधा 
भी दी जाती हैं । 


पटियाला में लड़कों को चोथी कक्षा तक और लड़कियों को 
२०वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त दी जाती है । हरिजनों और अन्य 
अनुन्नत जातियों को मंद्रिकुलेशन तक शिक्षा मुफ्त दी जाती है । 
राज्य को हिन्दी भाषी और पंजाबी भाषी दो भागों में विभक्त किया 
गया है । हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी है और 
प्रारंभिक श्रेणियों से ही पंजाबी का प्रादेशिक भाषा के रूप में पढ़ना 
अनिवायं हूँ । इसी प्रकार पंजाबी-भाषी क्षेत्रों में शिक्षण का 
माध्यम पंजाबी हूं परन्तु राष्ट्र भापा के रूप में हिन्दी सीखना 
प्राइमरी कक्षाओं से ही अनिवाय रखा गया हैं । 


पंजाब 


पंजाब सरकार ने सभी विस्थापित शिक्षण संस्थाओं को फिर 
बसा दिया हे और एक नयी यूनिवर्सिटी भी स्थापित कर दी हूँ 
हाल में उसने देहाती क्षेत्रों में सामाजिक शिक्षण की योजना आरंभ 
की थी। £०८ केन्द्र पुदपों के छिए और ५४ केन्द्र स्त्रियों के छिए 
खोलने का निश्चय किया गया 


रे५३ 


पिछड़ी जातियों के शिक्षण के लिए विशेष उपाय किए गए 
आदिवासी विद्याथियों के लिए ८ आश्रम स्कूल खोले गए। 
मिडिल स्कूल तक साधारण शिक्षण के अतिरिक्‍त इन स्कूलों में 
बढ़ईगीरी, कृषि, कताई और वुनाई और अन्य दस्तकारियों का 
काम भी सिखलाया जाता है ) इन संस्थाओं में विद्यार्थियों के 
खाने-पीने , रहने-सहने, कपड़े-लत्ते और पढ़ने-लिखने का सब खर्च 
सरकार उठाती हैं। १४० सेवाश्रमों (दिन के प्राइमरी 
स्कूलों) में पिछड़ी-जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई और 
हिसाव-किताब के अतिरिक्त कताई वागवानी, ग्रामीण स्वास्थ्य- 
रक्षा और खेल सिखाने की भी व्यवस्था को गयो। इत्तके 
अतिरिक्त समाज-सेवकों के लिए एक ट्रेनिंग सेन्टर और बालकों के 
लिए ६२ रात्रि शालाएं आरम्भ की गयीं। अनुन्नत जातियों के 
बालकों को स्कूलों और कालिजों में अपना अध्ययन जारी रखने 
के लिए मासिक सहायता दी जाती हैं । आठ आदिवासी स्त्रियों 
को विविध दस्तकारियों और गृहस्थों के कतेब्यों में प्रशिक्षित किया 
जा रहा है। सरकार ने ५८ सार्वजनिक वाचनालय खोले । 


राजस्थांन 


राजस्थान में शिक्षण का व्यय गत वर्ष की अपेक्षा तीस लाख 
रुपया अधिक होने की संभावना हे । प्रथम, द्वितीय और पष्ठ 
कक्षाओं में संशोधित पाठविधि आरम्भ की गयी हूं । सामाजिक 
शिक्षण और साधारण विज्ञान को अनिवार्य कर दिया गया हूँ । 
प्रथम से अष्टम श्रेणियों तक के लिए कोई एक दस्तकारी सीखना 
अनिवार्य कर दिया जायगा। मिडिल स्कूलों को श्रेणियों के लिए 
अंग्रेजी भाषा का पढ़ना विद्याथियों की इच्छा पर छोड़ दिया गया हूँ । 


३२५४ 
गत जुलाई में ५०० नए प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र खोले गए । 


राजस्थान सरकार ने ५०० नए प्राइमरी स्कूल खोलने, 
५० प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाने, २० मिडिल स्कूलों 
को हाई स्कूल बनाने और एक हाई स्कूल को इन्टरमिजिएट 
कालिज बनाने की योजना तैयार की हूँ । गर्भियों की छुट्टियों 
में लगभग दो हजार अध्यापकों को ८ स्वल्पकालिक टीचर्स ट्रेनिंग 
कंम्पों में प्रशिक्षित किया गया । 


राजपूताना यूनिवर्सिटी ऐक्ट में नयी आवश्यकताओं के 
अनुसार संशोवन किया जा रहा है । 


आ्रावनकोर कोचीन 


सरकार ने चेरपू में सेवाग्राम की पद्धति से एक बुनियादी 
तालीम का ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट खोलने का निइचय किया । 


नयी पाठविधि तीसरी और छठी श्रेणियों में छागू करदी गयी 
और दोनों रियासतों के लिए उसे एकसा कर दिया गया। अनिवार्य 
प्रारंभिक शिक्षण की योजना त्रांवनकोर के दो और भी तालुकों में 
छागू की गयी। निजी प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का युद्धकालिक 
भत्ता और स्कूलों की सहायता वढ़ादी गयी । 


शिशुओं के छिए आठ ओर स्कूल खोलने की अनुमति 
दी गयी और उन्हें भावदयक सहायता भी दी गयी । भूतपूर्व 
सैनिकों को नियमित स्कूलों की पराठ्विधियों का अध्ययन करने के 
लिए नफ़द सहायता और सुवियाएं दी गयी । 


उत्तर प्रदेश 


१९४७ से १९५० तक उत्तरप्रदेश में ११ हजार १३५ नए 
स्कूल खोले गए।. इनमें ८ छाख बालक शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे । 
शहरों में प्रारंभिक शिक्षण पहले ही अनिवार्य था। १९४९-५० 
में राज्य में स्कूलों की संख्या २१ हजार ६०८ थी। इनमें ३ छाख 
से ऊपर वालक पढ़ रहे थे। भारत सरकार ने ११ लाख रुपया 
सहायता दी । उसका उपयोग समाजसेवा के शिक्षण को छोक- 
प्रिय बनाने में किया समा । इस वर्ष तीन जिलों में सैनिक 
शिक्षण भी आरंभ किया जा रहा है । 


इस वर्ष अलाहवाद और छखनऊ यूनिवर्सिटियों को अधिक 
सहायता देकर उन्हें वी० एस० सी० श्रेणियों में पहले से अधिक 
विद्यार्थी भर्ती करने के लिए और अपने वैज्ञानिक अनुसंधान विभागों 
के लिए अधिक अच्छी सामग्री मंगाने के लिए कहा गया। 


विन्ध्य प्रदेश 


शिक्षण विभाग के अधिकारियों का पुनर्गठन करके जिला 
इन्सपैक्टरों, डिप्टी इन्सपेक्टरों और सुपरवाइजरों की नियुक्ति की 
गयी । व्ेल्खंड में ५६ और बुन्देलखंड में ४४ नए प्राइमरी 
स्कूल खोले गए । 


छतरपुर के महाराजा इन्टरमिडिएट कालिज को बढ़ा कर 
डिग्री कालिज कर दिया गया और टीकमगढ़ के हाई स्कूल को 
इन्टरमिडिएट कालिज बना दिया गया । दरवार कालिज के 
आर्ट और साइन्स विभागों में एक सैक्शन बढ़ाया गया । 


३५६ 
परदिचमी बंगाल 


प्रारंभिक शिक्षण के लिए सरकारी सहायता निरन्तर बढ़ती 
रही है और अब वह ८५ लाख रुपए तक पहुँच चुकी है। १९४९-५० 
में पाठविधि को सुधार कर , ट्रेंड अध्यापकों की भर्ती करके और 
निरीक्षण को अधिक चुस्त वना कर शिक्षण का दर्जा ऊंचा किया 
गया। प्राइमरी एजूकेशन एक्ट में सुधार करके शिक्षण कर और 
टंकक्‍्स अधिक मात्रा में एकन्र किया गया । प्रतिबंध लगे हुए क्षेत्रों 
में भी अनिवार्य शिक्षण आरम्भ किया गया । प्राइमरी स्कूलों 
के विपय में सरकार की नीति यह हूं कि उन्हें धीरे धीरे बुनियादी 
स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाय । सरकार ने ४२ जूनियर 
वेसिक स्कूल खोले और दो बेसिक ट्रेनिय कालिजों में सुधार और 
विस्तार किया । बुनियादी तालीम पर साढ़े सात छाख रुपए 
खर्च किए गए। 


राज्य में माध्यमिक शिक्षण को उन्नत करने के लिए क़ानून 
बनाया गया और एक सँकेन्ड्री एज्यूकेशन बोर्ड की स्थापना की गयी । 


३५७ 


एंजिनियरिंग और टैव्निकल शिक्षण के लिए एक स्टेट कौंसिल 
का संगठन किया गया है । 


प्रौढ़ों के शिक्षण के लिए ५०८ केनद्र आरंभ किए गए । 
इनमे प्रति तिमाही में १२ हजार प्रौढ़ पढ़ने आते हूं। ४०० 
बुनियादी प्रौढ़ शिक्षण केन्द्र निजी संस्थाओं द्वारा खोले गए । 
लूगभग १०० पुस्तकालयों को सहायता दी गयी और जनता के 
शिक्षण के लिए निजी संगठनों को प्रोत्साहन दिया गया | सरकार 
ने कलकत्ता के वहरों और गूंगों के स्कूछ, अन्धों के स्कूल और अन्धों 
के प्रकाशगृह (लाइटहाउस) को अतिरिक्त सहायता दी । इसी 
प्रकार मानसिक शक्तियों में हीन विद्यार्थियों के लिए संचालित 
बोधना इन्स्टीट्यूट को भी सहायता दी गयी। संस्कृत कालिज का 
पुनर्गठन किया जा रहा है और उसमें एक अनुसंधान विभाग भी 
खोला जायगा । इस्लामी धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए 
मदरसा को पुनः खोल कर उसमें सुधार किया जा रहा हैं । 


अन्य अवृत्तियां 


आासामस 


व्यापार में सहकारी आन्दोलन ने इस वर्ष और भी उन्नति 
की । इन संस्थाओं की सदस्य-संख्या, पूंजी और व्यापार के 
परिमाण में उल्लेखनीय वृद्धि हुयी । ९१ विद्यार्थियों को सहकारी 
कार्य में प्रशिक्षित किया गया । पहाड़ी इलाकों में कई सरकारी 
संस्थाओं का संगठन किया गया और उनका काम निर्विष्तन चला। 

सड़कों पर चलने वाली मोटरों का राष्ट्रीयकरण करने की नीति 
को १९४९ में ओरहाट-डिब्रूगढ़ सड़क पर भी लागू किया गया । 
राज्य की गाड़ियों की समस्त संख्या १० पैसेन्जर कारें, ५ पैसेन्जर 
बस, ११५ माल ढोने की गाड़ियां, १४ लगेजरवन भौर ४ अन्य 
गाड्लिया थीं । 


३५९ 


गया। बड़ें ताछावों में मछली पकड़ने के लिए कुछ व्यक्तियों को 

लाइसेंस दिए गए । दो तालाबों में नरसरियाँ आरम्भ की 

गयीं । इन नसंरी-तालावों में मछलियों के अण्ड़े चार कुनिका 
और छोटी मछलियां ८ हजार तैयार की गयीं । 


राज्य में लाख तैयार करने के इलाक़ की पैमायश करके 
उसमें छाख तैयार करने का काम आरंभ हो चुका है । रुगभग 
१५ हजार वक्षों में ठाख लगाने के लिए उनकी कलमें की गयीं । 
बुदनी में २५ एकड़ जमीन में चीड़ के वृक्ष छगाए गए। १९४९-५० 
में महकमा जंगछात की आमदनी गत वर्ष की अपेक्षा ३ लाख ९० 
हजार ७५९ रुपए अधिक हुई । सिहोर में ताड से गूड़ बनाने 
का काम नया आरंभ किया गया है । 


कपड़े, चीनी और गत्ते आदि के बड़े कारखानों में मजदूरों की 
न्यूनतम मजदूरियां निश्चित करके महंगाई के भत्ते का परिमाण 
भी तय कर दिया गया। आस-पास के इलाक़ों में जो भत्ता दिया 
जाता हँ उसकी अपेक्षा यह अधिक है । श्रम-विभाग को परस्पर 
बातचीत और समझौतों द्वारा हड़तालें रोकने में सफलता हुई। 
कारखानों के मजदूरों की अनंक मांगें आपसदारी से पूरी करदी 
गयीं और चीनी तथा कार्ड वोर्ड के कारखानों में काम की 
कमेटियां संगठित करदी गयीं । 


बिहांर 


राज्य की सड़कों को सुधारने पर ४८ लाख ३८ हजार ६७७ 
रुपए और उन्हें ठीक रखने पर २३ छाख ८० हजार ११४ रुपये खर्च 
हुए। आम रास्तों और पुछों को सुधारने पर २७ छाख ८८ हजार 


३६० 


रुपए और उनकी मरम्मत और रक्षा पर १९ लाख ६० हजार 
रूपए खर्च आए । 


कई शहरों और गांवों में विजली छूगाने का कार्यक्रम स्वीकार 
करके उस पर अमल आरंभ हो चुका हैं । 


१९४७ से १९५० तक सरकार ने दो नये पशु चिकित्सालय, 
१२ नयी डिस्पेन्सरियां और २२५ नयी फील्ड डिस्पैन्सरियाँ 
खोलों । एक चलती-फिरती प्रयोगशाला भी तेयार की 
गयी हैं। इस वर्ष कोसी के इलाके में ५ हजार पशुओं 
की ऐसे प्राषहर रोगों के लिए चिकित्सा की गयी जिनसे 
पशुओं की बड़ी संख्या में मृत्यु होती है । कोसी के इलाक़े में 
पशुओं की बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से टीके भी लगाए गए। 
चमड़ों और खालों की जो हानि होती हं उसे वैज्ञानिक उपायों से 
रोका जा रहा हैं। बिहार पश्नु-चिकित्सा काछिज का शीघ्र ई 
पटना यूनिवर्सिटी से संबंध कर दिया जायगा । 


३६९१ 


की सहकारी संस्थाएं संगठित की गयी हैं और अनेक सहकारी 
संस्थाएं विविध पेशों के लिए चलाई गयी हैं । 


प्रीविन्शियक कोऔपरेटिव बैंक लि० ने और अन्य कई सहका री' 
संस्थाओं ने वस्त्र, नमक और चीनी आदि नियंत्रित वस्तुओं का 
वितरण किया । कुछ इलाकों में अन्न भी इन्हीं संस्थाओं द्वारा 
बंटवाया गया । 


कप 


फरवरी १९५० में गन्ना वोने वालों की सहकारी संस्थाओं 
की संख्या ५५२५ और इनके सदस्यों की संख्या १ लाख ६४ हजार 
५२९ थी। 


१९३० के कारखानों को सरकारी सहायता देने के कानून 
(स्टेंट ऐड टु इन्डस्ट्रीज ऐक्ट) में इस प्रकार संशोधन कर दिया 
गया कि छोटे यृह उद्योगों को भी अधिक आथिक सहायता दी जा सके । 
सरकार ने एक खादी उत्पादन योजना स्वीकार की और खादी-समित्ति 
के लिए १२ लाख रुपए मंजूर किये । यह संस्था ९ महीनों में 
ढाई सौ व्यक्तियों को कातने और बुतने का और समाज-सेवा का 
काम सिखलछाएगी । 


सरकार ने विहार प्राइवेट फारेस्ट एक्ट के अनुसार लगभग 
१० हजार एकड़ निजी जंगलों का प्रवंध अपने हाथ में लिया । 


ट्रेड यूनियनों के संगठन को प्रोत्साहित किया गया और परस्पर 
समझौते द्वारा और पंचों द्वारा फैसला कराने की व्यवस्था को 
बलवान बनाया गया । १९४६ में हड़तालों के कारण ९ छाख 
४१ हजार ९०६ जन-दिनों का नुकसान हुआ था । १९४९ में 
यह संख्या घट कर केवल ३ छाख रह गयी ! 


६० 


रुपए और उनकी मरम्मत और रक्षा पर १९ राख ६० हजार 
रूपए खर्च आए । 


कई शहरों और गांवों में विजली रूंगाने का कार्यक्रम स्वीकार 
करके उस पर अमल आरंभ हो चुका हूँ । 


१९४७ से १९५० तक सरकार ने दो नये पशु चिकित्सालय, 
१२ नयी डिस्पेन्सरियां और २२५ नयी फील्ड इडिस्पन्सरियां 
खोलों । एक चलती-फिरती प्रयोगशाला भी तैयार की 
गयी हूँँ। इस वर्ष कोसी के इलाके में ५ हजार पशुओं 
की एसे प्रागहर रोगों के छिए चिकित्सा की गयी जिनसे 
पद्ुओं की बड़ी संख्या में मृत्यु होती है । कोसी के इलाके में 
पशुओं की बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से टीके भी लगाए गए। 
चमड़ों और खालों की जो हानि होती ढ़ उसे वैज्ञानिक उपायों से 
रोका जा रहा हें । विहार पश॒-चिकित्सा काछिज का जीछ ही 
पटना यूनिवर्सिटी से संबंध कर दिया जायगा । 


३६१ 


की सहकारी संस्थाएं संगठित की गयी हें और अनेक सहकारी 
संस्थाएं विविध पेशोों के लिए चलाई गयी हें । 


प्रौविन्शियल कोऔपरेटिव वेंक लि० ने और अन्य कई सहका री 
संस्थाओं ने वस्त्र, नमक और चीनी आदि नियंत्रित वस्तुओं का 
वितरण किया । कुछ इलाकों में अन्न भी इन्हीं संस्थाओं द्वारा 
बंटवाया गया | 


फरवरी १९५० में गन्ना बोने वालों की सहकारी संस्थाओं 
की संख्या ५५२५ और इनके सदस्यों की संख्या १ लाख ६४ हजार 
५२९ थी। 


१९३० के कारखानों को सरकारी सहायता देने के कानून 
(स्टेट ऐंड दु इन्डस्ट्रीज ऐक्ट) में इस प्रकार संशोधन कर दिया 
गया कि छोटे गृह उद्योगों को भी अधिक आथिक सहायता दी जा सके । 
सरकारन एक खादी उत्पादन योजना स्वीकार की और खादी-समिति 
के लिए १२ लाख रुपए मंजूर कियें। यह संस्था ९ महीतों में 
ढाई सौ व्यक्तियों को कातने और बुनने का और समाज-सेवा का 
काम सिखलाएगी । 


सरकार ने विहार प्राइवेट फारेस्ट एक्ट के अनुसार लगभग 
१० हजार एकड़ निजी जंगलों का प्रवंध अपने हाथ में लिया । 


ट्रेड यूनियनों के संगठन को प्रोत्साहित किया गया और परस्पर 
समझौते द्वारा और पंचों द्वारा फैसछा कराने की व्यवस्था को 
बलवान बनाया गया । १९४६ में हड़तालों के कारण ९ छाख 
४१ हजार ९०६ जन-दिनों का नुकसान हुआ था । १९४९ में 
यह संख्या घट कर केवल ३ छाख रह गयी । 


देद्र 


जमशेदपुर और कटिहार में कारखाना-मजदूरों के लिए 
एक वैलफेयर आफिसर की आधीनता में वेलफेयर सेन्टर खोले 
गए। जमशेदपुर में एक स्त्री-वैलफेयर आफिसर को भी नियुक्ति 
किया गया । विविध कारखानों में मजदूरी का स्तर नियत करने 
के लिए परिस्थितियों के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया गया भौर 
कुछ उद्योगों के छिए न्यूनतम मजदूरियां नियत करके उनकी 
घोषणा करदी गयी । 


वम्बई 
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नडियाद (जिला खेड़ा) में एक हरिजन बस्ती वसाने की 
योजना आरंभ की गयी । मजदूरों की अवस्थाएं सुधारने और 
उनके अधिकारों की रक्षा करने में सरकार को पर्याप्त सफलता 
हुयी है । उसने स्वस्थ ट्रेड यूनियनों के विकास और मालिक 
मजदूरों के संबंधों को मित्रतापूर्ण बनान॑ के लिए प्रोत्साहन दिया । 
१९४९ में २५ हजार २०८ जन-दिवसों को नष्ट हो ने से बचाया गया। 


प्रधान औद्योगिक नयरों में वेकार मजदूरों को काम में खपाने 
के लिए अस्थायी रूप से काम पर रखने की परम्परा को समाप्त 
करने की योजना आरंभ को गयी । सरकार ने श्रम-संबंधी 
समस्याओं के हल में सलाह देने के लिए एक श्रमि सलाहकार 
बोर्ड संगठित किया हू । 


५६ लेबर वेलफेयर सेन्टर पहले से ही थे । इस वर्ष १४ 
और खोले गए । ये सैन्टर मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित 
करके उन्हें और उनके परिवारों को शिक्षण, संस्कृति और 
मंनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदान करते हैं । 


कुर्ग 


इस समय ३६० सहकारी संस्थाएं हैं, जिनके सदस्य ५० हजार 
और पूजी लगभग ५० छाख रुपए हूँ । ये संस्थाएं राज्य की प्रायः 
सभी आवश्यकताओं को पूरा करती हें। २०० विविध काम करने 
वाली संस्थाएं हें और ९ महिला समाज हैं, जिनमें से तीन 'नरसरियां' 
और हिन्दी तथा दर्जीगीरी के वर्ग चलाती हैं । तीन हरिजन 
सुधार सोसायटियां हैं, और आठ बचत तथा जीवन सुधार 
सोसायटियां है । झहद, सन्‍्तरों और दालचीनी को बेचने 


३६६ 


में पर्याप्त प्रगति हुई। उत्तर गोदावरी नहर की सिचाई- 
योजना पर काम आरंभ हो चुका है । 


तीन बड़े औद्योगिक कारखानों में वक्‍्स कमेटियां आरंभ की 
गयीं और १६ में से १७ ज़िलों में वेछफेयर कमेटियां संगठित की 
गयीं 


2९४२ में अनेक कारखानों में २३ कंन्टीन और १८ शिशु- 
पालन गृह (क्रीच) चलते रहे । 


ट्रेड यूनियनों ने अपनी शिकायतों और मांगों के विपय में ९६ 
प्रार्थना पत्र दिए ओर उने सत्र पर उचित कारंबाई की गयी । 
टुस वर्ष १० मामले समझौता बोर्ड और ५ औद्योगिक अदालतों 


के सुपुद करिए गए। 


३६७ 


काइमीर की कारीगरी और दस्तकारी का माल वाजार में 
खपाने के छिए कोऔपरेटिव डिपार्टमेंट में ५२ इन्डस्कोस (इन्डर- 
ट्रियल कोऔपरेटिव सोसायटियों अर्थात औद्योगिक सहकारी 
संस्थाओं) को संगठित किया । इन्हें सरकार ने दो छाख रुपए 
ऋण दिया। 


एक पूर्णतया साधन संपन्न परिवहन विभाग संगठित किया 
गया और वनिहाल के दरें को यथाशक्तित अधिकतम काल तक 
खुला रखने का यत्न किया गया । स्थानीय उद्योगों का माल 
सड़क और आकाश के रास्ते वाहर भेजा गया। 


काइमीर आर्ट इम्पोरियम की शाखाएं देहली, बम्बई आदि 
अनेक नगरों में हें और यह गृहोद्योगों का माल बाजार में खपाता है । 


हाथकरघा वुनकरों के एसोसिएशन में ३५७४ पौंड कच्चा 
रेशम जुलाहों में वांठा गया । सरकार ने रद्दी रेशम से मटका यारने 
(धागा) और वस्त्र बनाने की एक योजना स्वीकार की। रेशमी 
कपड़ों को बाजार में अधिक अच्छी प्रकार खपाने के लिए सरकार 
ने ७५ हजार रुपए खर्च करके रेशम छापने का काम आरंभ करने 
की एक योजना स्वीकार की । 


सरकारी कारखानों के थोड़ी मजदूरी पाने वाले मजदूरों 
को उनकी मजदूरी का एक तिहाई भत्ता दिया गया। मोहरा 
का विजलो तेयार करने का कारखाना फिर से बनाया गया और 
बह अपना काम करने लगा। 


यात्रियों के लिए आने जाने की सुविधाओं में सुधार किया गया, 


ठीक जानकारी प्राप्त करने की सुब्यवस्था की गयी और बसों को 
तियत समय पर चलाया जाने छगा। 


३२६८ 


इस वर्ष जंगलों से ३८ छाख रुपए की आमदनी हुई । गत 
वर्ष केवल साढ़े सत्रह लाख की हुई थी। “अधिक ईंधन 
उपजाओ” आन्दोलन करके विलछो की सात लाख कलमें बोयी गयों । 


पहली अप्रेल १९५० से रियासत की जलरू-धाराओं में ट्राउट 
मछली पकड़ने की इजाजत दे दी गयी है । 


मध्य भारत 


चम्बंद नदी की जल-बिजली योजना का काम आरम्भ हें 
चुका हूँ । इस नदी पर बांध बन जाने के पश्चात छगभग १० 


छासा एक में सिचाई होने छगेंगी और ७२ हजार किलोबाद 
बिनली उत्पन्न होगी । 


३६९५ 
मध्यप्रदेश 


सरकार ने कोल्ड स्टोरेज” (खाद्य वस्तुओं को ठंडे स्थान में 
रखना) उद्योग को सहायता देने का निश्चय किया और सैन्‍्ट्रक 
हिन्दुस्तान औरेन्ज एण्ड कोल्ड स्टोरेज कम्पनी को ५ छाख रुपए का 
ऋण दिया। राज्य में उत्कृष्ट कोयले और बढ़िया वौकसाइट की 
बड़ी बड़ी खानें हैं। इसलिए सरकार ने कामटी और कोरवा की 
कोयला-खानों को स्वयं चलाने का और कोरवा में एलमोनियम का 
एक कारखाना खोलने का निश्चय किया है । अन्य जिन उद्योगों को 
सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं विकसित करने का निश्चय 
किया है उनमें कपड़ा, लोहे के अतिरिक्त अन्य धातु, रूसा घास 
का तेल और हड्डियों का चूरा वनाता आदि हैं । 


सरकार ने कारखानों में मालिक मजदूरों में झगड़ा न होने 
देने और अधिकतम उत्पादन करने का यत्न किया है। इस उद्देइय 
की पूर्ति के लिए एक प्रांतिक श्रमिक सलाहकार बोर्ड संगठित किया 
गया था । उसने सव मिलाकर ७६ झगड़ों का फैसला किया । 
सरकार ने स्वास्थ्य ट्रेड यूनियनों की उन्नति को प्रोत्साहित किया 
और श्रमिकों की अवस्था सुधारने के लिए कई क़ानून पास किए । 


छत्तीसगढ़ और मकडाई में सड़कों के सुधार का अल्पकालिक 
कार्यक्रम बनाया गया और इन इलाकों में सड़कों का जाल 
विस्तृत्त किया जा रहा हैं । 


सद्रास 


करनूल में सरकार जो केन्द्रिक थर्मल स्टीम इलैक्ट्रक स्टेशन 
बना रही हैँ उसे अन्ततोगत्वा तुंगभद्रा के हाइड्रोइलैक्ट्रिक स्टेशन 
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में मिला दिया जायगा और जिस मौसम में सिंचाई का काम नहीं 
होगा उसमें वह तुंगभद्र योजना की सहायता करेगा। 


४ लाख ४८ हजार रुपए खर्च करके अनन्तपुर के बिजली के 
म्युनिस्पल कारखाने को अपने हाथ में लेने और इस इलाके में विजली 
उत्पन्न करने के अतिरिक्त कारखाने खोल कर बिजली की सप्लाई 
को सुधारने की एक नई योजना बनायी गयी है । 


इस वर्ष रेडियो प्रोग्रामों को सामूहिक रूप से सुनने के लिए 
१३०० से ऊपर केन्द्र खोले गए। 


रासायनिक खाद बनाने के छिए मिट्टी के फौस्फेटिक ढेलों के 
प्रयोग की सम्भावना का अनुसंधान किया गया। शीघ्र ही पेण्ट 
(रंग रोगन) बनाने का एक बड़ा कारखाना काम आरंभ कर दिया 
जायगा । पलल्‍प और कागज, रासायनिक खाद और क्रिमिनाशक 
ओऔपधियों, पेण्टों, वानिशों और सावन के निर्माण में बहुत वृद्धि 
हो जाने की आशा है । सरकार कपड़ा , चीनी, सीमेंट, वनस्पति, 
रासायनिक वस्तुओं और मोटरों आदि के बड़े कारखाने खोलने 
के लिए उपाय कर रही हैं । 


मद्रास के समीप सरकार ने मोटर कारें जोड़ने के दो कारखाने 
खोलने की इजाजत दी हें । 


मंसुर 
राज्य में सहकारी संस्थाओं की संख्या ५१३१ और उनकी 
सदस्य संख्या ४ छाख २२ हजार ९०६ हूँ । देहातों की विकास 


योजना के अनुसार तालुकों और सर्कलों में क्रशः ८२ और ७४३ 
विविध काम करने वाली संस्थाएं आरंभ की गयी हें। 
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विजली पहुँचाने के लिए तारों का एक विशाल जाल विछाने 
का काम आरंभ हो चुका है। राज्य में मजदूरों की अवस्था सुधारने 
के लिए अनेक कानून पास किए गए। 


बस स्विसों का राष्ट्रीयकरण किया। गया और सड़कों पर 
१३० बसे चलाई गयीं । 


उड़ीसा 


हीराकुंड और मचकुँड में पानी से विजली उत्पन्न करने की 
दो बड़ी योजनाएं पूरी की जा रही हैं और अन्य चार स्थानों पर 
अतिरिक्‍त कारखाने खोले गए हूं । 


जोबडा (जिला कटक) में सरकार ने एक कारखाना साढ़े 
सात सौ किलोवाट का लगाया है । चौड़वार में एक कारखाना 
५ हजार किलोवबाट का वन रहा है । 


बौध चर्मालय में पेड़ों की छाल से चमड़ा तैयार करने का 
काम सिखलाया जाता है। यह महकमा छोटे पैमान पर हड्डियों 
का चूरा, चर्वी और गोंद तैयार करता हैँ । प्राइवेट कारीगरों 
द्वारा लकड़ी और वेत का फर्नीचर, गोटा किनवारी और तिल्‍्ले का 
काम आदि उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन के काम को संगठित करने 
का यत्न किया जा रहा है । जहां आवश्यकता होती है वहां 
टेक्निकल और आध्िक सहायता दी जाती हूँ । 


पटियांला पंजाब रियासत-संघ 


गांवों को बड़े वड़े शहरों और मंडियों से मिलाने के लिए नई 
सड़कें बनाने का काम हाथ में लिया गया । हाल में राजपुरा को 
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कालका से मिलाने के लिए १९ मील लम्बी एक सड़क तीन महीने 
के स्वल्प काल में बनायी गयी थी। दो अन्य सड़कें, भटिण्डा से 
फिरोजपुर तक और दमदमा साहिब से व्यापार उद्योग के अन्य 
प्रमुख केन्द्रों तक, बनाई गयी । 
पंजाब 

गत दो वर्षो में कारखानों की संख्या ५४७ से बढ़ कर ८०० 
हो गयी । लगभग २६० नयी कम्पनियां ८ करोड़ रुपए की 
अधिकृत पूजी से संगठित की गयीं और १३३९ फार्मो की भारतीय 
साक्षेदारी कानून के अनुसार रजिस्ट्री हुई । 


सरकार ने राज्य में काम के कई नए केन्द्र खोलने का निश्चय 
किया है और दस नगरों में शैड बनाये जा चुके हें। ४ छाख 
रुपये कच्चा सामान खरीदने पर खर्च किए जा चुके हैं । २५११ 
आदरमियों को काम पर लगाया जा चुका हूं । ६५० आदमी काम 
सीख रहे हें। इनके अतिरिक्त उद्योग विभाग ने दस केन्द्र और 
१८ उप केन्द्र कपास कातने और बुनने के लिए और चार केन्द्र 
तथा दो उपकेन्द्र कब कातने और बुनने के लिए खोले हैं । इन 
केन्द्रों में १५ हजार ३५५ व्यक्तियों को कातने और १५९१ 
व्यक्तियों को बुनने का काम दिया गया हूँ । 

पंजाब औद्योगिक झगड़ों से मुक्त रहा । सरकार ने हाल में 
६७ कारखानों में से ४६ में वर्स कमेटियां संगठित करने का निइचय 
किया हैं । 
राजस्थान 


औद्योगिक विकास के लिए एक नयी नीति का आरंभ किया 
गया । योजना-समितियां संगठित की गयीं और कारखानों के 


छ्रे 


न्श्त 


मालिकों को अनेक रियायतें दी गयीं । यूहोद्योगों के विकास पर 
विशेष घ्यान दिया जा रहा है । ताड़ से गुड़ बनाने और बेचने 
के लिए १० केद्ध खोले गए। १०० से अधिक आदमियों को 
यह काम सिखलाया जा रहा है । 


भरतपुर, जैसलमेर, फलोदी, पोकरण और लूनकरणसर में 
नेमक का उत्पादन पुनः आरंभ किया जा रहा हैं। खस का इत्र 
निकालने के लिए नयी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है और 
आधुनिक यंत्र लगाए गए हैं । एरनपुरा (जिला जोधपुर) में 
९ छाख रुपए की छायत से एक रंगने का कारखाना खोला गया 
है। जयपुर और बीकानेर में कोल्ड-स्टोरेज प्लान्ट (खाद्यवस्तुओं 
को शीतल रखने वाले यंत्र ) कम्पनियां खोली गयी हैं । बिजली के 
तए कारखानों के लिए यंत्र मंगाने और पुरातों की मरम्मत करते 
का यत्न किया जा रहा हैं । 


इस वर्ष लिगनाइट अभ्रक, सीसे, चाँदी और साबुन के 
पत्थर आदि की खुदाई के लिए विशेष प्रयत्न किए गए। राजस्थान 
में खानों की संख्या लगभग १५०० है । इस वर्ष रुग्भग ५० 
लाइसेंस खानों को खोदकर देखने के लिए दिए गए। बिहार 
की रासायमिक खाद फेक्‍्टरी को प्रतिदित ५०० ढठन जिप्सम 
भेजा जाता हैं । 


बहुत से मामलों में मालिकों और मजदूरों के पारस्परिक 
संबंधों को ठीक किया गया। बड़े बड़े औद्योगिक केन्द्रों 
में कच्चे माल के समय पर पहुँचने, मजदूरी और काम के घंटों को 
नियमित रखने और मकानों तथा मनोरंजन की सुविधाओं को बढ़ाने 
का यत्न किया गया । ह 
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सड़कों के विकास का काम निरन्तर उन्नति कर रहा हूँ । 
१२० मील लम्बी नई सड़कें बनाने के लिए १३ लाख ४५ हजार 
रुपये की मंजूरी दी गयो और ७१४ मील लम्बी अच्छे मौसम 
में चलने वाली कच्ची सड़कें वनाने के लिए ३ छाख ७३ हजार 
रुपए मंजूर किए गए। उदयपुर और जयपुर जिलों में महत्वपूर्ण 
रेल लाइनें खोली गयीं । 


सरकार ने नेशनल प्लेनिंग कमीशन की योजनाओं के साथ 
राज्य की योजनाओं का समन्वय करने के लिए एक योजना समिति 


संगठित की हूँ । 


२०० से ऊपर नयी सहकारी संस्थाएं संगठित की गयीं । 
इनमें विविध काम करने वाली, कर्ज देने वाली, माल को बाज़ार 
में खपाने वाली और भेड़ों का पालन करने वाली आदि संस्थाएं 
भी हें। 
आवनकोर कोचीन 


राज्य में परिवहन का राष्ट्रीकरण कर दिया गया है और इसे 
विस्तृत करके उसकी लम्बाई ६०० मील करदी गयी हूँ । सड़कों 
पर बहुत सी नयी बसें चला कर यात्रियों की सुविधाओं में 
भी उन्नति की गयी हैं । 


इस समय राज्य में सहकारी संस्थाओं की संख्या २६५० और 
उनके सदस्यों की संख्या साढ़े तीन छाख हैं । इनमें से ५० प्रति- 
शत से अधिक संस्थाएं कृषि-संबंधी हें। छगभग एक हजार संस्थाएं 
खाद्य और अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के वितरण का कार्य कर रहो 
हैं। मरकार ने एक कोऔपरेटिव कालिज सहायता देकर आरंभ 
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किया हूँ, जिसे प्रसिद्ध मैन्चेस्टर कोऔपरेटिब कालिज की भांति 
एक केन्द्रिक सहकारी संस्था चला रही है । 


केन्द्रिक गृहोद्योग संस्था गहोद्योगों के माल को देश के अन्य 
भागों में लोकप्रिय वनाने का कार्य करती है । 


राज्य में खनिज पदार्थों के साधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने 
का यत्न किया जा रहा हैं। सरकार ने चावरा की कई खनिज 
कम्पनियों का काम अपने हाथ में ले लिया हैं । जनवरी १९५० 
से राज्य में पारदर्शक कागज बनाया जा रहा है। सरकार ने 
एक अस्थायी औद्योगिक अदारूत स्थापित की है । 


उत्तर प्रदेदा 


जर्मन विशेषज्ञों के एक दल को नौकर रखा गया है और 
उन्होंने लखनऊ के टेक्निकल इन्स्टीट्यूट की इमारतों में एक छोटा 
सा कारखाना शुरू किया हूँ। पीपरी में सीमेंट का कारखाना 
खोलने के लिए भूमि प्राप्त करली गयी हूँ और आवश्यक यंत्रों का 
आर्डर दिया गया है। उद्योग विभाग गृहोद्योगों को उत्साहित 
करने के लिए वहुत काम कर रहा है । 


सरकार की एक दीघे कालिक योजना यह हैँ कि बिजली के 
लगे हुए कारखानों की सामर्थ्य डेढ़ छाख किलोवाट से वढ़ाकर दस 
लाख किलोवाट करदी जाय । 


राज्य में सहकारी संस्थाओं की संख्या १९४६ में २१ हजार 
८७५ थी। वह वढ़ कर १९४९-५० में ३७ हजार १०० हो गयी । 
इन संस्थाओं की सदस्य संख्या अन्दाजन २५ छाख से ऊपर है और 
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इनकी समस्त पूंजी १४ करोड़ से ऊपर हे। सहकारी संस्थाओं 
का प्रमुख कार्य बीजों का और कपड़े का वितरण और उपभोक्‍ताओं 
की सहकारी संस्थाओं तथा दूध यूनियनों का संगठन रहा। 


विन्ध्य प्रदेश 


विन्ध्य प्रदेश की हीरे की खानों का १५ मार्च १९५० से पन्ना 
में नीलाम किया जा रहा है । 


खानों और पत्थर की खानों में मालिक मजदूरों के संबंध 
और मजदूरों के सुख-स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व भारत सरकार ने 
अपने सिर ले लिया। जब राज्य का शासन चीफ कमीश्नर को 
दिया गया तब चूना वनाने वाले कारखानों को सलाह दी गयी कि 
वे दुर्घटनाएं रोकने के लिए चौकीदारों को अनावश्यक संख्या 
में बढ़ा दें। उमरिया की कोयला-खानों में जो हड़ताल हुई थी 
उसे भारत सरकार के समझौता अधिकारी ने सुलझाया । 


परिचमी बंगाल 


इस वर्ष कलकत्ता में राज्य द्वारा संचालित वस सविस आरंभ 
की गयी । इसमें २०० इकमंजिला पैद्रोल-चालित बसें और २ 
दुमंजिला डीजल-चालित वसे चछती हैं । तीस दुमंजिला बसे 
और खरीदने का विचार हैं । इन वसों की मरम्मत आदि के छिए 
दो पूर्णतया सज्जित कारखाने भी खोले गये । 


विविध काम करने वाली सहकारी संस्थाओं की संख्या ५० 
से बढ़ कर १५०० हो गयी । सरकार ने इन संस्थाओं को १ लाख 
२० हजार रुपये दिए । २१ संस्थाओं को जिलों में अन्न आदि 
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एकत्र करने के लिए एजेंट नियुक्त किया गया और उन्हें मकान 
बनाने के लिए २ लाख २७ हजार रुपए के अतिरिक्त १० छाख 
६४ हजार रुपए का ऋण व्यापार के लिए दिया गया । सरकार 
ने गृहोद्योग सहकारी संस्थाओं, जुछाहों की सहकारी संघ्थाओं, ऊन 
की सहकारी संस्थाओं, स्त्रियों की औद्योगिक सहकारी संस्थाओं और 
शरणार्थी कारीगरों की सहकारी संस्थाओं को भी ऋण देकर 
प्रोत्साहित किया । 


कलकत्ता के उत्तर में ७५० वर्गमील के इलाके में ग्रामीण 
क्षेत्रीं को सस्ती विजली पहुँचाने के लिए उत्तरी कलकत्ता-देहाती 
बिजली योजना बनाई गयी थी । उसने संतोषजनक उन्नति की। 
दक्षिणी और पूर्वी कछूकत्ता-विजली-योजनाएं क्रमशः ४०० और 
५६० वर्गमील में देहाती क्षेत्रों को सस्ती विजली पहुँचाने के लिए 
बनाई गयी हैं । राज्य में २६ महत्वपूर्ण म्युनिसपलछ इलाकों को 
प्राइवेट कम्पनियों द्वारा बिजली देने के लिए आवश्यक उपाय 
किए गए । 


वर्तमान वस्त्र मिलों का सुधार करने के लिए और १५ नयी 
मिलें खोलने के लिए ३ छाख २० हजार तकुए बांटे गए। 


राज्य में इस समय एक छाख ७० हजार ८५७ टन' नमक की 
कमी रहती हें । इसे पूरा करने के छिए सरकार ने कौन्टाई के 
समुद्रतट पर एक नमक का आधुनिक कारखाना खोलने की योजना 
वनाई हूँ । अन्दाजा हे कि उसमें १ छाख ९६ हजार टन नमक 
बन सकेगा । 


विजलो से करई करने, चमड़ा कंमाने, अरकंखींचनें, 
रासायनिक उद्योगों, चीनी के वर्तत और खपरेले बनाने और फीते 
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बटन और बिस्कुट बनान आदि के उद्योगों को २ लाख ९३ हजार 
३७५ रुपए की आथिक सहायता दी गयी । २१ ओऔद्योगिक 
संस्थाओं को ३ लाख ३३ हजार ८३१ रुपए की बार बार देय 
(रिकरिंग) और १५ हजार रूपए की केवरू एक बार देय 
(नौन-रिकरिंग ) सहायता दी गयी । 


रेशम के व्यवसाय को राज्य और केन्द्रिक दोनों सरकारों की 
ओर से सहायता देकर विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया । 


खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने एक' स्वतंत्र 
खादी बोर्ड का संगठन किया हैं। इस वर्ष ४६६२ कार्यकर्ताओं को 
प्रशिक्षित करके २३८ ग्रामों में भेजा गया। 


